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परिचय

विदशे मतं्री एस. जयशकंर ने अप्रैल, 2024 मेें कहा था कि चीन और पाकिस््ततान 
को छोड़कर सभी पड़़ोसियोों के साथ भारत के संबंधोों मेें पिछले समय की तलुना मेें 
काफी सधुार हुआ ह।ै चीन के संबंध मेें उन््होोंने कहा कि चीन के साथ भारत के संबंध 
‘चनुौतीपरू््ण’ हैैं, लेकिन दशे आश्वस््त ह ैऔर अपने हितोों की रक्षा करने मेें सक्षम ह।ै

भारत के पड़ोसी देशोों का ऐतिहासिक अवलोकन

z	ब्रिटिश नीतिः पड़ोसी दशेोों के प्रति ब्रिटिश नीति अपने भारतीय उपनिवेश 
को सरुक्षित करने की आवश््यकता से निर््धधारित थी। अंग्रेजोों ने नेपाल और 
अफगानिस््ततान को क्रमशः चीनी और रूसी राज््योों के विरुद्ध बफर राज््योों के 
रूप मेें इस््ततेमाल किया। यहाँ तक कि हिदं महासागर क्षेत्र और पश्चिम एशिया मेें 
भी, ब्रिटिश नियंत्रण का उद्देश््य भारतीय सीमाओ ंकी सरुक्षा सनुिश्चित करना था।

z	 नेहरू की नीति (1954)

�	नेहरूवादी ‘पारिवारिक दृष्टिकोण’:‘परिवारिक दृष्टिकोण’ ने ‘एक सिद््धाांत' 
के विचार को बढ़़ावा दिया। ब्रिटिश विरासत के मद्देनज़र नेहरूवादी यगु के 
दौरान आर््थथिक आयामोों जैसे कि विकासात््मक परियोजनाओ ं आदि का 
निर््ममाण मखु््य रूप से सरुक्षा पहलओु ंपर ध््ययान केें द्रित करके किया गया था।

z	गुजराल सिद््धाांत (1996)

गुजराल सिद््धाांत के चार स््ततंभ
z	गैर-पारस््परिकताः भारत तत््ककाल लाभ की उम््ममीद किए बिना छोटे 

पड़़ोसियोों को सहायता और रियायतेें प्रदान करता ह,ै जो कि विश्वास और 
सद्भावना का निर््ममाण करता ह।ै

z	अहस््तक्षेप: भारत पड़़ोसी दशेोों की संप्रभतुा का सम््ममान करता ह,ै उनके 
आतंरिक मामलोों मेें हस््तक्षेप से बचता ह ैऔर शांतिपरू््ण संबंधोों को बढ़़ावा 
दतेा ह।ै

z	विवादोों को सौहार््दपूर््ण ढंग से हल करना: पड़़ोसियोों के साथ विवादोों 
को बातचीत और कूटनीति जैसे शांतिपरू््ण तरीकोों से हल किया जाता ह,ै 
जिससे तनाव बढ़ने से बचा जा सके।

z	व््ययापक क्षेत्रीय सहयोगः भारत साझा समदृ्धि के उद्देश््य से आर््थथिक 
एकीकरण और सहयोग को बढ़़ावा दनेे के लिए क्षेत्रीय पहलोों मेें सक्रिय 
रूप से संलग््न ह।ै

z	मनमोहन सिद््धाांतः यह बढ़ते हुए व््ययापार संबंधोों और क्षेत्रीय एकीकरण के 
माध््यम से परस््पर  आर््थथिक निर््भरता बनाने पर केें द्रित था। हालाँकि, गठबंधन की 
राजनीति के कारण बांग््ललादशे और श्रीलंका के साथ भारत के संबंध बिगड़ गए।

z	वर््ष 2014 के बादः पड़़ोसी प्रथम की नीति, सक्रिय रूप से अपने पड़़ोसियोों 
के साथ भारत के संबंधोों के साथ संपर््क  स््थथापित करने पर केें द्रित ह।ै यह नीति 
वैश्विक सहयोग और शांति को बढ़़ावा दतेे हुए पड़़ोसियोों के साथ संबंध सधुारने 
के लिए निर््ममित की गई ह।ै 

पड़़ोसी प्रथम की नीति
पड़़ोसी प्रथम की नीति का उद्देश््य पारस््परिक रूप से लाभकारी, जन-उन््ममुख 
क्षेत्रीय ढाँचे के माध््यम से स््थथिरता और समदृ्धि को बढ़़ावा देना ह।ै यह एक 
परामर््शकारी, गैर-पारस््परिक और परिणाम-उन््ममुख दृष्टिकोण का उपयोग करके 
पड़़ोसी दशेोों के साथ जुड़़ाव को प्राथमिकता देता ह।ै
भारत की ‘पड़़ोसी प्रथम नीति’ उसके निकटतम पड़़ोसी दशेोों, जैसे 
अफगानिस््ततान, बांग््ललादेश, भटूान, मालदीव, म््ययााँमार, नेपाल, पाकिस््ततान और 
श्रीलंका के साथ संबंधोों के प्रबंधन के प्रति उसके दृष्टिकोण का मार््गदर््शन 
करती ह।ै पड़़ोसी प्रथम नीति का उद्देश््य, अन््य तथ््योों के साथ-साथ, पूरे क्षेत्र 
मेें भौतिक, डिजिटल और लोगोों से लोगोों के बीच संपर््क  को बढ़़ाना ह,ै साथ 
ही व््ययापार और वाणिज््य को बढ़़ावा देना ह।ै 
नीति के 4 स््ततंभ
z	पड़ोसी दशेोों के लिए राजनयिक और राजनीतिक प्राथमिकता।

z	इन दशेोों के विकास के लिए सक्रिय समर््थन।

z	क्षेत्र मेें अधिक से अधिक संपर््क  और एकीकरण।

z	जहाँ पड़ोसी सहज होों, भारत के नेततृ््व वाले क्षेत्रवाद को बढ़ावा दनेा|

भारत और उसके पड़़ोसी देशोों  
के साथ सबंधं1
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पड़़ोसी प्रथम नीति

z	रणनीतिक स््थथिति का लाभः दक्षिण एशिया और पश्चिमी हिदं महासागर मेें 
भारत की केें द्रीय स््थथिति का लाभ उठाना।

�	उदाहरणः भारत की भौगोलिक स््थथिति इसे इस क्षेत्र मेें प्रभाव और नियंत्रण 
प्रदान करती ह।ै

z	क्षेत्रीय कूटनीति और वार््तताए:ँ आस-पास के दशेोों के साथ जडु़कर क्षेत्रीय 
कूटनीति को सक्रिय करना।

�	उदाहरणः दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (SAARC) के कामकाज 
को क्रियाशील बनाने के लिए भारत के प्रयास।

पड़ोस प्रथम 
नीति के स््ततंभ

कूटनीतिक एवं राजनीतिक 
प्राथमिकता

पड़ोसियोों की 
सर््वसम््मति से भारत 
के नेततृ््व वाले 
क्षेत्रवाद को बढ़ावा देें

क्षेत्र मेें बेहतर कनेक््टटिविटी 
और एकीकरण

सक्रिय विकास के 
लिये समर््थन

z	आर््थथिक सहयोगः मोटर वाहन, जल शक्ति प्रबंधन और अतंर-ग्रिड कनेक््शन 

सहित बांग््ललादशे-भटूान-भारत-नेपाल (BBIN) ऊर््जजा विकास समहू मेें शामिल 

होना।

�	उदाहरणः क्षेत्रीय ऊर््जजा सहयोग के लिए बांग््ललादशे-भटूान-भारत-नेपाल 

(BBIN) पहल।

z	द्विपक्षीय मुद्ददों का समाधानः द्विपक्षीय चितंाओ ंको हल करने के लिए आपसी 

समझौतोों पर जोर दनेा।

�	उदाहरणः भारत और बांग््ललादशे ने भमूि सीमा समझौते (LBA) को लाग ू

करने के लिए एक समझौते पर हस््तताक्षर किए।

z	संपर््क  और सहयोगः क्षेत्रीय संपर््क  बढ़़ाने के लिए सार््क  सदस््योों के साथ समझौता 

ज्ञापनोों पर हस््तताक्षर करेें।

�	उदाहरणः सहयोग और संपर््क  को बढ़़ावा दनेे के लिए दक्षिण एशियाई दशेोों 

के साथ भारत के समझौता ज्ञापन।

z	सैन््य और रक्षा सहयोगः सैन््य सहयोग के माध््यम से क्षेत्रीय सरुक्षा को मजबतू 

करना।

�	उदाहरणः नेपाल के साथ सरू््य किरण और बांग््ललादशे के साथ संप्रीति जैसे 

संयकु्त अभ््ययास, साथ ही अफगान राष्ट्रीय सेना के क्षमता निर््ममाण का समर््थन 

करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता।

सकारात््मक पहलू चुनौतियाँ
z	भारत का मोनरो सिद््धाांतः ‘बिग ब्रदर’ की छवि को बदलना। 'पड़़ोसी प्रथम' नीति 

का उद्देश््य पड़़ोसियोों को गैर-पारस््परिक, परामर््शशात््मक और सहकारी विकास सहायता 
प्रदान करना ह।ै

z	उप-क्षेत्रीय सहयोगः BBIN और BIMSTEC 

�	BBIN और BIMSTEC जैसी पहलेें उप-क्षेत्रीय सहयोग को बढ़़ावा दतेी हैैं।

�	श्रीलंका के परू््व प्रधानमतं्री रानिल विक्रमसिघ े ने उप-क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक 
आर््थथिक एकीकरण रोडमपै का सझुाव दिया।

z	आपातकालीन प्रतिक्रियाः सार््क  सहायता और संचालन। सार््क  सहायता कोष और 
संजीवनी एवं नीर जैसे संचालन आपात स््थथितियोों के दौरान सहायता प्रदान करते हैैं। 
दशेोों को चिकित््ससा सहायता प्रदान की जाती ह,ै जैसे कि जल संकट के दौरान मालदीव 
की सहायता करना।

z	कनेक््टटिविटी बढ़़ानाः बनुियादी ढाँचा परियोजनाए।ँ सागरमाला, मालदीव मेें ग्रेटर 
माले कनेक््टटिविटी परियोजना, BBIN और कलादान परियोजना जैसी परियोजनाए ँ
कनेक््टटिविटी को बढ़़ाती हैैं।

z	समुद्री सरुक््षााः भारत हिदं महासागर क्षेत्र मेें एक शदु्ध सरुक्षा प्रदाता की भमूिका निभाता 
ह।ै प्रधानमतं्री मोदी का सागर (SAGAR: Security and Growth for All in the 
Region) का दृष्टिकोण सभी के लिए सरुक्षा और विकास को बढ़़ावा दतेा ह।ै

z	विकासात््मक सहायताः सामदुायिक और त््वरित प्रभाव वाली परियोजनाए।ँ उच््च 
प्रभाव वाली सामदुायिक विकास परियोजनाए ँ और त््वरित प्रभाव वाली परियोजनाए ँ
विकासात््मक सहायता प्रदान करती हैैं।

z	कोविड-19 सहायता: कोविड-19 महामारी के दौरान पड़़ोसी दशेोों को सहायता प्रदान 
करना। सार््क  कोविड-19 आपातकालीन कोष की स््थथापना और संजीवनी एवं नीर जैसे 
संचालन ने क्षेत्रीय एकजटुता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर््शशात हुए चिकित््ससा 
सहायता, विशषेज्ञता साझा करने और वैक््ससीन की आपरू््तति की सवुिधा प्रदान की ह।ै

z	चीनी हस््तक्षेप का बढ़नाः उदाहरण के लिए, पाकिस््ततान, श्रीलंका 
और मालदीव जैसे दशेोों मेें चीन की बेल््ट एडं रोड इनिशिएटिव (BRI) 
परियोजनाओ ं ने ऋण स््थथिरता और क्षेत्रीय सरुक्षा के लिए संभावित 
प्रभावोों के बारे मेें चितंा जताई ह।ै

z	घरेलू राजनीतिः उदाहरण के लिए, श्रीलंका मेें तमिल मदु्दा, बांग््ललादशे 
के साथ तीस््तता जल बंटवारे का मदु्दा, रोहिगं््यया मदु्दा और म््ययााँमार मेें 
आतंरिक तख््ततापलट तथा तालिबान के नेततृ््व वाले अफगानिस््ततान, 
इन सभी का इन दशेोों के साथ भारत के संबंधोों पर प्रभाव पड़़ा ह,ै 
जिससे पड़ोसी प्रथम नीति के निर््बबाध कार््ययान््वयन को बनाए रखना 
मशु््ककिल हो गया ह।ै

z	सीमा और नदी जल विवादः उदाहरण के लिए, कालापानी-
लिपलेुख क्षेत्र को लेकर वर््ष 2020 मेें भारत और नेपाल के बीच 
सीमा संघर््ष ने द्विपक्षीय संबंधोों को तनावपरू््ण बना दिया, जिससे दोनोों 
दशेोों के बीच सहयोग और विश्वास मेें गिरावट आई। डोकलाम और 
गलवान घाटी मेें भारत और चीन के बीच हाल के गतिरोध के कारण 
विश्वास की कमी हो गई ह।ै

z	अत््यधिक विश्वास की कमी और क्षेत्रीय राष्टट्रवाद का उदय: 
उदाहरण के लिए, भारत-नेपाल के बीच हालिया सीमा संघर््ष, गलवान 
और डोकलाम मेें भारत और चीन सीमा विवाद।

z	सार््क  की विफलता: उदाहरण के लिए, भारत और पाकिस््ततान के 
बीच तनावपरू््ण संबंधोों के कारण स््थगन और पनुर््ननिर््धधारण ने क्षेत्रीय 
सहयोग पहल को रोक दिया ह ैऔर सामहूिक विकास की क्षमता को 
बाधित किया ह।ै
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भारत और उसके पड़ोसी देशों के  साथ संब 3

z	आपदा प्रबंधन और मानवीय सहायता: आपदा प्रतिक्रिया सहयोग, संसाधन 
प्रबंधन और सहायता प्रदान करना।

�	उदाहरणः वर््ष 2016 के भकंूप के बाद पड़़ोसी दशे नेपाल को भारत की 
महत्तत्वपरू््ण सहायता और वर््ष 2022 मेें तालिबान के अधिग्रहण के बाद 
अफगानिस््ततान को राहत उपाय प्रदान करना। 'वसधुैव कुटंुबकम' के सिद््धाांत 
के माध््यम से मानवतावाद के दर््शन का पालन करते हुए, भारत द्वारा अपने 
निकटतम पड़़ोसी दशेोों को COVID-19 स््ववास््थ््य सहायता प्रदान करने 
का निर््णय।  

z	क्षमता निर््ममाण और प्रशिक्षणः प्रशिक्षण के माध््यम से अफगान राष्ट्रीय सेना 
के क्षमता निर््ममाण का समर््थन करना।

�	उदाहरणः अफगान राष्ट्रीय सेना की क्षमताओ ंको बढ़़ाने के लिए भारत 
की प्रतिबद्धता।

आगे  की राह

z	कूटनीति और वार््तता: प्रमखु मदु्ददों और चितंाओ ंको दरू करने के लिए पड़़ोसी 
दशेोों की उच््च स््तरीय यात्राए ँऔर उनकी नियमित वार््तताओ ंमेें वदृ्धि। 

�	उदाहरण के लिए, भारत सरुक्षा चनुौतियोों का समाधान करने और विश्वास 
बनाने के लिए पाकिस््ततान के साथ द्विपक्षीय वार््तता कर सकता ह।ै

z	लोगोों से लोगोों का आदान-प्रदान और सांस््ककृ तिक संबंधः भारत और उसके 
पड़़ोसियोों के बीच सांस््ककृति क आदान-प्रदान और पर््यटन को प्रोत््ससाहित करना, 
बेहतर समझ को बढ़़ावा दनेा।

z	सरुक्षा चिंताओ ंको संबोधित करनाः आतंकवाद और सीमा पार अपराधोों 
का मकुाबला करने के लिए खफुिया-साझाकरण तंत्र और समन््ववित कार्ययों को 
मजबतू करना।

�	साझा सीमा पर सक्रिय विद्रोही समहूोों को संबोधित करने के लिए म््ययााँमार 
के साथ भारत का सहयोग एक उदाहरण ह।ै

z	आर््थथिक सहयोग और विकासः पड़़ोसी दशेोों के साथ व््ययापार और निवशे पहल 
को बढ़़ावा दनेा, पारस््परिक रूप से लाभकारी परियोजनाओ ंपर ध््ययान केें द्रित करना।

�	एक उदाहरण ऊर््जजा क्षेत्र मेें बांग््ललादशे के साथ भारत का सहयोग ह,ै जैसे कि 
सीमा पार विद्युत पारेषण लाइनोों का निर््ममाण।

z	उप-क्षेत्रीय और क्षेत्रीय सहयोगः एकीकरण और सहयोग बढ़़ाने के लिए BBIN 
और BIMSTEC जैसी उप-क्षेत्रीय पहलोों की गहनता को बढ़ाना। 

�	उदाहरण के लिए, पारगमन मार्गगों और बनुियादी ढाँच ेके विकास के माध््यम 
से वस््ततुओ ंऔर लोगोों की निर््बबाध आवाजाही को बढ़़ावा दनेे के लिए भारत, 
भटूान और बांग््ललादशे के साथ सहयोग कर सकता ह।ै

भारत की पड़़ोसी नीति के मिश्रित परिणाम सामने आए हैैं। हालाँकि, इसने आर््थथिक 
सहयोग और क्षेत्रीय एकीकरण जैसे क्षेत्ररों मेें सफलता हासिल की ह,ै लेकिन लंबे 
समय से चले आ रह ेद्विपक्षीय विवादोों को हल करने और क्षेत्र मेें चीन के बढ़ते प्रभाव 
का मकुाबला करने मेें चनुौतियाँ बनी हुई हैैं। भविष््य मेें नीति की प्रभावशीलता के 
लिए निरंतर प्रयास, सक्रिय कूटनीति और पड़़ोसी दशेोों की चितंाओ ंको दरू करना 
महत्तत्वपरू््ण होगा।

एक्ट ईस्ट पॉलिसी

z	दक्षिण-परू््व एशियाई क्षेत्र के दशेोों के साथ संबंधोों को और मजबतू करने के उद्देश््य 
से वर््ष 1992 मेें शरुू की गई भारत की ‘लकु ईस््ट पॉलिसी’ को वर््ष 2014 मेें 

‘एक््ट ईस््ट पॉलिसी’ के रूप मेें उन््नत किया गया, जिसमेें इडंो-पैसिफिक क्षेत्र मेें 
विस््ततारित पड़़ोस पर सक्रिय और व््ययावहारिक ध््ययान केें द्रित किया गया।

z	भारत की एक््ट ईस््ट पॉलिसी का उद्देश््य भारत - प्रशांत (इडंो-पैसिफिक) क्षेत्र के 
दशेोों के साथ आर््थथिक सहयोग, सांस््ककृति क संबंधोों और रणनीतिक संबंधोों को 
विकसित करना ह।ै

z	‘एक््ट ईस््ट पॉलिसी’ कनेक््टटिविटी को, अपने व््ययापक अर्थथों मेें, क्षेत्र के विकास और 
समदृ्धि की कंुजी के रूप मेें मान््यता दतेी ह,ै जिसमेें भौतिक, डिजिटल, आर््थथिक 
और लोगोों से लोगोों का आवागमन शामिल ह।ै

z	दक्षिण-परू््व राष्टट्ररों के सगंठन (आसियान) के साथ भारत का संबंध भारत की ‘एक््ट 
ईस््ट पॉलिसी’ के मलू मेें ह।ै

z	इसके अलावा, क्षेत्र के दशेोों के साथ द्विपक्षीय संबंधोों को मजबतू करने के 
साथ-साथ भारत ने क्षेत्र मेें विभिन््न बहुपक्षीय और बहुदिशीय संस््थथानोों मेें 
अपनी भागीदारी भी बढ़़ाई ह,ै जैसे कि आसियान, परू्वी एशिया शिखर सम््ममेलन, 
आसियान रक्षा मंत्रियोों की बैठक प््लस, आसियान क्षेत्रीय मंच, विस््ततारित 
आसियान समदु्री मचं, हिदं महासागर रिम एसोसिएशन, हिदं महासागर आयोग, 
हिदं महासागर नौसेना संगोष्ठी, क््ववाड आदि। 

भारत के लिए पड़़ोसी क्षेत्ररों मेें प्रमखु चनुौतियााँ 

सीमा विवाद

z	सभ््यतागत राज््ययः भारत की ऐतिहासिक रूप से, एक क्षेत्रीय राज््य की तलुना 
मेें एक सभ््यतागत राज््य के रूप मेें अधिक पहचान ह;ै जो उपनिवेशवाद, कठिन 
भ-ूभाग और घरेल ू राजनीति के कारण सीमा विवादोों के समाधान मेें बाधा 
डालता ह।ै

z	सीमा विवादः भारत; पाकिस््ततान (कश््ममीर), चीन (लद्दाख, अरुणाचल प्रदशे, 
अक््ससाई चिन), श्रीलंका (कच््चचाथीव ूद्वीप) और नेपाल (कालापानी क्षेत्र) के 
साथ विवादोों का सामना कर रहा ह।ै उदाहरणः नेपाल और चीन के साथ हालिया 
मानचित्र मदु्दा, जहाँ वे भारतीय भमूि पर दावा कर रह ेथे।

z	सीमित समाधान सफलताः भारत ने केवल बांग््ललादशे और श्रीलंका के साथ 
सीमा मदु्ददों को सफलतापरू््वक हल किया ह,ै विवादोों को दरू करने के लिए पाकिस््ततान 
और चीन के साथ यदु्ध का सामना करना पड़ा ह।ै 

�	उदाहरणः भारत और चीन की सेना (कोर कमांडर स््तर) के बीच 20 से 
अधिक दौर की वार््तताए ँ 

z	सरुक्षा खतरः परू््व विदशे सचिव मचुकंुद दबेु इस बात पर प्रकाश डालते हैैं कि 
भारत को अपने पड़़ोसियोों से सरुक्षा खतरोों का सामना करना पड़ता ह,ै जिसमेें 
जातीय संघर्षषों का प्रसार, बड़़े पैमाने पर अवैध प्रवास और भारत के खिलाफ 
निर्देशित आतंकवाद के ठिकानोों के रूप मेें पड़़ोसी दशेोों का उपयोग शामिल ह।ै

सीमा विवाद क्ययों नहीीं सुलझ रह ेहैैं?

z	ऐतिहासिक विरासतः उपनिवेशवाद के प्रभाव और मनमाने ढंग से सीमाओ ंके 
चित्रण सहित जटिल ऐतिहासिक विरासत ने भारतीय सीमा विवादोों की जटिलता 
मेें योगदान दिया ह।ै उदाहरण के लिए, भारत और पाकिस््ततान के बीच कश््ममीर 
विवाद वर््ष 1947 मेें ब्रिटिश भारत के विभाजन से उत््पन््न हुआ।

z	घरेलू राजनीतिः सीमा विवादोों के समाधान मेें घरेल ूराजनीतिक विचार और 
जनभावना महत्तत्वपरू््ण भमूिका निभाते हैैं। राजनीतिक दल और राष्टट्रवादी भावनाए ँ
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अक््सर भारत सरकार द्वारा अपनाए गए रुख को प्रभावित करती हैैं। उदाहरण के 
लिए, चीन के साथ सीमा विवाद भारतीय घरेल ूराजनीति के लिए एक संवदेनशील 
मदु्दा बन गया ह।ै

z	विश्वास और संवाद की कमीः भारत और उसके पड़़ोसी दशेोों के बीच विश्वास 
की कमी और सवंाद के सीमित माध््यम सीमा विवादोों के समाधान मेें बाधा डालते 
हैैं। खलुी बातचीत और राजनयिक चनैलोों की कमी से गलतफहमी और तनाव 
बढ़ सकता ह।ै कालापानी क्षेत्र को लेकर नेपाल के साथ सीमा विवाद विश्वास की 
कमी और संचार अतंराल से उत््पन््न चनुौतियोों का उदाहरण ह।ै

z	भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विताः भ-ूराजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और क्षेत्र के अन््य दशेोों 
के रणनीतिक हित भारतीय सीमा विवादोों के समाधान मेें बाधा डाल सकते हैैं। 
उदाहरण के लिए, पाकिस््ततान के साथ चीन के घनिष्ठ संबंधोों ने कश््ममीर विवाद 
को हल करने के प्रयासोों को जटिल बना दिया ह।ै

आगे की राह

z	क्षेत्रीय सहयोगः सदस््य दशेोों के बीच संवाद और संघर््ष समाधान हते ुएक मचं 
प्रदान करने के लिए सार््क  (दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन) जैसे क्षेत्रीय 
सहयोग ढाँच ेको बढ़़ाना।

z	कानूनी ढाँचा: एक निष््पक्ष और गैर-विभदेनकारी प्रक्रिया सनुिश्चित करने के 
लिए अतंरराष्ट्रीय मध््यस््थता या काननूी तंत्र के माध््यम से सीमा विवादोों को हल 
करने के लिए काननूी ढाँच ेको मजबतू करना।

z	राजनयिक जुड़़ावः पड़़ोसी दशेोों के साथ निरंतर बातचीत मेें शामिल होने के लिए 
राजनयिक प्रयासोों को बढ़़ाना, विश्वास और सहयोग के माहौल को बढ़़ावा दनेा।

z	विश्वास-निर््ममाण के उपायः आपसी समझ को बढ़़ावा दनेे और तनाव को कम 
करने के लिए संयकु्त सीमा गश््त, सांस््ककृति क आदान-प्रदान और लोगोों के बीच 
बातचीत जैसे विश्वास-निर््ममाण के उपायोों को लाग ूकरना।

z	ट्रैक-II कूटनीतिः अनौपचारिक संवादोों को सवुिधाजनक बनाने और सीमा 
विवादोों के वैकल््पपिक समाधान उत््पन््न करने के लिए गैर-सरकारी संगठनोों, 
थिक टैैंक और शिक्षाविदोों को शामिल करते हुए ट्रैक-II कूटनीति पहल को 
प्रोत््ससाहित करना।

नदी विवाद

संयकु्त राष्टट्र पर््ययावरण कार््यक्रम (UNEP) के अनसुार, वर््ष 2030 तक, विश्व की 
लगभग आधी आबादी गंभीर जल संकट से पीड़़ित होगी। नदी विवाद पाकिस््ततान, 
चीन, बांग््ललादशे, नेपाल और भटूान सहित अपने पड़़ोसियोों के साथ भारत के नदी 
तटीय संबंधोों को निर््धधारित करेेंगे।

ब्रह्मपतु्र नदी और भारत-चीन-बाांग्लादेश संबंध

z	ब्रह्मपुत्र पर चीनी बाँध: ब्रह्मपुत्र पर चीन के अपस्ट्रीम बाँध जानबूझकर 
डाउनस्ट्रीम जल प्रवाह को प्रतिबंधित करते हैैं।

z	चीन के बाँधोों पर चिंताः भारत और बांग््ललादशे को आशकंा ह ैकि ब्रह्मपतु्र पर 
चीन के बाँध राजनीतिक संकट के दौरान पानी को मोड़ सकते हैैं।

z	तीस््तता पर भारतीय बाँध: ब्रह्मपतु्र की सहायक नदी तीस््तता नदी पर भारत के बाँध 
शषु््क मौसम के दौरान बांग््ललादशे की जल आपरू््तति के लिए चितंा पैदा करते हैैं।

z	तीस््तता पर समझौता विफलः पश्चिम बंगाल सरकार के विरोध के कारण भारत 
और बांग््ललादशे तीस््तता नदी के लिए जल बंटवारे के समझौते पर हस््तताक्षर नहीीं 
कर सके।

z	भारत-नेपालः कोसी नदी विवाद ने भारत और नेपाल के बीच संबंधोों को 
तनावपरू््ण बना दिया ह।ै 1954 ई. मेें कोसी समझौते पर हस््तताक्षर किए जाने के 
बावजदू, दोनोों सरकारोों के बीच बातचीत रुक गई ह,ै जिससे जल अधिकारोों के 
मदु्दे अनसलुझ ेहैैं। परिणामस््वरूप, पहले बाँध की उपेक्षा हुई और दसूरे बाँध के 
लिए साझदेारी स््थथापित करने मेें विफलता के कारण वार््तता आगे नहीीं बढ़ सकी|

आगे की राह

z	बेहतर संवाद और सहयोगः नदी विवादोों को हल करने और संयकु्त नदी प्रबंधन 
परियोजनाओ ंपर सहयोग करने के लिए भारत और उसके पड़़ोसियोों के बीच 
नियमित और सार््थक संवाद को बढ़़ावा दनेा। उदाहरणः भारत और पाकिस््ततान के 
बीच सिंध ुजल संधि, सिंध ुनदी के जल साझाकरण को सवुिधाजनक बनाती ह।ै

z	स््थथायी जल-साझाकरण समझौतोों को लागू करनाः साझा नदी संसाधनोों का 
स््थथायी उपयोग सनुिश्चित करने के लिए निष््पक्ष और वैज्ञानिक जल-साझाकरण 
समझौतोों की स््थथापना करना। उदाहरणः भारत और बांग््ललादशे के बीच गंगा जल 
बंटवारा संधि, जिससे गंगा नदी के पानी का उचित वितरण सनुिश्चित होता ह।ै

z	जल प्रबंधन बुनियादी ढाँचे मेें निवेशः कुशल जल उपयोग के लिए मजबतू 
बनुियादी ढाँच ेका विकास करना और बाँधोों, जलाशयोों और सिंचाई प्रणालियोों 
के माध््यम से विवादोों को कम करना। उदाहरणः गंगा नदी के प्रवाह का प्रबंधन 
करने के लिए भारत द्वारा फरक््कका बैराज का निर््ममाण।

z	पर््ययावरण संरक्षण और सहयोगः संघर्षषों को कम करने और सद्भावना को 
बढ़़ावा दनेे के लिए जल संसाधनोों के संरक्षण और स््थथायी प्रबंधन के लिए संयकु्त 
प्रयासोों को बढ़़ावा दनेा। उदाहरणः नेपाल, भारत और बांग््ललादशे महाकाली संधि 
के माध््यम से महाकाली नदी बेसिन के स््थथायी प्रबंधन पर सहयोग कर रह ेहैैं।

व्यापार बाधाएँ

दक्षिण एशिया विश्व स््तर पर सबसे कम आर््थथिक रूप से एकीकृत क्षेत्ररों मेें से एक बना 
हुआ ह,ै जिसमेें संरक्षणवादी नीतियाँ, उच््च रसद (लॉजिस््टटिस््क) लागत, राजनीतिक 
इच््छछाशक्ति की कमी और विश्वास की कमी व््ययापार विकास मेें बाधा डालती ह।ै 
यद्यपि, अपने पड़़ोसियोों के साथ भारत के व््ययापार की मात्रा मेें वदृ्धि हुई ह,ै तथापि यह 
अपेक्षाकृत कम बनी हुई ह,ै जो वैश्विक व््ययापार का केवल 1.7%-3.8% ह।ै

कम व्यापार के कारण
z	ऐतिहासिक कारकः भारत द्वारा एक समाजवादी आर््थथिक मॉडल और आयात 

प्रतिस््थथापन की नीति को अपनाने के साथ-साथ पड़़ोसी दशेोों मेें घरेल ूअस््थथिरता 
ने इस क्षेत्र मेें व््ययापार बाधाओ ंमेें योगदान दिया ह।ै

z	द्विपक्षीय संघर््षषः सीमा विवाद, नदी जल विवाद और भारत और पाकिस््ततान 
के बीच पिछले संघर्षषों ने क्षेत्रीय एकीकरण और व््ययापार को नकारात््मक रूप से 
प्रभावित किया ह।ै

z	अप्रभावी क्षेत्रीय संगठनः भारत-पाकिस््ततान संघर््ष के कारण सार््क  की विफलता 
और SAPTA और SAFTA की सीमित प्रभावशीलता ने क्षेत्रीय व््ययापार सहयोग 
को बाधित किया ह।ै

z	कनेक््टटिविटी की चुनौतियाँ कठिन भ-ूभाग, अविकसित अतंर्देशीय जलमार््ग 
और अपर््ययाप्त सीमा अवसंरचना ने भारत और उसके पड़़ोसियोों के बीच व््ययापार 
और आर््थथिक एकीकरण मेें बाधा उत््पन््न की ह।ै

z	राजनीतिक इच््छछाशक्ति की कमीः राष्टट्र निर््ममाण, सरुक्षा और रक्षा पर प्राथमिक 
ध््ययान दनेे से क्षेत्रीय व््ययापार एकीकरण के लिए प्राथमिकता और प्रतिबद्धता की 
कमी हो गई ह।ै
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z	आर््थथिक गैर-पूरकताः निर््ययात बाजारोों मेें सीमित विविधीकरण और अतिव््ययापन, 
विशषे रूप से कपड़़ा और परिधान निर््ययात मेें, दक्षिण एशियाई दशेोों के बीच आपसी 
व््ययापार लाभ को बाधित किया ह।ै

आगे की राह

z	मुक्त व््ययापार समझौतोों (FTAs) का पुनर््ममूल््ययाांकनः बिम््सटक और भारत-
श्रीलंका FTA जैसे क्षेत्रीय समझौतोों को मजबतू करना।

z	NTB को समाप्त करनाः आयात बाधाओ ंऔर सब््ससिडी को दरू करना और 
व््ययापार बाधाओ ंको हल करने के लिए ऑनलाइन तंत्र को लाग ूकरना।

z	सीमा पार बुनियादी ढाँचे को बढ़़ानाः सड़कोों, हवाई, रेल सपंर्ककों और एकीकृत 
चके-पोस््ट (ICPs) मेें सधुार

z	वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओ ंको अपनानाः उप-सहारा अफ्रीका के ऑनलाइन 
तंत्र जैसे सफल मॉडलोों से सीख।

z	राजनीतिक इच््छछाशक््तििः संरक्षणवाद पर नियंत्रण और दीर््घकालिक व््ययापार 
हितोों को प्राथमिकता दनेा।

उभरता हुआ चीनी हस्तक्षेप

दक्षिण एशिया मेें भारत की अनठूी भौगोलिक स््थथिति और इस क्षेत्र मेें चीन की बढ़ती 
रुचि, विशषे रूप से अफगानिस््ततान मेें, भ-ूराजनीतिक चितंाओ ंको बढ़़ाती ह।ै चीन 
का लक्षष्य अफगानिस््ततान को अपनी बेल््ट एडं रोड (BRI) पहल मेें एकीकृत करना 
ह,ै लेकिन विभिन््न गटुोों और उइगर मदु्दे के साथ अपने संबंधोों के कारण जटिलताओ ं
का सामना करना पड़ता ह।ै क्षेत्र की स््थथिरता और चीन के आर््थथिक निवेश का भारत 
और अन््य क्षेत्रीय भागीदारोों पर प्रभाव पड़़ेगा।

भारत के लिए प्रभाव

z	आर््थथिक प्रतिस््पर्द्धा: पाकिस््ततान, श्रीलकंा और बांग््ललादशे जसेै दशेोों मेें बनुियादी 
ढाँचा परियोजनाओ ंमेें चीन का निवेश भारत के लिए आर््थथिक प्रतिस््पर्द्धा पैदा 
कर सकता ह।ै उदाहरण के लिए, चीन-पाकिस््ततान आर््थथिक गलियारे (CPEC) 
मेें, ‘व््ययापार व निवेश को भारत से दरू करने’ और ‘चीन को इस क्षेत्र मेें अधिक 
आर््थथिक लाभ’ दनेे की क्षमता ह।ै

z	सामरिक प्रतिस््पर्द्धा: भारत और चीन के बीच रणनीतिक प्रतिस््पर्द्धा का एक 
उदाहरण लद्दाख के हिमालयी क्षेत्र मेें सीमा विवाद ह।ै गलवान घाटी मेें वर््ष 2020 
की सीमा झड़प जैसी चीन की मखुर कार््रवाई, विवादित क्षेत्ररों पर नियंत्रण के लिए 
चल रह ेतनाव और प्रतिस््पर्द्धा को उजागर करती ह।ै

z	क्षेत्रीय गतिशीलता: नेपाल और मालदीव जैसे दशेोों मेें चीन का प्रभाव बढ़ 
रहा ह,ै जिससे क्षेत्रीय गतिशीलता मेें बदलाव आया ह।ै उदाहरण के लिए, नेपाल 
के साथ चीन के बढ़ते आर््थथिक और राजनीतिक संबंधोों ने भारत-नेपाल संबंधोों 
को तनावपरू््ण बना दिया ह,ै फलस््वरूप, उसके पड़़ोसी दशे मेें भारत के प्रभाव 
मेें परिवर््तन हुआ ह।ै

z	सरुक्षा चिंताए ँ हिदं महासागर मेें चीन की सैन््य उपस््थथिति, जिसमेें नौसेना की 
तैनाती और जिबतूी जैसे दशेोों मेें सैन््य ठिकानोों की स््थथापना शामिल ह,ै भारत 
के लिए सरुक्षा चितंाओ ंको बढ़़ाती ह।ै यह चीन की शक्ति प्रक्षेपण क्षमताओ ंके 
दायरे को बढ़़ाता ह ैऔर संभावित रूप से भारत के प्रभाव के पारंपरिक क्षेत्र पर 
अतिक्रमण करता ह।ै

z	संतलन अधिनियमः भारत ने चीन के प्रभाव को सतंलुित करने के साधन के रूप 
मेें संयकु्त राज््य अमरेिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे दशेोों के साथ साझदेारी 

को मजबतू करने की माँग की ह।ै इन दशेोों के बीच चतरु््भभुज सरुक्षा संवाद (Quad) 
का गठन इस क्षेत्र मेें चीन के उदय को संतलुित करने के लिए रणनीतिक गठबंधन 
बनाने के भारत के प्रयासोों का एक उदाहरण ह।ै

z	चीन-पाकिस््ततान गठबंधनः चीन-पाकिस््ततान आर््थथिक गलियारा (CPEC) 
परियोजना और इसका गहराता गठजोड़ मसदू अजहर को संयकु्त राष्टट्र सरुक्षा 
परिषद (UNSC) मेें आतंकवादी के रूप मेें सचूीबद्ध करने और कश््ममीर मदु्दे पर 
चितंा जताने के भारत के प्रयासोों मेें बाधा डालता ह।ै

z	ऋण जाल कूटनीतिः चीन द्वारा ऋण जाल कूटनीति का उपयोग श्रीलंका मेें 
हम््बनटोटा बंदरगाह के 99 साल के पट्टे पर अधिग्रहण मेें स््पष्ट ह,ै जो भारत के 
लिए आर््थथिक और रणनीतिक चनुौतियाँ पेश करता ह।ै

आगे की राह

z	पड़़ोसी पहलेः गैर-पारस््परिकता के गजुराल सिद््धाांत को अपनाते हुए, भारत 
अपने पड़़ोसी दशेोों के साथ राजनयिक और राजनीतिक संबंधोों को सदुृढ़ करने 
पर ध््ययान केें द्रित करता ह,ै जिसमेें समान लाभ की उम््ममीद किए बिना आपसी 
लाभ पर जोर दिया जाता ह।ै

z	सार््क  को पुनर्जीवित करनाः सहयोग, संवाद और क्षेत्रीय एकीकरण के लिए एक 
मचं के रूप मेें दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार््क ) को पनुर्जीवित करना, 
सहयोग को सवुिधाजनक बनाना और रोजमर््ररा की चनुौतियोों का समाधान करना।

z	परियोजना समाप्ति मेें तेजी लानाः क्षेत्रीय संपर््क  बढ़़ाने और आर््थथिक विकास 
को बढ़़ावा दनेे के लिए नेपाल और भटूान मेें पनबिजली परियोजनाओ ंके साथ-
साथ कलादान मल््टटीमॉडल परियोजना जैसी प्रमखु परियोजनाओ ंको तेजी से 
परूा करना सनुिश्चित करना।

z	क््ववाड (QUAD) और मिनीलेटरल का लाभ उठानाः क््ववाड दशेोों और 
अन््य मिनी लेटरल के साथ सहयोग करते हुए, भारत क्षेत्र के भीतर कनेक््टटिविटी 
मेें सधुार, आर््थथिक विकास और सहयोग को बढ़़ावा दनेे के लिए परियोजनाओ ं
का संयकु्त कार््ययान््वयन चाहता ह।ै

z	सीमा और जल विवादोों का समाधानः विश्वास की कमी को दरू करने और 
पड़़ोसी दशेोों के साथ सबंंधोों को मजबतू करने, स््थथिरता और सहयोग को बढ़़ावा दनेे 
के लिए सीमा और नदी जल विवादोों के समाधान मेें सक्रिय रूप से शामिल होना।

आतकंवाद

वैश्विक आतंकवाद सचूकांक (GTI) 2023 मेें भारत 13वेें स््थथान पर ह।ै

पाकिस्तान द्वारा राज्य प्रायोजित आतकंवाद

z	सीमा पार हमलेः पाकिस््ततान स््थथित आतंकवादी समहू, भारत के खिलाफ कई 
सीमा पार हमलोों मेें संलिप्त रह ेहैैं।

�	वर््ष 2020 मेें, कश््ममीर मेें नियंत्रण रेखा (LoC) पर कई घटनाए ँहुई,ं जिनमेें 
हदंवाड़़ा और पुंछ हमले शामिल हैैं, जहाँ भारतीय सरुक्षा बलोों ने कथित 
रूप से पाकिस््ततान द्वारा समर््थथित आतंकवादियोों द्वारा घसुपैठ के प्रयासोों को 
विफल कर दिया।

z	छद्म (प्रॉक््ससी) युद्ध: पाकिस््ततान पर क्षेत्र मेें हमले करने के लिए जैश-ए-मोहम््मद 
(JeM) और लश््कर-ए-तैयबा (LeT) जैसे आतंकवादी समहूोों का समर््थन करने 
और उनका उपयोग करने का आरोप लगाया गया ह।ै एक हालिया उदाहरण 
आतंकवादियोों का ह ैजिन््होोंने राजौरी के डांगरी गाँव मेें दोहरे हमलोों मेें अल््पसखं््यक 
समदुाय के सात नागरिकोों की हत््यया कर दी।
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� प्रहार 2024: अंतरराष्ट्रीय संबंध� प्रहार 2024: अंतरराष्ट्रीय संबंध6

z	सरुक्षित ठिकाने: पाकिस््ततान पर अपनी सीमाओ ंके भीतर आतंकवादी समहूोों 
को सरुक्षित पनाह दनेे का आरोप लगाया गया ह।ै एक प्रमखु उदाहरण पाकिस््ततान 
मेें अफगान तालिबान और उसके नेततृ््व की उपस््थथिति ह,ै जो क्षेत्र मेें शांति और 
स््थथिरता प्राप्त करने के प्रयासोों मेें अफगानिस््ततान और अतंरराष्ट्रीय समदुाय के 
लिए चितंा का विषय रहा ह।ै

z	व््ययापार का निम््न स््तरः आतंकवाद आर््थथिक संबंधोों को सीमित करता ह,ै जैसा 
कि सरुक्षा चितंाओ ंके कारण भारत-पाकिस््ततान व््ययापार प्रतिबंधोों मेें दखेा गया ह।ै

z	भारत की छवि पर प्रभावः आतंकवाद भारत की वैश्विक स््थथिति को प्रभावित 
करता ह,ै जो एक स््थथिर और सरुक्षित शक्ति के रूप मेें इसके उदय मेें बाधा डालता ह।ै

z	आर््थथिक एकीकरण को सदुृढ़ करनाः आर््थथिक संबंधोों को बढ़़ावा दनेे और 
अस््थथिर द्विपक्षीय संबंधोों पर निर््भरता को कम करने के लिए दक्षिण एशियाई मकु्त 
व््ययापार क्षेत्र (SAFTA) जैसी क्षेत्रीय पहलोों के माध््यम से व््ययापार उदारीकरण 
और आर््थथिक परस््पर निर््भरता को प्रोत््ससाहित करना।

z	क्षेत्रीय पहलोों को बढ़़ावा देनाः संवाद, सहयोग और क्षेत्रीय एकीकरण को 
बढ़़ावा दनेे के लिए सार््क  (दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन) और बिम््सटक 
(बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर््थथिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़़ी पहल) 
जैसे क्षेत्रीय मचंोों मेें सक्रिय रूप से भाग लेना।

सॉफ््ट लोन डिप््ललोमेसी
z	पड़़ोसियोों को भारत का 15 अरब डॉलर तक का आसान कर््जजः परू््व राजदतू, 

एच.वी. शृगंेरी 

z	सॉफ््ट लोन मलू रूप से बाजार मेें उपलब््ध अन््य पारंपरिक ऋणोों की तलुना 
मेें आसान नियमोों और शर्ततों पर एक ऋण ह।ै इसका तात््पर््य ह ै कि कम 
ब््ययाज दर वाले ऋण, इसमेें लंबी पनुर््भभुर््भभुर््भभुगतान अवधि भी शामिल हो सकती ह।ै

z	महत्तत्व: यह सौहार््दपरू््ण संबंधोों के लिए एक राजनयिक उपकरण के रूप मेें 
कार््य करता ह,ै आर््थथिक संबंधोों मेें सधुार करता ह ैऔर विकास मेें भमूिका 
निभाता ह ैऔर दशेोों के बीच संबंधोों, विश्वास निर््ममाण मेें भी सधुार करता ह।ै

z	प्रमुख शब््ददावली: सतत विकास, सांस््ककृति्ककृति ्ककृतिक आदान-प्रदान और 
सामाजिक एकजटुता, सामहूिक सरुक्षा, आर््थथिक एकीकरण, आतंकवाद 
विरोधी सहयोग, क्षेत्रीय गतिशीलता, भरूाजनीतिक प्रतिद्वंद्प्रतिद्वंद्प्रतिद्वंद्विता।

z	आतंतंकवाद विरोधी सहयोगः क्षेत्रीय स््थथिरता पर आतंकवाद के प्रभाव को कम 
करने के लिए चरमपंथी विचारधाराओ ंसे निपटने मेें खफुिया जानकारी साझा करने, 
संयकु्त आतंकवाद विरोधी अभियानोों और सहयोग को बढ़़ाना।

z	परमाणु जोखिम न््ययूनीकरणः परमाण ुटकराव के जोखिम को कम करने के लिए 
भारत और पाकिस््ततान के बीच विश्वास-निर््ममाण उपायोों और वार््तता मेें संलग््न होना, 
जिसमेें परमाण ुसिद््धाांतसिद््धाांतसिद््धाांत, संचार माध््यमोों और संकट प्रबंधन तंत्र पर चर््चचा शामिल ह।ै

z	सहयोग बढ़़ानाः सीमा विवादोों और संघर्षषों को दरू करने के लिए बातचीत 
और राजनयिक प्रयासोों को बढ़़ावा दनेा, क्षेत्र के दशेोों के बीच विश्वास-निर््ममाण 
के उपायोों को बढ़़ावा दनेा।

विगत वर्षषों के प्रश्न

z	“भारत मेें बढ़ते हुए सीमापारीय आतंकवादी हमले और अनेक सदस््य राज््योों के 
आतंरिक मामलोों मेें पाकिस््ततान द्वारा बढ़ता हुआ हस््तक्षेप सार््क  (दक्षिण एशियाई 
क्षेत्रीय सहयोग संगठन) के भविष््य के लिए सहायक नहीीं ह।ै” उपयकु्त उदाहरणोों 
के साथ स््पष्ट कीजिए।� (2016)

z	शीतयदु्धोत्तर अतंरराष्ट्रीय परिदृश््य के संदर््भ मेें, भारत की परू्वोन््ममु्ममुखी नीति के 
आर््थथिक और सामरिक आयामोों का मलू््ययाां्ययाांकन कीजिए।� (2016)

z	परियोजना ‘मौसम’ को भारत सरकार की अपने पड़़ोसियोों के साथ संबंधोों को 
सदुृढ़ करने की एक अद्वितीय विदशे नीति पहल माना जाता ह।ै क््यया इस परियोजना 
का एक रणनीतिक आयाम ह?ै चर््चचा कीजिए।� (2015)

z	“चीन अपने आर््थथिक संबंधोों और सकारात््मक व््ययापार अधिशषे को, एशिया मेें 
सम््भभाव््य सैनिक शक्ति हैसियत को विकसित करने के लिए, उपकरणोों के रूप मेें 
इस््ततेमाल कर रहा ह”ै, इस कथन के प्रकाश मेें, उसके पड़़ोसी के रूप मेें भारत पर 
इसके प्रभाव पर चर््चचा कीजिए। � (2017)

z	‘मोतियोों का हार’ (द स््ट््रििंस््ट््रििंग ऑफ पर््ल््स) से आप क््यया समझते हैैं? यह भारत को 
किस प्रकार  प्रभावित करता ह?ै इसका सामना करने के लिए भारत द्वारा उठाए 
गए कदमोों की संक्षिप्त रूपरेखा दीजिए।	�  (2013)

z	गजुराल सिद््धाांतसिद््धाांतसिद््धाांत से क््यया अभिप्राय ह?ै क््यया आज इसकी कोई प्रासंगिकता ह?ै 
विवेचना कीजिए। � (2013)
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भारत -पाकिस्तान2
परिचय

भारत-पाकिस््ततान संबंध, भारत के पड़़ोसियोों के बीच सबसे जटिल संबंधोों मेें से 
एक ह,ै भारत, पाकिस््ततान के साथ शांतिपूर््ण, सौहार््दपूर््ण और सहयोगात््मक संबंध 
चाहता ह,ै जिसके लिए हिसंा और आतंक की अनुपस््थथिति की आवश््यकता ह।ै 
दोनोों देशोों के बीच भाषाई, सांस््ककृति क, भौगोलिक और आर््थथिक संबंध हैैं, लेकिन 
राजनीतिक और ऐतिहासिक कारकोों के कारण उनके संबंध जटिल हैैं।

भारत-पाक संबंध समय रखेा

भारत-पाक यदु्ध 
1947

भारत-पाक यदु्ध 
1965

सियाचिन संघर््ष 
1984

संसद पर हमला 
2001

सर््जजिकल 
स्ट्राइक 2016

भारत-पाक यदु्ध 
1971

कारगिल-यदु्ध 
1999

26/11 मुंबई 
हमला

अनुच््छछेद 370 
को रद्द करना

भारत-पाकिस्तान संबंधोों मेें प्रमुख मुद्दे

सीमा विवाद

z	कश््ममीरः

�	युद्धः दोनोों दशेोों ने कश््ममीर मदु्दे पर 3 यदु्ध लड़़े हैैं।

�	मुद्दे का अंतरराष्ट्रीयकरणः पाकिस््ततान का उद्देश््य कश््ममीर मुद्दे का 
अतंरराष्ट्रीयकरण करना ह ैजबकि भारत 1972 ई. के शिमला समझौते के 
अनसुार इसे एक द्विपक्षीय मदु्दा मानता ह।ै

�	कश््ममीर केें द्र बिंदुः विद्वानोों के अनसुार यह माना जाता ह ै कि जब तक 
कश््ममीर मदु्दा हल नहीीं हो जाता, भारत और पाकिस््ततान के बीच संबंध 
सामान््य नहीीं होोंगे।

z	सियाचिनः

�	ऑपरेशन मेघदूतः खराब मौसम के कारण NJ9842 से आगे नियंत्रण रेखा 
(LoC) का सीमांकन नहीीं किया जा सका।

�	हताहतः पिछले 10 वर्षषों मेें मौसम संबंधी घटनाओ ंके कारण सियाचिन 
ग््ललेशियर मेें सेना के 167 जवानोों की जान चली गई।

�	अंतिम समझौता अनिर्णीत: दोनोों दशे तीन बार सियाचिन ग््ललेशियर पर 
एक समझौते के करीब पहुचँ-े वर््ष 1989,1992 और फिर वर््ष 2006 मेें।

z	चीन-पाकिस््ततान आर््थथिक गलियारा (CPEC): चीन की BRI परियोजना 
पाक अधिकृत कश््ममीर (PoK) से होकर गजुरती ह ैऔर यह भारत की संप्रभतुा 
को प्रभावित करती ह।ै चीन-पाकिस््ततान आर््थथिक गलियारा (CPEC) इसी पहल 
का हिस््ससा ह।ै

z	सर क्रीकः

�	भौगोलिक स््थथितिः यह 92 किलोमीटर की दलदली भमूि ह ैजो गजुरात 
को सिंध से अलग करती ह।ै

�	सीमा की व््ययाख््ययााः यहाँ सीमा की असहमति कच््छ और सिंध के बीच 
समदु्री सीमा रेखा की व््ययाख््यया के इर््द-गिर््द केें द्रित ह।ै

�	भारत का दावाः भारत का दावा ह ैकि सीमा मध््य-चनैल मेें स््थथित ह ैजैसा 
कि 1925 ई. मेें बनाए गए एक अन््य मानचित्र मेें दर््शशाया गया ह,ै और 1924 
ई. मेें मध््य-चनैल स््ततंभोों की स््थथापना की गई थी।

z	गिलगित-बाल््टटिस््ततान मुद््दााः हाल ही मेें पाकिस््ततान ने गिलगित बाल््टटिस््ततान 
को ‘प््राांतीय दर््जजा’ दिया ह ैजिससे यह पाकिस््ततान का 5वाँ  प््राांत बन गया ह।ै यह 
परू््ववर्ती जम््ममू-कश््ममीर राज््य का हिस््ससा ह।ै

अन्य मदु्दे

असममित संतलनः पाकिस््ततान कश््ममीर को अस््थथिर करने के लिए आतंकवाद का 
उपयोग करता ह।ै भारत मेें आतंकवादियोों की घसुपैठ के लिए कश््ममीर सीमा के साथ 
पाक अधिकृत कश््ममीर (PoK) मेें कई आतंकवादी लॉन््च पैड स््थथापित किए गए हैैं।

चीन-पाकिस्तान सदाबहार मित्र

z	दो मोर्चचों पर संघर््ष की संभावनाः लद्दाख मेें हाल ही मेें भारत-चीन सीमा 
गतिरोध ने उत्तर-पश्चिमी और उत्तर-परू्वी सीमाओ ं के दो मोर्चचों पर संघर््ष की 
संभावना बढ़़ा दी ह।ै

z	रणनीतिक घेराबंदीः चीन, चीन-पाकिस््ततान आर््थथिक गलियारा (CPEC) 
और ग््ववादर बंदरगाह के माध््यम से भारत को घरेने के लिए पाकिस््ततान का भी 
उपयोग कर रहा ह।ै

z	बढ़ती चीन-पाकिस््ततान-ईरान-रूस धुरीः इससे भारत की उत्तरी सीमाओ ंके 
साथ-साथ हिदं महासागर मेें भी सरुक्षा को खतरा ह।ै

व्यापार
z	वर््ष 2022 मेें भारत ने पाकिस््ततान को 653 मिलियन डॉलर का निर््ययात किया। 

z	भारत से पाकिस््ततान को निर््ययात किए जाने वाले मखु््य उत््पपाद; अपरिष््ककृत  
चीनी (219 मिलियन डॉलर), वैक््ससीन, रक्त, एटंीसेरा, विषाक्त पदार््थ और 
कल््चर (79.4 मिलियन डॉलर) और नाइट्रोजन हटेेरोसाइक््ललिक यौगिक (47.1 
मिलियन डॉलर) थे।

z	भारत, वर््ष 2022 मेें आर््थथिक जटिलता सचूकांक (0.64) मेें 40वेें स््थथान पर ह।ै

z	वर््ष 2022 मेें, पाकिस््ततान ने भारत को 18.1 मिलियन डॉलर का निर््ययात किया।

z	पाकिस््ततान से भारत को निर््ययात किए जाने वाले मखु््य उत््पपाद यात्री और मालवाहक 
जहाज (17.1 मिलियन डॉलर), उष््णकटिबंधीय फल (233,000 डॉलर) और 
अन््य तैलीय बीज (227,000 डॉलर) थे।

z	आर््थथिक जटिलता सचूकांक (0.45) मेें पाकिस््ततान 99वेें स््थथान पर ह।ै
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आगे की राह 

z	UFA समझौते पर आधारित वार््ततााः ‘UFA’ समझौते पर आधारित भारत और 
पाकिस््ततान के बीच द्विपक्षीय वार््तता की शरुुआत आतंकवाद से लड़ने, मछुआरोों 
को मकु्त करने, सनै््य कर््ममियोों स ेमिलने और धार््ममिक पर््यटन को बढ़़ाकर राजनयिक 
संपर्ककों मेें नए आयाम जोड़़ेगी।

z	सॉफ््ट और हार््ड पावर का समन््वय: भारत और पाकिस््ततान के बीच द्विपक्षीय 
बातचीत बढ़़ाने के लिए, अतंरराष्ट्रीय कूटनीति के साथ-साथ सॉफ््ट और हार््ड 
पावर का समन््वय आवश््यक ह।ै

z	अंतरराष्ट्रीय दबावः अतंरराष्ट्रीय संगठनोों का उपयोग पाकिस््ततान पर आतंकवाद 
विरोधी गतिविधियोों को अजंाम दनेे के लिए दबाव बनाने के लिए किया जा 
सकता ह,ै जैसे कि पाकिस््ततान को वित्तीय कार््रवाई कार््य बल (FATF) की ग्रे 
सचूी मेें शामिल करना, जिससे उसकी सरकार के लिए ऐसे समय मेें अतंरराष्ट्रीय 
बाजारोों तक पहुचँ बनाना अधिक कठिन हो जाता ह,ै जब उसकी अर््थव््यवस््थथा 
लड़खड़़ा रही ह।ै

z	जैश-ए-मोहम््मद से निपटनाः संयुक्त राष्टट्र द्वारा मसदू अजहर को वैश्विक 
आतंकवादी के रूप मेें घोषित करने से पाकिस््ततान पर उसकी संपत्तियोों को फ्रीज 
करने और जैश-ए-मोहम््मद स््थथित संगठन के अस््ततित््व को कमजोर करने का 
दबाव बढ़़ेगा, जो भारतीय सैन््य ठिकानोों पर कई हमलोों के लिए जिम््ममेदार ह।ै

पाकिस्तान की बिगड़ती अर््थव्यवस्था और भारत पर इसका असर

z	पाकिस््ततान मेें बढ़ता चीनी प्रभावः इडंियन काउंसिल फॉर रिसर््च ऑन 
इटंरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशसं (ICRIER) के अनसुार पाकिस््ततान की गहरी 
आर््थथिक समस््ययाए ँसंकेत दतेी हैैं कि भारत को पाकिस््ततान और सामान््य रूप से 
दक्षिण एशिया मेें बढ़ते चीनी प्रभाव को स््ववीकार करना पड़ सकता ह।ै

z	भारत के खिलाफ गैर-अनुकूल गतिविधियाँः जब संयकु्त राज््य अमरेिका 
(USA) ने पाकिस््ततान को तत््ककालीन सोवियत समाजवादी गणराज््य संघ 
(USSR) के गटुोों के खिलाफ अपने छद्म यदु्ध मेें शामिल किया, तो पाकिस््ततान 
के सत्तारूढ़ प्रतिष्ठान ने भारत के खिलाफ प्रतिकूल गतिविधियोों को करने मेें 
सक्षम महससू किया।

z	स््थथिरता मेें निहित रुचिः हालाँकि, हर कोई यह नहीीं मानता कि पाकिस््ततान 
चीन के समर््थन से भारत के खिलाफ एक साहसिक नीति का पालन करेगा। 
चीन, पाकिस््ततान मेें अपने निवेश के माध््यम से, शांति मेें नहीीं तो स््थथिरता मेें 
निहित स््ववार््थ रखगेा।

z	इसके अलावा, चीन ने पहले साबित कर दिया ह ैकि वह पाकिस््ततान पर संयम 
बरत सकता ह।ै

z	भारत विरोधी गतिविधियाँ: यह कहना जल््दबाजी होगी कि चीन-पाकिस््ततान 
गठबंधन के परिणामस््वरूप भारत विरोधी गतिविधियाँ बढ़़ेगीीं या घटेगीीं।

z	एक नए दृष्टिकोण की आवश््यकताः हालाँकि, हमारे पड़़ोस मेें एक अस््थथिर 
परिदृश््य से उत््पन््न जोखिमोों की भरपाई करने के लिए, भारत को पाकिस््ततान के 
बाहरी दाताओ ंके साथ जडु़ने के लिए एक नए दृष्टिकोण की आवश््यकता हो 
सकती ह।ै

z	कट्टरपंथी बहुसंख््यकवाद का प्रभावः पाकिस््ततान का द:ुखद भाग््य आज इस 
क्षेत्र को एक सबक सिखाता ह ैकि कैसे कट्टरपंथी बहुसंख््यकवाद किसी राष्टट्र के 
सामाजिक और आर््थथिक ताने-बाने पर कहर बरपा सकता ह।ै

z	परिणामोों का आकलनः इसके परिणामस््वरूप, भारत को आर््थथिक स््थथिरता बनाए 
रखने मेें पाकिस््ततान की विफलता के अल््पकालिक, मध््यम और दीर््घकालिक 
परिणामोों का आकलन करना जारी रखना चाहिए।

सिंधु नदी जल संधि (IWT)

z	पषृ्ठभूमिः पाकिस््ततान ने बार-बार भारत की ओर से पनबिजली परियोजनाओ ं
के विकास पर आपत्ति जताई ह,ै संधि को लाग ूकरने मेें अपनी ‘हठधर््ममिता’ का 
प्रदर््शन किया ह।ै

z	सिधुं नदी जल संधि (IWT) और इसकी विवाद समाधान प्रक्रियाः सिध ु
नदी जल संधि (IWT), सिधं ुनदी और उसकी सहायक नदियोों के पानी के उपयोग 
के लिए भारत और पाकिस््ततान के बीच एक समझौता ह ैजिसकी मध््यस््थता विश्व 
बैैंक (WB) ने 1960 ई. मेें कराची मेें की थी।

भारत ने बदलाव की माँग को लेकर पाकिस््ततान को नोटिस 
क््योों जारी किया है?

z	भारत ने विश्व बैैंक द्वारा नियकु्त तटस््थ विशषेज्ञ और विश्व बैैंक द्वारा गठित 
एक अदालत द्वारा मध््यस््थता के माध््यम से एक साथ विवाद समाधान तंत्र 
के लिए पाकिस््ततान के दबाव पर अपनी निराशा व््यक्त की ह।ै 

z	झलेम नदी की सहायक नदी किशनगंगा नदी पर किशनगंगा परियोजना 
का उद्घाटन वर््ष 2018 मेें किया गया था। चिनाब नदी पर रतले पनबिजली 
परियोजना वर््तमान मेें निर््ममाणाधीन ह।ै

z	पाकिस््ततान ने भारतीय बाँधोों के डिजाइन को लेकर चितंा जताई ह।ै वर््ष 2013 
मेें मध््यस््थता अदालत के एक अतंरिम आदशे ने भारत को किशनगंगा बाँध 
का निर््ममाण फिर से शरुू करने की अनमुति दी थी। आदशे मेें कहा गया ह ै
कि पानी के मोड़ को रोकना पाकिस््ततान के प्रदर््शशित उपयोग पर आधारित 
होना चाहिए, जो विवाद शरुू होने पर उसके पास नहीीं था। 

z	लेकिन पाकिस््ततान के अनसुारः इसकी चितंाए ँमहत्तत्वपरू््ण हैैं क््योोंकि सहायक 
नदियोों का जल, जिसका उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता ह,ै खाद्य 
सरुक्षा और दशे की आर््थथिक एवं सामाजिक स््थथिरता के लिए आवश््यक ह।ै

z	संधि का अनचु््छछेद 9 एक विवाद समाधान प्रक्रिया को रेखांकित करता ह।ै 

z	संधि के तहत, दोनोों दशे पहले स््थथायी आयोग के माध््यम से विवादोों को 
हल करने का प्रयास करने और एक तटस््थ विशषेज्ञ की नियकु्ति मेें विश्व 
बैैंक की सहायता लेने या यदि आवश््यक हो तो नीदरलैैंड के हगे मेें स््थथायी 
मध््यस््थता न््ययायालय मेें मध््यस््थ स््थथापित करने पर सहमत हुए हैैं।

z	हालाँकि, पाकिस््ततान ने पहले विश्व बैैंक से एक तटस््थ विशषेज्ञ नियकु्त करने 
के लिए कहा क््योोंकि यह एक मतभदे था और बाद मेें वर््ष 2016 मेें एक 
मध््यस््थता की माँग की जैसे कि मामला एक विवाद था, भले ही भारत एक 
तटस््थ विशषेज्ञ रखने के लिए सहमत हो गया था।

z	वर््ष 2016 मेें, विश्व बैैंक ने समानांतर प्रक्रियाओ ंको यह कहते हुए निलंबित 
कर दिया था कि विरोधाभासी परिणामोों का जोखिम था जो संभावित रूप 
से संधि को ही खतरे मेें डाल सकता था।

z	 विश्व बैैंक का मानना ह ै कि पिछले वर्षषों मेें शामिल सभी पक्षषों द्वारा सर्वोत्तम 
प्रयासोों के बावजदू, एक स््ववीकार््य समाधान खोजने मेें सफलता की कमी संधि 
के लिए ही एक जोखिम ह।ै इसलिए, इसने भारत और पाकिस््ततान द्वारा अनरुोध 
की गई दो अलग-अलग प्रक्रियाओ ंको फिर से शरुू करने का निर््णय लिया ह।ै

z	भारत ने तर््क  दिया ह ै कि दो समानांतर विवाद समाधान प्रक्रियाए ँसधंि के 
अनरुूप नहीीं हैैं और विश्व बैैंक समझौते की व््ययाख््यया करने की स््थथिति मेें नहीीं ह।ै 
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निष्कर््ष

तीव्र आर््थथिक संवदृ्धि और विकास की क्षमता होने के बावजूद, दक्षिण एशिया 
प्रगति करने मेें असमर््थ रहा ह।ै यह मखु््य रूप से भारत और पाकिस््ततान के बीच 
विवादोों तथा तनाव के कारण ह।ै बेहतर भारत-पाकिस््ततान संबंध यह सुनिश्चित 
कर सकते हैैं कि उपमहाद्वीप के लिए किसी भी संभावित खतरे का समाधान 
किया जाए। विश्वास पर आधारित समर््थन और सहयोग एक सफल एवं शांतिपूर््ण 
दक्षिण एशिया के निर््ममाण मेें सक्षम हो सकता ह।ै

प्रमुख शब्दावलियाँ
निवारण तंत्र, भारत विरोधी गतिविधि, रणनीतिक घेराबंदी, स््थथिरता 
मेें निहित रुचि, दो-मोर्चे का संघर््ष, असममित संतुलन।

विगत वर्षषों के प्रश्न

z	“भारत मेें बढ़ते हुए सीमापारीय आतंकी हमले और अनेक सदस््य राज््योों 

के आतंरिक मामलोों मेें पाकिस््ततान द्वारा बढ़ता हुआ हस््तक्षेप सार््क  (दक्षिण 

एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन) के भविष््य के लिए सहायक नहीीं हैैं।" उपयकु्त 

उदाहरणोों के साथ स््पष्ट कीजिए।� (2016)

z	आतंकवादी गतिविधियोों और परस््पर अविश्वास ने भारत-पाकिस््ततान संबंधोों को 

धमूिल बना दिया ह।ै खलेोों और सांस््ककृति्ककृति ्ककृतिक आदान-प्रदानोों जैसी मदृ ु शक्ति 

किस सीमा तक दोनोों दशेोों के बीच सद्भाव उत््पन््न करने मेें सहायक हो सकती 

ह?ै उपयकु्त उदाहरणोों के साथ चर््चचा कीजिए।� (2015)

पाकिस््ततान मेें सरकार का परिवर््तन और भारत पर इसका प्रभाव
z	शहबाज शरीफ ने हाल ही मेें संपन््न चनुावोों के बाद पाकिस््ततान के 24वेें प्रधानमतं्री के रूप मेें शपथ ली थी। 

z	पाकिस््ततान के संदर््भ मेें भारत की नीति को अलग से नहीीं दखेा जाना चाहिए, बल््ककि भारत के प्रति नवाज शरीफ के नरम दृष्टिकोण के तीन कार््यकालोों के संदर््भ 
मेें दखेा जाना चाहिए, जिसमेें वर््ष 1999 मेें शांति वार््तता के लिए परू््व भारतीय प्रधानमतं्री अटल बिहारी वाजपेयी की बैठक के साथ-साथ प्रधानमतं्री मोदी के साथ 
अच््छछे संबंध साझा करना शामिल ह।ै

z	शहबाज शरीफ को भी अक््सर अपने परू््ववर्ती के विपरीत भारत के प्रति कम उग्र माना जाता ह।ै स््वयं एक व््यवसायी होने के नाते उन््होोंने दोनोों दशेोों के बीच 
व््ययापारिक संबंधोों का समर््थन किया ह।ै

z	हालाँकि, यह ध््ययान रखना महत्तत्वपरू््ण ह ैकि भारत के साथ संबंध विशदु्ध रूप से दशे के नागरिक नेततृ््व द्वारा नहीीं बल््ककि सैन््य नेततृ््व द्वारा भी परिभाषित किए जाते 
हैैं। शायद इमरान खान सरकार की तलुना मेें भारत के प्रति उनका रुख नरम हो सकता ह।ै 

z	हालाँकि, दो कारणोों से नीति मेें बड़़े बदलाव की संभावना बहुत कम ह।ै पहला कारण पाकिस््ततान की वर््तमान घरेल ू उथल-पथुल ह।ै अविश्वास मत के बाद 
पाकिस््ततानी जनता मेें पर््ययाप्त ध्रुवीरुवीकरण हुआ ह,ै जिसमेें वर््तमान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर््शन भी शामिल हैैं और भारत की ओर किसी भी सलुह के कदम से 
जनता की ओर से बड़़ी प्रतिक्रिया हो सकती ह।ै

z	दसूरा, हाल के वर्षषों मेें, संयकु्त राज््य अमरेिका और चीन के बीच प्रतिस््पर्द्धा तेज हो गई ह,ै जिसमेें भारत-पाकिस््ततान संबंधोों को प्रभावित करने की क्षमता ह।ै 
पाकिस््ततान और चीन के संबंध सौहार््दपरू््ण संबंधोों और मजबतू रणनीतिक साझदेारी के इतिहास से चिह्नित हैैं, जबकि भारत-अमरेिका द्विपक्षीय संबंध हाल के वर्षषों 
मेें काफी बढ़़े हैैं, विशषे रूप से वर््ष 2020 मेें 2+2 वार््तता के दौरान बनुियादी आदान-प्रदान और सहयोग समझौते पर हस््तताक्षर करने और चतरु््भभुर््भभुर््भभुज सरुक्षा वार््तता 
(QUAD) की स््थथापना के बाद।

z	शायद संबंधोों मेें सधुार का सबसे आशाजनक संकेत नियंत्रण रेखा पर चल रहा यदु्धविराम ह ैजो मार््च, 2021 से जारी ह।ै यदु्धविराम भारत के लिए एक महत्तत्वपरू््ण 
समय पर आया, जो गलवान मेें चीन के साथ झड़पोों के बीच दो मोर्चचों पर यदु्ध को लेकर चितंित था।

ABC
Stamp
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संबंधोों के महत्तत्व पर प्रकाश डालते हुए विदेश मंत्री सुब्रह्मण््यम जयशंकर ने कहा कि 
भारत और बांग््ललादेश मेें ‘क्षेत्र की संपूर््ण भ-ूअर््थव््यवस््थथा’ को बदलने की क्षमता ह।ै
प्रधानमंत्री नरेेंद्र मोदी ने भी इसे दोनोों देशोों के बीच द्विपक्षीय संबंधोों का स््वर््णणिम दौर 
('सोनाली अध््ययाय') बताया।

भारत-बाांग्लादेश संबंधोों का महत्त्व
z	भू-रणनीतिक महत्तत्व: उत्तर-परू््व के लिए कनेक््टटिविटी और सरुक्षा- चूकँि यह 

क्षेत्र चारोों ओर से स््थल-रुद्ध ह ै और बांग््ललादशे के माध््यम से इसकी बेहतर 
कनेक््टटिविटी ह।ै

z	समुद्री सरुक्षा: चूकँि, यह बंगाल की खाड़़ी मेें रणनीतिक रूप से स््थथित ह,ै इसलिए 
यह महत्तत्वपरू््ण समदु्री संचार लाइनोों को सरुक्षित करने के लिए आवश््यक ह।ै

z	एक््ट ईस््ट नीति: बांग््ललादशे दक्षिण-परू््व एशिया के लिए भारत का सेत ुह ैतथा 
BBIN (बांग््ललादशे, भटूान, भारत और नेपाल) और बिम््सटक (BIMSTEC) 
पहलोों मेें एक महत्तत्वपरू््ण साझदेार ह।ै

z	व््ययापार संबंध: बांग््ललादशे दक्षिण एशिया मेें भारत का सबसे बड़़ा व््ययापारिक 
साझदेार ह।ै वर््ष 2022 मेें भारत-बांग््ललादशे द्विपक्षीय व््ययापार का मलू््य 18.2 
बिलियन अमरेिकी डॉलर था।

�	दक्षिण एशिया मकु्त व््ययापार क्षेत्र (SAFTA) का सदस््य होने के नाते भारत 
और बांग््ललादशे दोनोों को एक-दसूरे के बाजार मेें टैरिफ रियायत के मामले मेें 
प्राथमिकता मिलती ह।ै

z	प्रस््ततावित बांग््ललादशे-भारत व््ययापक आर््थथिक साझेदारी समझौते मेें वस््ततुओ,ं 
सेवाओ ंऔर व््ययापार मेें निवेश को शामिल किया जाएगा।

z	कनेक््टटिविटी:

�	भारत-बांग््ललादेश अंतर्देशीय जलमार््ग मार््ग: यह मार््ग त्रिपरुा को बांग््ललादशे 
के माध््यम से भारत के राष्ट्रीय जलमार््ग से जोड़ता ह।ै

�	रेल संपर््क : वर््तमान मेें, बांग््ललादशे और भारत के बीच पाँच रेल सपंर््क  चाल ूहैैं।

�	भारत और बांग््ललादशे के बीच वर््ष 2010 मेें हस््तताक्षरित पारगमन समझौते 
(Transit Agreement) के तहत बांग््ललादशे भारत को परिवहन के तीन 
साधनोों पर पारगमन सवुिधाए ँप्रदान करता ह:ै अतंर्देशीय जल, रेल और 
तटीय शिपिंग।

�	तटीय नौवहन: वर््ष 2018 मेें, बांग््ललादशे और भारत ने तटीय नौवहन 
समझौते पर हस््तताक्षर किए, जो भारत को त्रिपरुा, असम और मघेालय मेें 
माल परिवहन के लिए चटगाँव और मोोंगला बंदरगाहोों का उपयोग करने की 
अनमुति दतेा ह।ै समझौते के तहत भारत के लिए कोई पारगमन शलु््क या 
सीमा शलु््क नहीीं ह।ै इससे भारत की उत्तर-परू््व कनेक््टटिविटी और विकास 
नीतियोों को बढ़़ावा मिलेगा।

�	वर््ष 2023 मेें अखौरा-अगरतला रेल लिक का उद्घाटन किया गया जो त्रिपरुा 
के माध््यम से बांग््ललादशे और परू्वोत्तर को जोड़ता ह।ै

z	नीली अर््थव््यवस््थथा: भारत और बांग््ललादशे हाइड्रोकार््बन की खोज, समदु्री 
संसाधनोों, गहरे समदु्र मेें मत््स््यन, समदु्री पारिस््थथितिकी संरक्षण और प्रबंधन मेें 
सहयोग कर रह ेहैैं।

z	रोहिंग््यया मुद्दा: वर््ष 2018 मेें भारत ने बांग््ललादशे के मानवीय प्रयासोों मेें सहायता 
करने के लिए 'ऑपरेशन इसंानियत' के तहत 3,00,000 रोहिगं््ययाओ ंकी मदद के 
लिए आपरू््तति भजेी थी।

संबंधोों मेें चुनौतियााँ

z	तीस््तता नदी विवाद: तीस््तता नदी भारत और बांग््ललादशे के धान उत््पपादक क्षेत्ररों 
के लिए सिंचाई का एक प्रमखु स्रोत ह।ै

�	सभी दशे 1996 ई. की गंगा जल संधि के अनरुूप तीस््तता जल का न््ययायसंगत 
वितरण चाहते थे।

z	नदी के न््ययूनतम जल प्रवाह को सनुिश्चित रखने के लिए वर््ष 2011 मेें एक समझौता 
हुआ था जिसके तहत भारत को 42.5% जल, बांग््ललादशे को 37.5% जल तथा 
और शषे 20% जल स््वतत्र प्रवाह के लिए छोड़़ा गया।	

z	अवैध प्रवासन: दशे मेें अशांति के परिणामस््वरूप बांग््ललादशेी सीमा पार प्रवासियोों 
के प्रवाह ने दोनोों दशेोों के बीच तनाव को और बढ़़ा दिया ह।ै

z	चीन के प्रभाव का मुकाबला करना: परमाण ुप्रौद्योगिकी, कृत्रिम बदु्धिमत्ता, 
आधनुिक कृषि पद्धतियोों और बाढ़ के आकँड़ों के आदान-प्रदान के माध््यम से 
बांग््ललादशे के साथ भारत के संबंधोों को मजबतू करना, दशे मेें चीन के प्रभाव का 
मकुाबला करने मेें सहायक होगा।

z	फरक््कका बैराज: यद्यपि दोनोों दशे वर््ष 1996 मेें गंगा जल के बँटवारे पर एक 
समझौते पर पहुचँ गए थे, फिर भी भारत द्वारा फरक््कका बैराज के निर््ममाण और 
संचालन के संबंध मेें लंबे समय से असहमति ह ैजिसे हुगली नदी की जल आपरू््तति 
के परूक के रूप मेें बनाया गया था।

�	बांग््ललादशे की शिकायत ह ैकि उसे शषु््क मौसम के दौरान उचित मात्रा मेें पानी 
नह﻿ीीं मिलता ह ैतथा जब भारत मानसनू के मौसम मेें अतिरिक्त पानी छोड़ता 
ह ैतो उसके कुछ क्षेत्र जलमग््न हो जाते हैैं।

z	उग्रवाद: दोनोों दशेोों के बीच असहमति का एक मखु््य मदु्दा उग्रवाद ह।ै

z	नदी जल बटँवारा: दोनोों दशेोों के बीच मखु््य मदु्ददों मेें से एक जल को लेकर 
असहमति ह।ै

�	भारत और बांग््ललादशे 54 नदियोों का जल साझा करते हैैं। 

�	अपनी साझा नदी प्रणालियोों के लाभोों को अधिकतम करने के लिए, दोनोों 
दशेोों ने जनू, 1972 मेें एक द्विपक्षीय संयकु्त नदी आयोग (Joint Rivers 
Commission) की स््थथापना की।
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सरकारी पहलेें
z	सीमा सरुक्षा: वर््ष 2015 का भमूि सीमा समझौता। सीमा सरुक्षा ग्रिड (Border 

Protection Grid) की स््थथापना और अपराध मकु्त सीमा का निर््ममाण।

z	कनेक््टटिविटी: भारत से माल की आवाजाही के लिए चटगाँव और मोोंगला 
बंदरगाहोों के उपयोग पर मानक संचालन प्रक्रिया पर समझौता।

z	वैक््ससीन मैत्री: भारत ने बांग््ललादशे को 109 एम््बबुलेेंस उपहार मेें दीीं और अनदुान 
के रूप मेें कोविड-19 वैक््ससीन की 1.2 मिलियन खरुाक भी दान की।

कोविड-19 महामारी के दौरान भारत-बांग््ललादेश संबंध
z	बांग््ललादशे ने फरवरी, 2021 मेें भारत के सीरम इसं््टटीटयटू के साथ मिलकर 

कोविड-19 टीकाकरण, यानी कोवीशील््ड वैक््ससीन का विस््ततार किया। 
महामारी के दौरान, भारत ने बांग््ललादेश को लगभग 3.3 मिलियन 
खुराकोों की सप््ललाई की|

z	हालाँकि, कोविड-19 की दसूरी लहर के दौरान भारत मेें बिगड़ते हालात के 
कारण भारत ने बांग््ललादशे को टीके बेचना बंद कर दिया, जिससे टीकाकरण 
गतिविधियाँ प्रभावित हुई।ं

z	भारत पहुचँाए गए राहत सहायता बॉक््स मेें, बांग््ललादेश द्वारा बेक््ससिमको 
द्वारा उत््पपादित रेमडेसिविर की लगभग 10,000 शीशियाँ थीीं, साथ ही 
जिंक, कैल््शशियम, एंटीवायरल इजेंक््शन, ओरल एंटीवायरल, 30,000 
PPE किट और अन््य गोलियाँ भी थीीं।	

बांग््ललादेश मेें चुनाव और भारत पर इसका प्रभाव
z	प्रधानमतं्री शखे हसीना बांग््ललादशे मेें लगातार चौथी बार ऐतिहासिक रूप से 

सत्ता मेें लौटीीं, जब उनकी पार्टी अवामी लीग ने राष्ट्रीय चनुावोों मेें दो-तिहाई 
सीटेें हासिल कीीं। बांग््ललादशे के नए विदशे मतं्री हसन महमदू ने चनुावोों मेें 
भारत के रुख की सराहना की।

z	वर््तमान सरकार के तहत भारत के बांग््ललादशे के साथ अच््छछे संबंध हैैं। इस 
जीत से दोनोों दशेोों के बीच लंबे समय मेें और अधिक सहयोग की संभावना ह।ै

इंडिया आउट अभियान
z	हाल के आम चनुावोों के बाद बांग््ललादशे मेें ‘इडंिया आउट’ अभियान विपक्ष 

द्वारा दशे मेें अपनी राजनीतिक संभावनाओ ंको आगे बढ़़ाने का एक प्रयास 
प्रतीत होता ह।ै

z	बांग््ललादशे राष्टट्रवादी दल (BNP) का भारत के साथ रिश््तता खराब रहा 
ह।ै इसने अतीत मेें भारतीय हितोों को नकुसान पहुचँाने और अपने घरेल ू
राजनीतिक लक्षष्ययों को आगे बढ़़ाने के लिए भारत विरोधी बयानबाजी और 
नीतियोों का इस््ततेमाल किया ह।ै

z	हालाँकि, इसका वर््तमान अवतार- ‘इडंिया आउट’ अभियान मालदीव जैसे 
एक समान आदंोलन से प्रेरित प्रतीत होता ह ै जिसका नेततृ््व तत््ककालीन 
विपक्षी और अब सत्तारूढ़ गठबंधन, प्रगतिशील गठबंधन कर रहा ह।ै

z	मालदीव की तरह ही बांग््ललादशे मेें भी विपक्ष दशे के लोकतंत्र को नकुसान 
पहुचँाने और भारत के साथ घनिष्ठ संबंध रखने के लिए सरकार की आलोचना 
कर रहा ह।ै वे कथित चनुावी धोखाधड़़ी, दशे की घरेल ू राजनीति और 
संस््थथाओ ंमेें हस््तक्षेप करने तथा दोनोों दशेोों के बीच द्विपक्षीय मदु्ददों को हल 
न करने के लिए भारत की निदा भी कर रह ेहैैं। भारत और भारतीय नीतियोों 
की आलोचना करने के लिए धर््म का भी इस््ततेमाल किया जा रहा ह।ै

z	विकासात््मक सहायता: वर््ष 2010 से भारत ने बांग््ललादशे को 7.4 बिलियन 

डॉलर की राशि के 3 ऋण स््ववीकृत किए हैैं।

z	युवा: भारत ने बांग््ललादशे के यवुाओ ंके लिए भारत मेें विभिन््न क्षेत्ररों मेें शिक्षा 

प्राप्त करने हते ुविशषे 'स््वर््ण जयंती छात्रवतृ्ति' की घोषणा की।

z	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मेें सहयोग: कृत्रिम बुद्धिमत्ता, परमाण ुप्रौद्योगिकी 

का शांतिपूर््ण उपयोग, बिग डेटा तथा स््ववास््थ््य एवं शिक्षा मेें प्रौद्योगिकी-सक्षम 

सेवाएँ।

आगे की राह

z	चीन के प्रभाव का मुकाबला करना: परमाण ुप्रौद्योगिकी, कृत्रिम बदु्धिमत्ता, 

आधनुिक कृषि पद्धतियोों और बाढ़ डेटा विनिमय मेें बांग््ललादशे की सहायता करने 

से बांग््ललादशे के साथ भारत के संबंध मजबतू होोंगे तथा भारत, चीन के प्रभाव का 

अधिक प्रभावी ढंग से विरोध करने मेें सक्षम होगा।

z	शरणार्थी संकट से निपटना: भारत और बांग््ललादशे अन््य दक्षिण एशियाई 

क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार््क ) दशेोों को शरणार््थथियोों पर सार््क  घोषणा पत्र का 

मसौदा तैयार करने के लिए राजी करने मेें अग्रणी भमूिका निभा सकते हैैं जिसमेें 

शरणार्थी और आर््थथिक प्रवासियोों की स््थथिति निर््धधारित करने के लिए विस््ततृत 

प्रक्रियाओ ंकी रूपरेखा होगी।

z	तीस््तता नदी जल विवाद का समाधान:  तीस््तता नदी जल बँटवारे के दायरे पर 

आपसी समझौता प्राप्त करने के लिए, बंगाल और केें द्र दोनोों सरकारोों को आपसी 

समझ के साथ मिलकर काम करना चाहिए और सहकारी संघवाद का उदाहरण 

प्रस््ततुत करना चाहिए।

z	ऊर््जजा सरुक्षा: जैसे-जैसे वैश्विक ऊर््जजा संकट बिगड़ता जा रहा ह,ै यह महत्तत्वपरू््ण 

ह ैकि भारत और बांग््ललादशे दक्षिण एशिया की मदद के लिए स््वच््छ और हरित 

ऊर््जजा का उपयोग करने के लिए मिलकर कार््य करना चाहिए।

निष्कर््ष

भारत और बांग््ललादेश के पास अपने द्विपक्षीय संबंधोों को मजबूत करने के लिए 

पर््ययाप्त अवसर हैैं। इन संबंधोों  का आधार सहयोग, सहभागिता और एकीकरण 

होना चाहिए। प्रगति के लिए सबसे महत्तत्वपूर््ण शर््त शांति ह।ै नतीजतन, एक 

सुरक्षित, शांत और अपराध मकु्त सीमा सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी सीमा 

प्रबंधन आवश््यक ह।ै

प्रमुख शब्दावलियाँ
तीस््तता नदी जल विवाद, ऊर््जजा  सरुक्षा, चीन का मुकाबला, शरणार्थी 
संकट, वैक््ससीन मैत्री, नीली अर््थव््यवस््थथा, भू-रणनीतिक महत्तत्व, एक््ट 
ईस््ट नीति।

विगत वर्षषों के प्रश्न	

z	बांग््ललादशे के ढाका मेें शाहबाग स््क्ववायर मेें हुए विरोध प्रदर््शनोों ने समाज मेें 

राष्टट्रवादी और इस््ललामी शक्तियोों के बीच मौलिक मतभदे उजागर किया ह।ै भारत 

के लिए इसका क््यया महत्तत्व ह?ै� (2013)
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परिचय

भारत और नेपाल के बीच एक अनोखा सहयोग और मित्रता का रिश््तता ह ैजिसकी 
विशेषता खलुी सीमाएँ और लोगोों के बीच रिश््ततेदारी एवं संस््ककृति  के गहरे संपर््क  
हैैं। 1950 ई. की भारत-नेपाल शांति और मैत्री संधि भारत और नेपाल के बीच 
मौजूद विशेष संबंधोों का आधार ह।ै

भारत नेपाल संबंध

z	आर््थथिक: भारत, नेपाल का सबसे बड़़ा व््ययापार साझदेार ह ै जो दो-तिहाई 
से अधिक माल व््ययापार, महत्तत्वपरू््ण निवेश और पेट्रोलियम आपरू््तति के लिए 
जिम््ममेदार ह।ै वर््ष 2002-2003 से भारत का नेपाल के साथ व््ययापार अधिशषे 
रहा ह ैजो पिछले कुछ वर्षषों मेें बढ़ रहा ह।ै औसत व््ययापार संतलुन अनपुात वर््ष 
2002-2003 मेें 40% से बढ़कर वर््ष 2018-2019 मेें 80% हो गया ह।ै

z	राजनीतिक: भारत और नेपाल के बीच इतिहास, संस््ककृति  और धर््म मेें निहित 
मजबतू द्विपक्षीय संबंध हैैं, लेकिन वे लगातार सीमा विवादोों का सामना करते हैैं। 
खलुी सीमा मकु्त आवागमन को सक्षम बनाती ह ैऔर दोनोों दशे SAARC और 
BIMSTEC के सदस््य हैैं।

z	सामाजिक: दोनोों दशेोों के बीच विवाह और पारिवारिक संबंधोों के माध््यम से 
घनिष्ठ संबंध हैैं जिन््हेें ‘रोटी-बेटी का रिश््तता’ के रूप मेें जाना जाता ह।ै

z	सांस््ककृ तिक संबंध: भारत और नेपाल एक समदृ्ध हिदं ूऔर बौद्ध विरासत साझा 
करते हैैं। दोनोों सरकारोों ने इस साझा सांस््ककृति क विरासत का लाभ उठाने का भी 
प्रयास किया ह।ै इसके अलावा, भारत और नेपाल ने जनकपरु एवं अयोध््यया, 
काठमांडू तथा वाराणसी और लमु््बबिनी एवं बोधगया को जोड़ने के लिए सिस््टर-
सिटी समझौतोों पर हस््तताक्षर किए हैैं।

�	भारत द्वारा पाटन दरबार मेें दो विरासत परियोजनाओ ं का वित्तपोषण: 
पशपुतिनाथ रिवरफ्रंट  विकास और भण््डडारखाल गार््डन पनुरुद्धार।

z	जल संसाधन: नेपाल की नदियाँ गंगा नदी बेसिन के लिए महत्तत्वपरू््ण हैैं और वर््ष 
2008 मेें स््थथापित एक द्विपक्षीय तंत्र भारत और नेपाल के बीच जल संसाधन 
तथा जल विद्युत सहयोग को संबोधित करता ह।ै

z	निवेश: नेपाल मेें प्रत््यक्ष विदशेी निवेश मेें भारतीय कंपनियोों का वर््चस््व ह,ै 
जो कुल स््ववीकृत निवेश का 40% ह ैतथा वहाँ लगभग 150 भारतीय उद्यम 
संचालित हैैं।

z	रक्षा सहयोग: भारतीय और नेपाली सेनाए ँवार््षषिक संयकु्त सैन््य अभ््ययास 'सरू््य 
किरण' का आयोजन करती हैैं। भारतीय सेना के महत्तत्वपरू््ण अगं ‘गोरखा’ का 
नेपाल की सेना के साथ 200 साल से भी परुाना गहरा संबंध ह।ै भारत, नेपाली 
सेना को आधनुिकीकरण मेें सहायता के लिए उपकरण और प्रशिक्षण भी प्रदान 
करता ह।ै

z	आपदा प्रबंधन: दोनोों दशे सामहूिक आपदा प्रतिक्रिया के लिए बिम््सटक मेें 
भाग ले रह े हैैं। वर््ष 2015 के दौरान भारत की सहायता की नेपाल द्वारा भी 
सराहना की गई ह।ै

z	कनेक््टटिविटी: चूकँि, नेपाल चारोों ओर से स््थल-रुद्ध दशे ह,ै इसलिए समदु्र तक 
पहुचँ के लिए वह भारत पर निर््भर ह।ै

�	दोनोों दशे रेल संपर््क  की पेशकश करने पर सहमत हो गए हैैं और नेपाल को 
हिदं महासागर से जोड़ने के लिए नेपाल मेें अतंरदशेीय जलमार््ग विकसित 
करने पर भी कार््य कर रह ेहैैं।

�	सीमा पर एकीकृत जाँच बंदरगाहोों की स््थथापना ने भी व््ययापार और पारगमन 
को आसान बना दिया ह।ै हाल ही मेें बीरगंज और विराटनगर बंदरगाहोों की 
स््थथापना की गई ह।ै	

भारत-नेपाल संबंधोों मेें मुद्दे

z	सीमा पर कड़़ा नियंत्रण और सख््तती: सीमा पर कड़़े नियंत्रण और सख््तती से 
सीमाओ ंके पार नकदी की आवाजाही और भगुतान मेें बाधाए ँआ रही हैैं। 

z	परियोजनाओ ंके पूर््ण होने मेें विलंब: नेपाल और भारत के बीच विश्वास की 
कमी ने नेपाल मेें विभिन््न भारतीय सहायता प्राप्त परियोजनाओ ंके कार््ययान््वयन 
को बड़़े पैमाने पर प्रभावित किया ह।ै

�	घरेलू राजनीति: हालिया वर्षषों मेें भारतीय मीडिया मेें नेपाल के संबंध मेें 
सनसनीखजे रिपोर््टििंग होती रही ह ैजिसमेें नेपाल के तत््ककालीन प्रधानमतं्री 
के.पी. ओली द्वारा भारत के प्रयासोों से उन््हेें पदच््ययुत करने की साजिश रचने 
के निराधार आरोप जैसे गैर-जिम््ममेदाराना बयान शामिल हैैं। साथ ही, नेपाल 
सीमा पलुिस द्वारा एक भारतीय व््यक्ति की गोली मारकर हत््यया ने तनाव 
को और बढ़़ा दिया तथा सार््थक संपर््क  के लिए प्रतिकूल वातावरण पैदा 
कर दिया।

�	दोनोों पड़़ोसियोों के बीच बढ़ती विश्वास की कमी- विशषे रूप से वर््ष 2015 
की अनौपचारिक भारतीय नाकेबंदी के बाद से ऐसा हुआ जिसने नेपाल की 
अर््थव््यवस््थथा को तबाह कर दिया और दोनोों दशेोों मेें क्षेत्रीय राष्टट्रवाद का 
उदय हुआ।

z	नया जियोपॉलिटिकल ग्रेट गेम:

�	उन््नत साझेदारी: शी जिनपिग की यात्रा के दौरान, नेपाल और चीन ने अपने 
संबंधोों को ‘सदाबहार मतै्रीपरू््ण सहयोग की व््ययापक साझदेारी’ से बढ़़ाकर 
‘विकास और समदृ्धि के लिए सदाबहार मतै्रीपरू््ण सहयोग की रणनीतिक 
साझदेारी’ तक बढ़़ाया।

�	प्रत््यर््पण संधि: चीन ने आपराधिक मामलोों मेें पारस््परिक काननूी सहायता 
(Mutual Legal Assistance in Criminal Matters) पर भी हस््तताक्षर 
किए और प्रत््यर््पण संधि के शीघ्र समापन की आशा व््यक्त की।

भारत-नपेाल4
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z	हिमालयी 'चतुर््भभुज': चीन, पाकिस््ततान, अफगानिस््ततान और नेपाल के बीच 
हाल ही मेें हुई हिमालयी 'चतरु््भभुज' बैठक भी दक्षिण एशिया मेें भारत को रोकने 
के चीनी प्रयास को उजागर करती ह।ै

z	रक्षा सहयोग: पहली बार, पीपलु््स लिबरेशन आर्मी (PLA) और नेपाली सेना 
ने वर््ष 2017 और 2018 मेें दो संयकु्त सैन््य अभ््ययास किए।

आगे की राह

�	मैत्री संधि का संशोधन: काठमांडू, 1950 ई. की भारत-नेपाल मतै्री संधि 
के समग्र संशोधन के एक भाग के रूप मेें सीमा पर यातायात को विनियमित 
करना चाहता ह।ै

z	‘बिग ब्रदर’ की छवि: भारत को अपनी ‘बिग ब्रदर’ की नकारात््मक छवि के 
प्रति सचते रहना होगा, क््योोंकि दशे मेें घरेल ूराजनीतिक सत्ता का खले हर कुछ 
महीनोों मेें एक नई समस््यया पैदा करता ह।ै

z	समयबद्ध परियोजनाए:ँ भारत को समय पर परियोजनाए ँपरू््ण करने की चनुौती 
का सामना करना होगा।

z	पारगमन समझौता: भारत के अतंरदशेीय जलमार्गगों के माध््यम से नेपाल को 
व््ययापार मेें सहायता करने के लिए तथा यात्रा के दौरान अन््य संपर््क  समझौतोों पर 
भी हस््तताक्षर किए गए।

z	सकू्षष्म प्रबंधन से बचना: यद्यपि नेपाल के साथ खलुी सीमा ने दोनोों पक्षषों के 
लोगोों के बीच संबंधोों को बनाए रखने मेें मदद की ह,ै लेकिन नेपाल मेें भारत का 
कथित ‘सकू्षष्म प्रबंधन’ अच््छछा नहीीं माना जाता ह ैजैसा कि वर््तमान प्रधानमतं्री 
पषु््पकमल दहल प्रचडं ने दावा किया था।

भारत-नेपाल क्षेत्रीय विवाद

इतिहास और वर््तमान:

z	खुली सीमाए:ँ दोनोों दशे लगभग 1,800 किलोमीटर लंबी अतंरराष्ट्रीय खलुी 
सीमा साझा करते हैैं जिसका प्रबंधन द्विपक्षीय शांति और मतै्री संधि (1950) के 
तहत किया जाता ह।ै

�	सगुौली की संधि (1816) के साथ पहली बार औपचारिक रूप से सीमा का 
सीमांकन किया गया था।

�	संधि की धारा 5 के तहत नेपाल ने काली नदी के पश्चिमी क्षेत्र पर अपना दावा 
छोड़ दिया। इस प्रकार, काली नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बन गई।

z	 नेपाल की स््थथिति: नेपाल का दावा ह ैकि उसने 1950 ई. के दशक के प्रारंभ मेें 
वहाँ जनगणना कराई थी और अपने दावे के समर््थन मेें वह 1815 ई. की सगुौली 
संधि का हवाला दतेा ह।ै

z	भारत का रुख: हालाँकि, कालापानी, लिम््पपियाधरुा और लिपलेुख के क्षेत्र 
काली नदी के पश्चिम मेें स््थथित हैैं, लेकिन भारत ने ऐतिहासिक रूप से इस क्षेत्र 
को नियंत्रित किया ह ैऔर दावा करता ह ैकि सीमा कालापानी से शरुू होती ह ै
जहाँ नदी शरुू होती ह।ै

z	दोनोों सरकारेें 1981 ई. मेें सीमा स््ततंभोों को पुनः निर््धधारित करने के लिए भारत-
नेपाल सीमा संयकु्त तकनीकी समिति के गठन पर सहमत हुई।ं

z	उन््होोंने सीमाओ ं के प्रबंधन के लिए 1981 ई. मेें नेपाल-भारत संयकु्त सीमा 
निरीक्षण तंत्र और वर््ष 1997 मेें नेपाल-भारत संयकु्त सीमा प्रबंधन समिति की 
भी स््थथापना की।

z	नो-मैन््स लैैंड: हालाँकि, कालापानी सीमा का अभी भी उचित रूप से सीमांकन 

किया जाना बाकी ह,ै विशषे रूप से क्षेत्र मेें तथाकथित 'नो-मनै््स लैैंड' का।

z	सी. राजा मोहन, भारत-नेपाल क्षेत्रीय विवाद को “द्विपक्षीय संबंधोों के बाह्य और 

आतंरिक संदर््भ मेें सामने आ रह ेसंरचनात््मक परिवर््तनोों का एक लक्षण मात्र” 

बताते हैैं।

भारत-नेपाल सीमा संघर््ष

z	भारत-चीन युद्ध और कालापानी: 1962 ई. के भारत-चीन यदु्ध के बाद से 

कालापानी पर भारत का प्रशासन रहा ह।ै

z	 नेपाल द्वारा कालापानी पर दावा, तत््ककालीन नेपाली साम्राज््य और ब्रिटिश भारत 

के बीच हस््तताक्षरित 1816 ई. की सगुौली संधि से एक शताब््ददी पहले का ह।ै

�	इस संधि द्वारा काली नदी को इस क्षेत्र मेें भारत और नेपाल के बीच सीमा के 

रूप मेें नामित किया गया ह।ै	

z	स््पष्टता और आम सहमति का अभाव: नदी के सटीक स््थथान पर स््पष्टता और 

आम सहमति की कमी के कारण दोनोों दशेोों के बीच इस बात पर विवाद रहा ह ै

कि कालापानी, लिम््पपियाधरुा और लिपलेुख से यकु्त भमूि नेपाल या भारत का 

हिस््ससा ह ैया नहीीं।

z	ससु््तता क्षेत्र: ससु््तता क्षेत्र गंडक नदी (नेपाल मेें नारायणी नदी के नाम से भी जानी 

जाती ह)ै के तट पर स््थथित ह।ै ससु््तता क्षेत्र मेें विवाद का मखु््य स्रोत गंडक नदी का 

बदलता मार््ग ह।ै

नेपाल मेें भारत कालापानी सीमा विवाद

z	कालापानी का स््थथान: 20,000 फीट की ऊँचाई पर, कालापानी कैलाश 

मानसरोवर मार््ग पर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के परू्वी भाग मेें स््थथित ह।ै

z	सीमा क्षेत्र: काली नदी का कालापानी खडं दोनोों दशेोों के बीच सीमा को चिह्नित 

करता ह।ै

z	काली नदी का उद्गम: भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद काली नदी के 

उद्गम स््थथान मेें भिन््नता के कारण उत््पन््न हुआ, क््योोंकि प्रत््ययेक दशे ने इस क्षेत्र पर 

अपने-अपने दावोों के समर््थन मेें मानचित्र विकसित किए थे।

z	कालापानी विवाद पर भारत का रुख:

�	सगुौली संधि: इन धाराओ ंके उत्तर की भमूि सगुौली संधि द्वारा परिभाषित 

नहीीं ह,ै क््योोंकि काली नदी लिपलेुख दर्रे से काफी नीच ेझरनोों से निकलती ह।ै

z	कालापानी विवाद पर नेपाल की स््थथिति:

�	लिपुलेख को मिटा दिया गया: लिम््पपियाधरुा मेें लिपलेुख के उत्तर मेें 

काली नदी मेें एक धारा बहती ह।ै भारत का पक्ष लेने के लिए, अधिकारियोों 

ने लिपलेुख को दशे के नक््शशे से मिटा दिया।

�	अवशिष्ट चीनी खतर: 1962 ई. के भारत-चीन यदु्ध के बाद, राजा महेेंद्र ने 

भारत को कालापानी प््राांत की पेशकश की, ताकि अवशिष्ट चीनी खतरोों से 

भारत की सरुक्षा चितंाओ ंको कम किया जा सके।

�	कालापानी क्षेत्र भारत-नेपाल विवाद का कारण नहीीं ह।ै यह नेपाल का क्षेत्र 

था जिसे नेपाल के राजा द्वारा अस््थथायी रूप से उपयोग के लिए भारत को 

सौौंप दिया गया था।
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आगे की राह

z	तत््ककाल कार््रवाई करना: नेपाल के साथ संबंधोों के महत्तत्व को दखेते हुए, जिसे 
अक््सर ‘रोटी-बेटी’ के रूप मेें पेश किया जाता ह,ै भारत को इस मदु्दे से निपटने मेें 
दरेी नहीीं करनी चाहिए, विशषेकर ऐसे समय मेें जब वह पहले से ही लद्दाख और 
सिक््ककिम मेें चीन के साथ विवाद मेें ह।ै

z	सीमा पर खामियोों को दूर करना: चूकँि, सीमा पार लोगोों की अप्रतिबंधित 
आवाजाही की अनमुति ह,ै इसलिए भारत की राष्ट्रीय सरुक्षा के संदर््भ मेें नेपाल 
का बहुत बड़़ा रणनीतिक महत्तत्व ह,ै क््योोंकि आतंकवादी अक््सर भारत मेें घसुपैठ 
करने के लिए नेपाल का उपयोग करते हैैं।

�	स््थथिर और अच््छछे संबंधोों को नजरअदंाज नहीीं किया जा सकता: 
परिणामस््वरूप, एक शर््त जिसे भारत नजरअदंाज नहीीं कर सकता, वह ह ै
नेपाल के साथ स््थथिर और अच््छछे संबंध।

z	सदियोों पुराने इस रिश््तते मेें लापरवाही के कारण गिरावट: भारत को नेपाल 
के नेततृ््व को यह भी समझाने का प्रयास करना चाहिए कि भारत मेें 6 से 8 

मिलियन नेपाली नागरिकोों को कितना सखुद और स््ववागतयोग््य परिवेश  मिलता 
ह।ै परिणामस््﻿वरूप, इस सदियोों परुाने रिश््तते मेें लापरवाही के कारण कोई भी 
गिरावट दोनोों दशेोों के लिए चनुौतीपरू््ण हो सकती ह।ै

निष्कर््ष

भारत और नेपाल के बीच मौजदूा द्विपक्षीय संधियोों मेें हिमालय की नदियोों की 
आवाजाही का ध््ययान नहीीं रखा गया ह।ै इसका एक बड़़ा कारण ऐसी रणनीति का 
अभाव ह ैजिसमेें पारिस््थथितिकी संबंधी विचारोों तथा नदी की माँगोों पर अक््सर विचार 
किया जाता ह।ै फलस््वरूप, भारत और नेपाल को सभी साझा पर््ययावरणीय मदु्ददों पर 
विचार करके अपने सीमा संबंधी मदु्ददों को हल करने का प्रयास करना चाहिए।

प्रमुख शब्दावलियाँ
लापरवाही के कारण गिरावट, सगुौली संधि, सूक्षष्म प्रबंधन से बचना, 
बिग ब्रदर, नो-मैन््स लैैंड।

समाचार मेें रहे हालिया मुद्दे

नेपाल द्वारा मानचित्र
z	 नेपाल ने एक नया राष्ट्रीय मानचित्र जारी किया ह ै जिसमेें पड़़ोसी भारत द्वारा दावा किये जाने वाले क्षेत्ररों को भी शामिल किया गया ह ै जिसकी भारत ने तीखी 

आलोचना की ह।ै

z	इसमेें लिपलेुख, लिम््पपियाधरुा और कालापानी शामिल हैैं। नेपाल के नए नक््शशे मेें विवादित भमूि के छोटे-से हिस््ससे को चीन और भारत के बीच उत्तर-पश्चिमी सीमा 
के भीतर दर््शशाया गया ह।ै

z	 नेपाल के करेेंसी नोट पर भारतीय क्षेत्ररों को दर््शशाया जाएगा।

z	हालिया सौदे:

�	भारत ने घोषणा की थी कि वह एक दीर््घकालिक अतंर-सरकारी विद्युतयुत व््ययापार समझौते के समर््थन के साथ 10 वर्षषों मेें नेपाल से 10,000 मगेावाट विद्युतयुत 
खरीदगेा।

�	भारत ने पिछले वर््ष नवंबर मेें आए भकंूप से सर््ववाधिक प्रभावित जाजरकोट और रुकुम पश्चिम के पनुर््ननिर््ममाण के लिए नेपाल को 10 अरब रुपए की वित्तीय 
सहायता दनेे पर भी सहमति व््यक्त की ह।ै

�	भारतीय अतंरिक्ष अनसंुधान संगठन के तहत नेपाल विज्ञान और प्रौद्योगिकी अकादमी तथा न््ययू्ययूस््पपेस इडंिया लिमिटड के बीच नेपाली उपग्रहोों के प्रक्षेपण के 
लिए भी समझौता हुआ ह।ै

�	नेपाल मेें उच््च प्रभाव सामदुायिक विकास परियोजनाओ ं(HICDPs)  के कार््ययान््वयन के लिए भारत और नेपाल के बीच समझौते पर हस््तताक्षर किए गए।
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परिचय

अफगानिस््ततान 'ग्रेट गेम््स' और 'साम्राज््योों के कब्रिस््ततान' का केें द्र रहा ह।ै गांधार-

भारत संबंध, जिसे अक््सर अफगानिस््ततान-भारत संबंध के रूप मेें जाना जाता ह,ै 

अफगानिस््ततान के साथ भारत के कूटनीतिक संबंधोों को दर््शशाता ह।ै भारत के अफगान 

संबंधोों का अनूठा पहलू सैन््य भागीदारी के बजाय आर््थथिक सहयोग रहा ह।ै

भारत के लिए अफगानिस्तान का महत्त्व

z	भू-रणनीतिक:

�	स््थथान: परू््व, पश्चिम, मध््य और उत्तर-परू््व एशिया से संबंद्धता।

	� ईरान, भारत, चीन और रूस जैसे महत्तत्वपरू््ण दशेोों से निकटता।

	� शीत यदु्ध के बाद से, संयकु्त राज््य अमरेिका और रूस के बीच ग्रेट 

गेम का केें द्र।

�	क्षेत्रीय शक्ति संतलन: अफगानिस््ततान मेें शांति और स््थथिरता, भारत के 

क्षेत्रीय नेततृ््व एवं वैश्विक शक्ति के दृष्टिकोण से जडु़़ी हुई ह।ै

�	मैत्री संधि: 1949 ई. मेें भारत और अफगानिस््ततान ने मतै्री संधि पर हस््तताक्षर 

किए।

�	चीनी प्रभाव का मुकाबला करना: बेल््ट एडं रोड (BRI) परियोजना 

और अन््य विकास पहलोों के माध््यम से चीन इस क्षेत्र मेें अपनी उपस््थथिति 

बढ़़ा रहा ह।ै

�	आंतरिक सरुक्षा: अफगानिस््ततान कट्टरपंथी विचारधारा, मादक पदार्थथों  के 

क्रय-विक्रय और तस््करी का केें द्र ह।ै इसलिए शांतिपरू््ण अफगानिस््ततान क्षेत्रीय 

सरुक्षा के लिए जरूरी ह।ै

z	अफगानिस््ततान पर चौथी क्षेत्रीय सुरक्षा वार््तता: भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा 

सलाहकार ने दशुांबे (ताजिकिस््ततान) मेें आयोजित वार््तता के दौरान आतंकवाद 

से लड़ने के लिए अफगानिस््ततान की क्षमता को मजबतू करने का आह्वान किया।

भू-राजनीतिक

z	पड़़ोसी प्रथम नीति: सरुक्षा और समदृ्धि के लिए क्षेत्रीय ढाँच ेविकसित करने 

पर जोर दनेा, जो जन-केें द्रित, पारस््परिक रूप से लाभकारी और समावेशी होों।

z	OBOR (वन बेल््ट वन रोड) पहल का मुकाबला: चाबहार बंदरगाह के 

माध््यम से अफगानिस््ततान भारत के लिए एक मजबतू साझदेार हो सकता ह।ै

z	संयक्त राष्टट्र सरुक्षा परिषद के लिए दावा मजबूत करना: ऐसी स््थथिति मेें जब 

अफगानिस््ततान मेें संयकु्त राष्टट्र मिशन भी कजाकिस््ततान मेें स््थथानांतरित हो गया ह,ै 

भारत मानवीय सहायता द ेरहा ह।ै

भारत-अफगानिस्तान5
z	राजनीतिक स््थथिरता: अफगानिस््ततान मेें स््थथिरता भारत के हित मेें ह।ै दिल््लली 

घोषणा पत्र मेें अफगानिस््ततान के लिए एक ‘समावेशी सरकार’ की आवश््यकता 

पर भी जोर दिया गया ह ैजिसमेें समाज के सभी पहलओु ंके सदस््य शामिल होों।

z	भू-आर््थथिक:

�	कनेक््टटिविटी: वाणिज््य और व््ययापार के लिए महत्तत्वपरू््ण केें द्र तथा स््थल-रुद्ध 

मध््य एशिया का प्रवेश द्वार।

	� वर््ष 2017 मेें भारत-अफगानिस््ततान एयर फ्रेट  कॉरिडोर व््ययापार के 

लिए खोला गया।

�	खनिज संपदा: अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का अनुमान है कि 

अफगानिस््ततान मेें 1 ट्रिलियन डॉलर मलू््य के खनिज संसाधन हैैं, जिनमेें 

ताँबा, लौह और अन््य धातएु ँशामिल हैैं।

�	ऊर््जजा सुरक्षा: अफगानिस््ततान मेें गैस और तेल सहित अविकसित 

हाइड्रोकार््बन के विशाल भडंार हैैं। इसके अलावा, यह TAPI पाइपलाइन 

का एक महत्तत्वपरू््ण हिस््ससा ह।ै

�	व््ययापार: भारत और अफगानिस््ततान के बीच एक अधिमान््य व््ययापार समझौते 

ने अफगान सखू ेमवेोों की कुछ श्रेणियोों (38 उत््पपादोों) के लिए 50% से 100% 

तक की पर््ययाप्त टैरिफ रियायतेें प्राप्त करने की अनमुति दी।

�	सहायता: भारत ने वर््ष 2002 से 2021 के बीच अफगानिस््ततान को 4 

बिलियन डॉलर की विकास सहायता प्रदान की।

भारत-अफगानिस्तान विकास साझेदारी

राजनीतिक

z	ऑपरेशन एनड्यूरिंग फ्रीडम: वर््ष 2001 मेें भारत ने मित्र दशेोों के सैनिकोों को 

सचूना और सैन््य सहायता प्रदान की।

z	सार््क  मेें प्रवेश: भारत ने वर््ष 2005 मेें दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन 

(सार््क ) मेें अफगानिस््ततान को शामिल करने पर जोर दिया।

z	रणनीतिक साझेदारी समझौता: दोनोों दशेोों के बीच संबंधोों को बेहतर बनाने के 

लिए वर््ष 2011 मेें भारत और अफगानिस््ततान के बीच इस समझौते पर हस््तताक्षर 

किए गए थे।

आर््थथिक

z	व््ययापार और वाणिज््य:

�	अधिमान््य व््ययापार समझौता (2003): इसके परिणामस््वरूप भारत ने 

अफगान सखू ेमवेोों की एक विशिष्ट श्रेणी (38 उत््पपाद) पर 50% से 100% 

तक महत्तत्वपरू््ण शलु््क कटौती की अनमुति दी।



� प्रहार 2024: अंतरराष्ट्रीय संबंध� प्रहार 2024: अंतरराष्ट्रीय संबंध16

�	2016 मेें पहल: प्रधानमतं्री ने भारत को उच््च गणुवत्ता वाली, आसानी से 
सस््तती दवाइयोों की आपरू््तति करने और सौर ऊर््जज﻿ा के विकास मेें सहयोग करने 
के लिए परस््पर सहमत साधनोों का उपयोग करने का प्रस््तताव रखा। अब भारत 
और अफगानिस््ततान के बीच दसूरा विमानन मार््ग उपलब््ध ह।ै

z	विकासात््मक सहायता:

�	जरांज से डेलाराम: अफगानिस््ततान से ईरानी सीमा तक और फिर चाबहार 
बंदरगाह तक माल और सेवाओ ंके परिवहन को आसान बनाने के लिए, 
जरांज से डेलाराम तक 218 किमी सड़क का निर््ममाण किया गया (निर््ममाण 
परूा हो गया ह)ै।

�	ट््राांसमिशन लाइन: काबलु से पलु-ए-खमुरी तक 220 kV  DC ट््राांसमिशन 
लाइन का निर््ममाण।

�	सलमा बाँध विद्युत परियोजना: हेरात प््राांत मेें सलमा बाँध विद्युत 
परियोजना का निर््ममाण और उसे शरुू करना (42 मगेावाट)।

�	अफगान संसद: भारत ने अफगान संसद के निर््ममाण मेें सहायता की।

�	अन््य सहायता: भारत ने काबलु के लिए शहततू बाँध और अन््य पेयजल 
परियोजनाओ ंका निर््ममाण करने तथा पर््यटन को बढ़़ावा दनेे के लिए बामियान 
मेें बंद-ए-अमीर तक सड़क संपर््क  मेें सधुार करने का वादा किया ह।ै

�	तालिबान के बाद: तालिबान शासन के विदशे मंत्रालय के प्रवक्ता ने 
भारत से अगस््त, 2022 मेें विकास परियोजनाओ ंको परूा करने का अनरुोध 
किया। एक वर््ष तक बंद रहने के बाद, काबलु मेें भारतीय दतूावास अतंतः 
पनुः खलु गया ह।ै

z	मानवीय सहायता:

�	स््ककू ल आहार कार््यक्रम: विश्व खाद्य कार््यक्रम के माध््यम से लगभग 2 
मिलियन बच््चोों को प्रतिदिन 100 ग्राम फोर््टटिफाइड, उच््च प्रोटीन यकु्त बिस््ककुट  
की आपरू््तति की जाती ह।ै

�	निःशुल््क स््ववास््थ््य सेवा: पाँच भारतीय चिकित््ससा मिशनोों से हर महीने 
30,000 से अधिक अफगानोों को निःशलु््क चिकित््ससा सलाह और दवाए ँ
मिलती हैैं। काबलु मेें इदंिरा गांधी बाल स््ववास््थ््य संस््थथान का पनुर््ननिर््मम﻿ाण।

�	सैन््य सहायता: अफगान राष्ट्रीय सेना को 285 सैन््य वाहनोों की आपरू््तति 
की जाएगी, जबकि पाँच शहरोों के सार््वजनिक अस््पतालोों को 10 एम््बबुलेेंस 
की आपरू््तति की जाएगी|।

�	कोविड के बाद: भारत ने वैश्विक कोविड-19 प्रकोप और संबंधित खाद्य 
सरुक्षा चनुौतियोों से लड़ने के लिए वर््ष 2020 मेें अफगानिस््ततान को 75,000 
मीट्रिक टन गेहू ँभजेा था।

�	वैक््ससीन: भारत ने मानवीय मदद के रूप मेें और दोनोों दशेोों के बीच संबंधोों 
को बेहतर बनाने के लिए जनवरी, 2022 मेें अफगानिस््ततान को कोविड-19 
वैक््ससीन की 5,00,000 खरुाकेें  दीीं।

�	तालिबान के बाद: फरवरी, 2022 मेें भारतीय विदेश सचिव ने 
अफगानिस््ततान के लिए मानवीय सहायता के रूप मेें 2,500 मीट्रिक टन गेहू ँ
ले जाने वाले 50 ट्रकोों का एक काफिला भजेा।

साांस्कृ तिक

z	अमीर अमानुल््ललाह खान पुरस््ककार: प्रधानमतं्री नरेेंद्र मोदी को अफगानिस््ततान 
द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच््च नागरिक सम््ममान प्राप्त हुआ।

z	ICCR  (भारतीय सांस््ककृ तिक संबंध परिषद) फेलोशिप: इसे भारत द्वारा 
वर््ष 2020 तक बढ़़ा गया।

z	खेल: क्रिकेट ने दोनोों दशेोों के बीच अतंर-सांस््ककृति क संबंधोों को बढ़़ावा दनेे मेें 
महत्तत्वपरू््ण भमूिका निभाई ह।ै

शिक्षा और क्षमता निर्माण

z	अफगानी छात्ररों के लिए अध््ययन: भारतीय सांस््ककृति क संबंध परिषद प्रत््ययेक 
वर््ष भारत मेें विश्वविद्यालयोों मेें दीर््घकालिक अध््ययनरत 500 अफगानी छात्ररों 
को स््ननातक और स््ननातकोत्तर उपाधि के लिए प्रायोजित करती ह।ै

z	प्रशिक्षण कार््यक्रम: 500 अफगान सार््वजनिक कर््मचारी वार््षषिक अल््पकालिक 
ITEC प्रशिक्षण कार््यशालाओ ंमेें भाग लेते हैैं।

z	महिलाओ ंका व््ययावसायिक प्रशिक्षण: बाघजेाना मेें एक सवुिधा केें द्र जहाँ 
प्रसिद्ध भारतीय गैर-सरकारी संगठन सेवा (स््व-नियोजित महिला संघ) अफगान 
महिलाओ ंको प्रशिक्षण दतेी ह।ै

z	क्षमता निर््ममाण कार््यक्रम: नगरपालिका सरकार, लोक प्रशासन, चनुावी प्रबंधन 
और प्रशासन, मीडिया और सचूना, नागरिक उड्डयन, कृषि अनसुंधान और 
शिक्षा, स््ववास््थ््य दखेभाल और दवा विज्ञान के क्षेत्र भी विकास के दौर से गजुर रह ेहैैं।

सर्वोपरि लक्षष्य यह सुनिश्चित करना ह ैकि क्षेत्र मेें हमारे साझेदार भारत की प्रगति, 
विकास और उत््थथान से लाभान््ववित होों। इसके आधार पर, हमारे क्षेत्र के सभी 
राष्टट्र परस््पर लाभकारी साझेदारी बनाने का प्रयास करते हैैं।

अफगानिस््ततान मेें शांति के लिए वार््तता

दिल््लली घोषणा

दिल््लली घोषणा पत्र अफगानिस््ततान मेें स््थथिरता और शांति 

लाने के लिए भारत द्वारा अपनाए गए दीर््घकालिक, 

सुसंगत दृष्टिकोण को प्रतिबिबित करता ह।ै

अफगानिस््ततान पर दिल््लली घोषणा पत्र मेें "इस बात पर 

जोर दिया गया कि अफगानिस््ततान के क्षेत्र का उपयोग 

किसी भी आतंकवादी कृत््य को आश्रय देने, प्रशिक्षण 

देने, योजना बनाने या वित्तपोषण के लिए नहीीं किया 

जाना चाहिए", जो कि दस््ततावेज का एक महत्तत्वपूर््ण 

हिस््ससा ह।ै

मॉस््कको प्रारूप

रूस, अफगानिस््ततान, भारत, ईरान, चीन और पाकिस््ततान 

के विशेष दतूोों की भागीदारी वाला अफगानिस््ततान पर 

क्षेत्रीय मंच वर््ष 2017 मेें स््थथापित किया गया था।

हार््ट ऑफ 

एशिया कॉन्फफ्ररें स 

(HOAC)

z	2 नवंबर, 2011 को इसकी स््थथापना इस््तताांबलु, तरु्की 

मेें हुई थी।

z	हार््ट ऑफ एशिया अफगानिस््ततान को अपने केें द्र मेें 

रखकर परेू क्षेत्र के विकास के लिए सरुक्षित और स््थथिर 

अफगानिस््ततान के महत्तत्व को स््ववीकार करता ह।ै

z	इससे वास््तविक और परिणाम-आधारित क्षेत्रीय 

सहयोग के लिए एक रूपरेखा तैयार होती ह।ै

z	इसमेें 13 सहायक क्षेत्रीय और अतंरराष्ट्रीय संगठन, 

14 भागीदार राष्टट्र और 17 सहायक राष्टट्र शामिल हैैं।

ABC
Stamp
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अफगानिस्तान पर तालिबान का आधिपत्य 

दो दशकोों तक अफगान मामलोों मेें सक्रिय रूप से हस््तक्षेप करने तथा आतंकवाद 
और अलकायदा से लड़ने के लिए एक ट्रिलियन डॉलर से अधिक खर््च करने 
के बाद, संयुक्त राज््य अमेरिका ने अफगानिस््ततान को उससे भी बदतर स््थथिति मेें 
छोड़़ा ह,ै जब वह यहाँ आया था।

चुनौतियााँ

z	सरुक्षा: अतंरराष्ट्रीय आतंकवाद और कट्टरपंथ का केें द्र अफगानिस््ततान ह।ै इसका 
असर कश््ममीर पर भी पड़ सकता ह।ै अफीम का व््ययापार और संगठित अपराध 
भी यहीीं केें द्रित हैैं।

z	व््ययापार: तालिबान सरकार के तहत, अफगानिस््ततान से होने वाला व््ययापार कराची 
और ग््ववादर के माध््यम से होगा, जिससे चाबहार बंदरगाह मेें भारतीय निवेश- 
जिसका उद्देश््य पाकिस््ततान को बायपास करना था- संभवतः लाभहीन हो जाएगा।

z	कनेक््टटिविटी: अफगानिस््ततान और भारत के बीच कोई सीधा संबंध नहीीं ह।ै 
पाकिस््ततान से बचने के लिए चाबहार बंदरगाह का उपयोग करने वाला एक नया 
मार््ग बढ़ते अमरेिकी-ईरान तनाव और ईरान के चीन के साथ बढ़ते संबंधोों के 
कारण खतरे मेें ह।ै

z	पाकिस््ततान: पाकिस््ततान, अफगानिस््ततान के साथ अपने संबंधोों को भारत के साथ 
अपने संबंधोों के नजरिए से दखेता ह।ै इसके परिणामस््वरूप वह अफगानिस््ततान 
मेें रणनीतिक गहराई चाहता ह।ै एम.के. नारायणन ने कहा कि पाकिस््ततान नई 
सरकार का 'संरक्षक संत' ह।ै

z	रूस और चीन: पाकिस््ततान के माध््यम से अफगानिस््ततान मेें चीनी प्रभाव बढ़ 
रहा ह ैजो एक प्रॉक््ससी के रूप मेें कार््य करता ह।ै 

z	चीन-पाकिस््ततान-ईरान-रूस धुरी का उदय: चीन की बेल््ट एडं रोड पहल और 
उसके झिजंियांग प््राांत की सरुक्षा के लिए, अफगानिस््ततान महत्तत्वपरू््ण ह।ै

�	संस््थथागत दुर््बलता: जोखिम से बचने की मानसिकता और अफगानिस््ततान 
की बढ़ती अपेक्षाओ ंको परूा करने मेें असमर््थता के कारण, विदशे नीति 
सावधानी से बनाई जाती ह।ै

�	न््ययू ग्रेट गेम: एक तरफ पाकिस््ततान, चीन और रूस तथा दसूरी तरफ अमरेिका, 
भारत और अफगानिस््ततान।

�	मानवाधिकार: तालिबान के शासन के इतिहास को दखेते हुए भारत, 
अफगानिस््ततान पर पड़ने वाले प्रभावोों के बारे मेें चितंित ह,ै जिसमेें महिलाओ ं
और अल््पसखं््यकोों के अधिकारोों का हनन, लोकतांत्रिक व््यवस््थथा का विघटन 
और तालिबान के कठोर न््ययाय को लाग ूकरना शामिल ह।ै

वर््तमान महाशक्ति प्रतिस््पर्द्धा अफगानिस््ततान मेें तालिबान की किस 
प्रकार सहायता करती है?
z	अफगानिस््ततान मेें तालिबान का शासन एक नई भ-ूराजनीतिक वास््तविकता 

ह ै जिससे विश्व अभी भी जझू रहा ह।ै पिछले एक साल मेें, तालिबान ने 
अलग-अलग स््तरोों पर सफलता के साथ राजनयिक मान््यता के लिए अपनी 
कोशिश जारी रखी ह।ै

z	हालाँकि, यरूोप मेें जारी संघर््ष तालिबान के लिए एक वरदान के रूप मेें 
उभर कर सामने आया ह ैजो एक बार फिर वैश्विक रूप से बहिष््ककृत  होने 
की कगार पर था।

z	कीव के खिलाफ रूस की कार््रवाइयोों ने भगूर्भीय बदलाव किए, जिससे 
अतंरराष्ट्रीय क्षेत्र मेें शीत यदु्ध-यगु जैसी सीमाए ँस््थथापित हो गई।ं यरूोप मेें संघर््ष 
कुछ ऐसा नहीीं था जिसकी पश्चिम को उम््ममीद थी और ऐसे यगु मेें जब सबसे 
बड़़ी चितंा अमरेिका और चीन के बीच आने वाली महाशक्ति प्रतिस््पर्द्धा 
थी, वाशिगंटन द्वारा मास््कको के साथ परुानी प्रतिद्वंद्विता के नवीनीकरण ने इन 
जटिलताओ ंको काफी हद तक बढ़़ा दिया।

z	 फिर भी, तालिबान के लिए यह दरार अच््छछी खबर ह ै क््योोंकि वह स््वयं 
को एक वैध राजनीतिक इकाई के रूप मेें और अधिक मजबतूी से स््थथापित 
करने के लिए लामबंद हो सकता ह।ै पिछले डेढ़ साल मेें तालिबान ने मध््य 
एशिया, ईरान, कतर, पाकिस््ततान, मलेशिया, रूस और चीन मेें अफगानिस््ततान 
के कुछ दतूावासोों पर नियंत्रण हासिल कर लिया ह।ै

z	अभी हाल ही मेें, अफगानिस््ततान ने दबुई मेें एक नया ‘कार््यवाहक’ 
महावाणिज््यदतू भी नियकु्त किया ह ैजो संयकु्त अरब अमीरात जैसे दशेोों के 
दृष्टिकोण मेें धीम ेबदलाव को भी दर््शशाता ह।ै

नई गतिविधियाँ:
z	अफगानिस््ततान पर संयकु्त राष्टट्र के विशषे दतूोों और विशषे प्रतिनिधियोों की 

एक बैठक दोहा, कतर मेें आयोजित की गई जिसमेें ‘संकल््प 2679’ द्वारा 
अनिवार््य अफगानिस््ततान पर स््वतत्र मलू््ययाांकन पर आगे की राह पर चर््चचा 
की गई।

z	इसका उद्देश््य दशे के तालिबान शासकोों के साथ संवाद मेें सधुार करना था, 
लेकिन प्रशासन के प्रतिनिधियोों के उपस््थथित न होने के कारण इसे समाप्त 
कर दिया गया।

z	तालिबान के नेततृ््व वाले विदशे कार््ययालय ने दोहा मेें बैठक मेें भाग लेने से 
इनकार कर दिया जब संयकु्त राष्टट्र ने अफगानिस््ततान के एकमात्र आधिकारिक 
प्रतिनिधि के रूप मेें कार््य करने की उनकी माँग को अस््ववीकार कर दिया।

भारत की काबुल वार््तता:
z	 विदशे मतं्रालय के संयकु्त सचिव (पाकिस््ततान-अफगानिस््ततान-ईरान) जे.पी. 

सिंह के नेततृ््व मेें एक भारतीय प्रतिनिधिमडंल ने काबलु मेें तालिबान के 
विदशे मतं्री अमीर खान मतु्ताकी से मलुाकात की और तालिबान शासन 
तथा भारत सरकार के बीच पहली उच््च स््तरीय बैठक मेें नई दिल््लली की 
मानवीय सहायता सहित कई मदु्ददों पर चर््चचा की।

तालिबान पर भारत का परिवर््ततित दृष्टिकोण 

भारत और तालिबान के बीच हाल ही मेें हुई बातचीत और तालिबान द्वारा नई 
दिल््लली से काबुल के लिए उड़़ानेें फिर से शरुू करने का अनुरोध तालिबान के पक्ष मेें 
रुख मेें बदलाव को दर््शशाता ह।ै भारत द्वारा नॉर््दन अलायंस (Northern Alliance) 
का विरोध करने और तालिबान को मान््यता देने से इनकार करने की अपनी पिछली 
रणनीति को जारी रखने की संभावना नहीीं ह।ै

स्थिति मेें परिवर््तन क्ययों?

z	व््ययावहारिक बदलाव: भारत की पहले की स््थथिति अस््थथिर हो गई ह,ै क््योोंकि 
इसने भारत को कई अफगान शांति वार््तताओ ंमेें भाग लेने से रोक दिया था।

z	अमेरिका की रिक्तता: अमेरिकी वापसी और तालिबान का सत्ता मेें वापस 
आना।
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z	पाकिस््ततानी कारक: तालिबान, पाकिस््ततान के खिलाफ सरुक्षा के तौर पर भारत 
के साथ संबंध बनाने के लिए भी तैयार ह।ै अफगानिस््ततान और पाकिस््ततान के 
बीच डूरंड रेखा को कभी भी किसी अफगान प्रशासन ने स््ववीकार नहीीं किया ह ै
जिसमेें परू््व तालिबान शासन भी शामिल ह।ै

z	भारतीय निवेश: इसके अतिरिक्त, भारत ने अफगानिस््ततान मेें लगभग 3 बिलियन 
डॉलर का निवश किया ह।ै इसमेें जारंज-डेलाराम मार््ग, अफगान संसद और सलमा 
बाँध जैसी पहलेें  शामिल हैैं।

z	कनेक््टटिविटी अनिवार््यता: भारत को अपनी ऊर््जजा सरुक्षा और यरेूशिया (तापी 
पाइपलाइन) तक पहुचँ के लिए अफगानिस््ततान की जरूरत ह।ै इसलिए, भारत 
के लिए अफगान सरकार की सत्तारूढ़ पार्टी के साथ महत्तत्वपरू््ण संबंध बनाए 
रखना जरूरी ह।ै

z	सधुार: भारत को तालिबान सरकार को मान््यता न दनेे की अपनी पिछली गलती 
से सबक लेना चाहिए, जिसके परिणामस््वरूप IC-814 का अपहरण हो गया था।

भारत-अफगानिस्तान संबंधोों मेें चुनौतियााँ

z	गैर-लोकतांत्रिक शासन: भारत, जिसके लोकतांत्रिक प्रशासन के साथ संबंध 
बेहतर हुए हैैं, लोकतांत्रिक रूप से निर््ववाचित प्रशासन को बनाए रखने का समर््थन 
करता ह।ै

z	राजनीतिक अस््थथिरता: अफगानिस््ततान क्षेत्र मेें राजनीतिक अशांति का भारत 
और अन््य पड़़ोसी दशेोों पर प्रभाव पड़़ेगा।

z	मादक पदार्थथों की तस््करी: पंजाब और भारत के अन््य भागोों मेें अधिकांश यवुा 
आबादी मादक पदार्थथों की लत से प्रभावित ह।ै

अफगानिस््ततान से अमेरिकी वापसी का प्रभाव
z	तालिबान की वापसी: भारत और अन््य पड़़ोसी दशेोों को अफगानिस््ततान 

मेें तालिबान की विजयी वापसी के निहितार्थथों से निपटना होगा, साथ ही परेू 
क्षेत्र मेें हिसंक धार््ममिक चरमपंथ मेें वदृ्धि से भी निपटना होगा।

z	सीमा पार संपर््क : क्षेत्र मेें तालिबान और अन््य चरमपंथी शक्तियोों के बीच 
संपर््क  भी चितंा का विषय ह।ै

z	अमेरिकी सैनिकोों की वापसी: यह लश््कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम््मद 
जैसे कई भारत विरोधी आतंकवादी संगठनोों के लिए प्रजनन भमूि तैयार 
कर सकता ह।ै

z	अफगानिस््ततान मेें भारत की भूमिका को कमतर आकँना: अफगानिस््ततान 
से संयकु्त राज््य अमरेिका की वापसी भारतीय उपमहाद्वीप के लिए महत्तत्वपरू््ण 
समस््ययाए ँप्रस््ततुत करती ह।ै

z	चरमपंथी ताकतोों पर नियंत्रण: भारत के लिए, अमरेिकी सैन््य उपस््थथिति 
से चरमपंथी ताकतोों पर नियंत्रण रखा जा सकता था तथा अफगानिस््ततान 
मेें भारतीय भागीदारी के लिए अनकूुल परिस््थथितियाँ निर््ममित हो सकती थीीं।

z	क्षेत्र मेें रुचि कम होना: चूकँि, अफगानिस््ततान मध््य एशिया का प्रवेश द्वार 
ह,ै इसलिए अमरेिका की वापसी से क्षेत्र मेें भारत की रुचि कम हो सकती ह।ै

z	आतंकवाद: आतंकवाद का मदु्दा काफी चनुौतीपरू््ण हो गया ह।ै भारत को 
अफगानिस््ततान के साथ समझदारी से बातचीत करनी चाहिए।

z	पाकिस््ततान द्वारा छद्म युद्ध: इसके परिणामस््वरूप, भारत को वर््तमान परिस््थथितियोों 
मेें अफगानिस््ततान के साथ सौहार््दपरू््ण संबंध बनाए रखना मशु््ककिल होगा।

आगे की राह

z	तालिबान के साथ संपर््क : इससे नई दिल््लली को निरंतर विकास सहायता के 
बदले मेें विद्रोहियोों से सरुक्षा की गारंटी माँगने मेें मदद मिलेगी।

z	क्षेत्रीय स््तर पर सहयोग: भारत को उन दशेोों के साथ सहयोग करना चाहिए जो 
क्षेत्र की शांति और स््थथिरता के लिए उसकी प्रतिबद्धता को साझा करते हैैं, जैसे 
चीन और ईरान। इसका एक उदाहरण चीन और भारत के बीच संयकु्त अफगान 
विकास पहल ह।ै

z	भारत को अमेरिका के स््थथानीय नेटवर््क  के साथ निकटता से सहयोग 
करने की आवश््यकता है: हाल ही मेें अफगान शांति वार््तता के नवीनतम दौर मेें 
भारत को आमतं्रित करके, अमरेिका ने यह भी प्रदर््शशित किया ह ैकि भारत एक 
बड़़ी भमूिका निभाए।

z	भारत को काबुल प्रक्रिया की निरंतरता सनुिश्चित करने का प्रयास करना 
चाहिए: भारत को काबलु प्रक्रिया की निरंतरता सनुिश्चित करने का प्रयास करना 
चाहिए ताकि आतंकवाद-निरोध, महिला अधिकारोों और लोकतांत्रिक सिद््धाांतोों 
(अर््थथात, अफगान-नेततृ््व वाली, अफगान-नियतं्रित और अफगान-स््ववामित््व वाली 
प्रक्रिया) का महत्तत्व बना रह।े

z	मध््यस््थ की भूमिका: एम.के. नारायणन का मानना है कि भारत को 
अफगानिस््ततान मेें शामिल होने के इच््छछु क विभिन््न दशेोों के बीच मध््यस््थ की 
भमूिका निभानी चाहिए।

निष्कर््ष

रणनीति के संदर््भ मेें, सी. राजमोहन के मतानुसार अफगानिस््ततान मेें जितने लाभ हैैं, 
उतने ही नकुसान भी हैैं। भारत इस तथ््य को स््ववीकार करने के लिए पर््ययाप्त यथार््थवादी 
ह ै कि उसके पास अपने दम पर अफगानिस््ततान का भविष््य तय करने की शक्ति 
नहीीं ह।ै लेकिन सक्रिय कूटनीति और धरातल पर की जाने वाली प्रमखु कार््रवाई 
के ज़रिए, भारत को अफगानिस््ततान मेें कुछ प्रभाव हासिल करने और नतीजोों को 
आकार देने की आवश््यकता ह।ै

प्रमुख शब्दावलियाँ
काबलु प्रक्रिया, छद्म यदु्ध, राजनीतिक अस््थथिरता, गैर-लोकतांत्रिक 
शासन, व््ययावहारिक बदलाव, 'ग्रेट गेम््स' और 'साम्राज््योों का 
कब्रिस््ततान'

विगत वर्षषों के प्रश्न	

z	वर््ष 2014 मेें अतंरराष्ट्रीय सरुक्षा सहायता बल (ISAF) की अफगानिस््ततान से 
प्रस््ततावित वापसी क्षेत्र के दशेोों के लिए बड़़े खतरोों (सरुक्षा उलझनोों) भरा ह।ै इस 
तथ््य के आलोक मेें परीक्षण कीजिए कि भारत के सामने भरपरू चनुौतियाँ हैैं तथा 
उसे अपने सामरिक महत्तत्व के हितोों की रक्षा करने की आवश््यकता ह।ै� (2013)
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परिचय 

z	भारत, म््ययााँमार के साथ 1,643 किलोमीटर से अधिक लंबी भमूि सीमा के साथ-
साथ बंगाल की खाड़़ी मेें समदु्री सीमा भी साझा करता ह।ै चार परू्वोत्तर राज््योों 
अर््थथात ्अरुणाचल प्रदशे, नागालैैंड, मणिपरु और मिजोरम की सीमा म््ययााँमार के 
साथ लगती ह।ै 

z	भारत, म््ययााँमार के साथ आध््ययात््ममिक, ऐतिहासिक, भाषाई एवं नजृातीय संबंध 
साझा करता ह।ै यह भारत से सटा एकमात्र आसियान (ASEAN) दशे ह ैऔर 
इसलिए यह दक्षिण-परू््व एशिया का प्रवेश द्वार ह।ै 

z	भारत अपनी एक््ट ईस््ट (Act East) तथा पड़ोसी प्रथम (Neighbourhood 
First) की नीतियोों के अनरुूप म््ययााँमार के साथ अपने सहयोग को बढ़़ाने की 
कोशिश कर रहा ह।ै 

z	मुख््यतः पाँच 'B’ — Buddhism (बौद्ध धर््म), Business (व््ययापार), 
Bollywood (बॉलीवडु), Bharatnatyam (भरतनाट्यम) और Burma 
teak (बर््ममा सागौन); के माध््यम से ‘भारत - म््ययााँमार’ संबंधोों की अवधारणा के 
आयामोों को स﻿््पष्ट करते हैैं।

भारत-म्ययाँमार संबंधोों का अवलोकन 

विकास सहयोग

z	अनुदान-आधारित वित्तीय सहायता: वर््ष 2022 तक भारत ने म््ययााँमार को 
$1.75 अरब से अधिक की विकास सहायता प्रदान की ह,ै जो  कि अधिकांशतः 
अनदुानोों के माध््यम से दी गई ह।ै

z	उदाहरण: रखाइन (Rakhine) राज््य विकास कार््यक्रम, त्रिपक्षीय राजमार््ग 
परियोजना, कलादान मल््टटीमॉडल ट््राांजिट परिवहन परियोजना, बगान (म््ययााँमार 
का एक शहर) के आनंद मंदिर (बौद्धधर््म का एक मंदिर) का पनुर््ननिर््ममाण व संरक्षण 
आदि पहलेें विकास योजनाओ ंमेें शामिल हैैं। 

संस्थागत ततं्र

z	राष्ट्रीय स््तर की बैठक (NLM): सरुक्षा सहयोग, वाणिज््य दतूावास संबंधी 
मामले, मादक पदार्थथों की तस््करी और एजेेंसी समन््वय के लिए प्राथमिक चर््चचा 
मचं की स््थथापना गहृ सचिव द्वारा की गई।

z	  संयक्त सीमा कार््य समूह (JBWG): इसके अतंर््गत विदशे मतं्रालय के संयकु्त 
सचिव द्वारा सीमा से जडु़़े मामलोों पर चर््चचा की जाती ह।ै

z	  संयक्त व््ययापार समिति (JTC):  वाणिज््य मतं्री के स््तर पर इस समिति मेें 
वाणिज््ययिक मदु्ददों पर चर््चचा  की जाती ह।ै

वाणिज्यिक सहयोग

z	व््ययापार समझौता:  सन ्1970 मेें व््ययापार समझौते पर हस््तताक्षर करने के बाद 
दोनोों दशेोों का द्विपक्षीय व््ययापार धीरे-धीरे बढ़़ा ह।ै वर््तमान मेें दोनोों दशेोों के मध््य 
1.75 अरब अमरेिकी डॉलर का व््ययापार ह।ै वर््तमान मेें भारत, म््ययााँमार का पाँचवाँ 
सबसे बड़़ा व््ययापारिक साझदेार दशे ह।ै

z	ऊर््जजा: यह दखेते हुए कि भविष््य मेें अपतटीय गैस की खोज भारत मेें की जा 
सकती ह,ै म््ययााँमार के पास ऊर््जजा क्षेत्र मेें एक महत्तत्वपरू््ण साझदेार बनने की क्षमता 
ह।ै भारत और म््ययााँमार के मध््य अब तेल, गैस और विद्युत क्षेत्ररों मेें सहयोग पर 
एक संयकु्त कार््य समहू ह।ै

z	निवेश: 771.488 मिलियन अमरेिकी डॉलर के स््ववीकृत निवेश एवं म््ययााँमार मेें 
विभिन््न उद्योगोों मेें कार््यरत 13 भारतीय सार््वजनिक क्षेत्र के उद्यमोों के साथ भारत 
निवेश मेें ग््ययारहवेें स््थथान पर ह।ै

संपर््कश ीलता मेें वृद्धि

z	अंतरराष्ट्रीय प्रवेश/ निकास द्वार: अगस््त, 2018 मेें तामू-मोरेह और रिह-
जोखावथर मेें दो अतंरराष्ट्रीय प्रवेश/ निकास बिद ुआधिकारिक रूप से खोल 
दिए गए। इन दो भमूि सीमा चौकियोों को परू््णतः क्रियाशील बनाने के लिए भी 
कदम उठाए जा रह ेहैैं।

z	मोटर वाहन समझौता: इस समझौते के संबंध मेें भी वार््तताए ँचल रही हैैं।

z	अन््य महत्तत्वपूर््ण कनेक््टटिविटी परियोजनाओ ंमेें शामिल हैैं:

�	$484 मिलियन का कलादान मल््टटीमॉडल ट््राांजिट ट््राांसपोर््ट प्रोजेक््ट।

�	त्रिपक्षीय (IMT) राजमार््ग परियोजना: यह दशे के उत्तर-परू्वी क्षेत्र को 
म््ययााँमार और थाईलैैंड से जोड़ने वाला एक परू््व-पश्चिम गलियारा होगा।

�	म््ययााँमार/ मलेशिया-भारत सिगंापुर ट््राांजिट गलियारा (MIST): MIST 
एक वैश्विक पनडुब््बबी केबल संचार नेटवर््क  है जो मलेशिया, सिगापुर, 
थाईलैैंड, म््ययााँमार को भारत से जोड़़ेगा। MIST केबल सिस््टम की लंबाई 
8,100 किलोमीटर ह।ै

भारत-म््यााँमार6



� प्रहार 2024: अंतरराष्ट्रीय संबंध� प्रहार 2024: अंतरराष्ट्रीय संबंध20

�	महत्तत्व:  सिंगापरु के तआुस से भारत के मुबंई तक चलने वाले मखु््य मार््ग 
के साथ यह एशिया मेें सरुक्षित, विश्वसनीय, मजबतू और सस््तती संचार 
सवुिधाए ँप्रदान करेगा।

साांस्कृ तिक संबंध

z	बौद्ध विरासत: भारत की बौद्ध पषृ्ठभमूि को दखेते हुए भारत और म््ययााँमार के 
बीच मजबतू सांस््ककृति क संबंध और गहरे जडु़़ाव की भावना ह।ै

z	उदाहरण: बगान के आनंद मदंिर के पनुर््ननिर््ममाण के साथ-साथ कई क्षतिग्रस््त स््ततूपोों 
की मरम््मत और संरक्षण हते ुकई महत्तत्वपरू््ण योजनाए ँलाई गई हैैं।

सुरक्षा सहयोग 

z	रक्षा सहयोग समझौता: भारत और म््ययााँमार ने जलुाई, 2019 मेें सनै््य गतिविधियाँ 
बढ़़ाने के उद्देश््य से रक्षा सहयोग समझौते पर हस््तताक्षर किए।

z	युद्धाभ््ययास:  भारत-म््ययााँमार संयकु्त सेना अभ््ययास (IMBAX), भारतीय नौसेना-
म््ययााँमार नौसेना द्विपक्षीय यदु्धाभ््ययास (IN-MN BILAT) और संयकु्त नौसेना 
अभ््ययास (IMCOR) भी दोनोों दशेोों द्वारा आयोजित किए जाते हैैं।

z	ऑपरेशन सनराइज: इसका उद्देश््य उत्तर-परू््व मेें सक्रिय विद्रोही संगठनोों के 
शिविरोों को नष्ट करना था और यह कार््य दोनो दशेोों की सेनाओ ंद्वारा मिल कर 
भारत-म््ययााँमार सीमा पर किया गया था। भारत-म््ययााँमार सीमा के अलावा भी वे 
कई अराकान सेना (अराकान सेना रखाइन राज््य मेें स््थथित एक जातीय सशस्त्र 
संगठन ह)ै के उग्रवादी शिविरोों को नष﻿्ट करने के लिए भी सहयोग करते हैैं।

समुद्री सहयोग और ब्लू इकॉनमी

z	नीली अर््थव््यवस््थथा: यह बिम््सटक (BIMSTEC) का एक महत्तत्वपरू््ण स््ततंभ ह ै
जहाँ दोनोों दशे मिलकर कार््य कर रह ेहैैं। उदाहरण: भारत के SAGAR (Security 
And Growth for All in the Region) कार््यक्रम के तहत, भारत ने सितवे 
(Sittwe) बंदरगाह का निर््ममाण किया ह।ै

आपदा राहत

z	उदाहरण: म््ययााँमार मेें प्राकृतिक आपदाओ,ं जसेै चक्रवात मोरा (2017), चक्रवात 
कोमने (2015), शान राज््य मेें भकंूप (2010),  चक्रवात नरगिस (2008) आदि के 
समय भारत ने त््वरित और सफलतापरू््वक प्रतिक्रिया दी और सहायता प्रदान की ह।ै 

भारत के लिए म्ययाँमार का महत्त्व 

भू-रणनीतिक:

z	सीमा: म््ययााँमार और परू्वोत्तर भारत 1,643 कि.मी. लंबी स््थलीय सीमा साझा करते 
हैैं। (जिसमेें अरुणाचल प्रदशे, नागालैैंड, मणिपरु और मिजोरम राज््य शामिल हैैं) 

z	शांति और स््थथिरता: म््ययााँमार से भारत मेें रोहिगं््यया का प्रवास संकट और म््ययााँमार 
की राजनीतिक व््यवस््थथा मेें जुंटा सैन््य समहू द्वारा तख््ततापलट से क्षेत्र मेें अस््थथिरता 
बनी रहती ह।ै

z	भू-रणनीतिक अवस््थथिति: म््ययााँमार की सीमा; चीन, भारत, आसियान 
(ASEAN) दशेोों और बंगाल की खाड़़ी से लगती ह।ै

z	आंतरिक सरुक्षा: 'परू्वोत्तर-म््ययााँमार' मेें उग्रवाद को रोकना भारत के लिए विशषे 
रूप से भारत के परू्वोत्तर के संबंध मेें अत््ययंत महत्तत्वपरू््ण ह।ै

z	चीन के प्रभाव का प्रतिसंतलन: भारत की 'नेबरहुड फर््स््ट', 'एक््ट ईस््ट' और 
'इडंो-पैसिफिक' नीतियोों को सफलतापरू््वक क्रियान््ववित करने के लिए म््ययााँमार 
एक महत्तत्वपरू््ण घटक ह।ै

भू-आर््थथिक

z	व््ययापार: दोनोों दशेोों के मध््य व््ययापार की मात्रा लगातार $2 बिलियन के आस-पास 
या उससे अधिक रही ह।ै

z	ऊर््जजा सरुक्षा: म््ययााँमार के रोहिगं््यया-आबादी वाले क्षेत्ररों मेें तेल और प्राकृतिक 
गैस के विशाल भडंार उपस््थथित हैैं, जिनकी मात्रा क्रमशः 11 ट्रिलियन और 23 
ट्रिलियन क््ययूबिक फीट ह।ै

�	भारत की ओर से यांगनू के पास थानलिन क्षेत्र मेें $6 बिलियन मलू््य की तेल 
रिफाइनरी बनाने का सझुाव दिया ह।ै

�	 म््ययााँमार मेें जलविद्युत उत््पपादन की भी संभावनाए ँनिहित हैैं।

z	संपर््क शीलता: उदाहरण के लिए कलादान मल््टटीमॉडल ट््राांजिट ट््राांसपोर््ट प्रोजके््ट, 
IMT त्रिपक्षीय राजमार््ग परियोजना, म््ययााँमार/ मलेशिया-भारत सिंगापरु ट््राांजिट 
(MIST) गलियारा।

z	हिंद-प्रशांत क्षेत्र मेें व््ययापार: भारत की हिदं-प्रशांत क्षेत्र की रणनीति मेें म््ययााँमार 
एक महत्तत्वपरू््ण सहयोगी ह।ै विश्व की 65% जनसँख््यया,  63% सकल घरेल ूउत््पपाद 
(GDP) और 46% माल व््ययापार, केवल हिदं-प्रशांत क﻿्षेत्र मेें ही केें द्रित हैैं।

द्विपक्षीय संबंधोों मेें चुनौतियााँ  

z	उग्रवाद:  म््ययााँमार, उत्तर-परू््व मेें कई उग्रवादी संगठनोों के लिए आधार के रूप मेें 
कार््य करता ह।ै यहाँ से विद्रोही संगठनोों के लिए अवाजाही की स््वतत्रता होने के 
कारण संगठित अपराध को अजंाम दनेे म ेमदद मिलती ह।ै

z	बढ़ता हुआ चीनी प्रभाव:  म््ययााँमार म ेसैन््य तख््ततापलट के परिणामस््वरूप 
विदशेोों से आने वाला अधिकांश निवेश बंद हो गया ह।ै इस अवसर का लाभ 
उठाकर बीजिग ने अपने निवेश को बढ़़ाने का काम किया ह।ै

z	म््ययााँमार मेें घरेलू अस््थथिरता और लोकतंत्र का पतन: एक लोकतांत्रिक रूप 
से चनुी गई सरकार के बजाय सैन््य शासन से संवाद स््थथापित करने मेें सरकार को 
अधिक चनुौतियोों का सामना करना पड़ता ह।ै 

�	उदाहरण: भारत ने जुंटा सैन््य शासन के साथ सहयोग करने और लोकतंत्र 
को फिर से स््थथापित करने के लिए ‘ट्विन ट्रैक’ का मार््ग अपनाया।

z	रोहिंग््यया संकट: इसने भारत मेें अवैध अप्रवासी मदु्ददों की गंभीर चितंाए ँउत््पन््न 
की हैैं।  

�	म््ययााँमार से 9,80,000 से अधिक लोगोों ने बांग््ललादशे और भारत सहित अन््य 
पड़़ोसी दशेोों मेें शरण ली ह।ै

�	प्रतिरक्षण का सिद््धाांत: भारत इस सिद््धाांत पर संयकु्त राष्टट्र (UN) के रुख 
से असहमत ह।ै संयकु्त राष्टट्र (UN) के अनसुार रोहिगं््ययाओ ंको वापस भजेना 
प्रतिरक्षण सिद््धाांत का उल््ललंघन होगा, यह सिद््धाांत शरणार््थथियोों को जबरदस््तती 
खतरे वाली जगह पर लौटाने या भजेने पर रोक लगाता ह।ै

z	विखंडित सीमाए ँ और संगठित अपराध:  भारत-म््ययााँमार सीमा, ‘गोल््डन 
ट्राइएगंल’ के निकट व विखडंित सीमा होने के कारण, तस््करोों को भारत मेें मादक 
पदार्थथों (हरेोइन) और मनोविकारक दवाओ ंकी तस््करी करने के लिए आदर््श 
वातावरण प्रदान करती ह।ै 

म्ययाँमार मेें चीनी गतिविधियााँ 

z	आर््थथिक: म््ययााँमार का सबसे बड़ा व््ययापारिक भागीदार चीन ह।ै वर््ष 2019 मेें, 
दोनोों दशेोों का वाणिज््य व््ययापार 12 बिलियन अमरेिकी डॉलर रहा जो कि म््ययााँमार 
के साथ कुल व््ययापार का लगभग एक-तिहाई था।
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z	संपर््क शीलता: म््ययााँमार, ‘वन बेल््ट वन रोड’ (OBOR) परियोजना का सदस््य 
ह।ै बेल््ट एडं रोड इनिशिएटिव (BRI) सदस््य होने के रूप मेें, चीन ने आवाजाही 
के लिये चीन-म््ययााँमार आर््थथिक गलियारा (China-Myanmar Economic 
Corridor - CMEC)  का भी सझुाव दिया ह।ै

z	ऊर््जजा: करीब 1.5 अरब डॉलर की कुल लागत पर, चीन ने एक समानांतर 
प्राकृतिक गैस और तेल पाइपलाइन का निर््ममाण किया जो म््ययााँमार के रखाइन 
राज््य मेें क््ययौकफ््ययू शहर से चीन के यनु््ननान क्षेत्र तक संचालित ह।ै

z	रक्षा: वर््ष 1988 से ही चीन, म््ययााँमार के प्राथमिक सैन््य आपरू््ततिकर््तताओ ंमेें से एक 
रहा ह।ै SIPRI डेटाबेस के अनसुार, म््ययााँमार ने वर््ष 2010 और 2019 के बीच 
चीनियोों से 1.3 बिलियन डॉलर के हथियार खरीद।े

z	निवेश: म््ययााँमार के FDI (प्रत््यक्ष विदशेी निवेश) का एक प्रमखु स्रोत चीन रहा ह ै
जो मार््च, 2020 तक कुल 21 बिलियन अमरेिकी डॉलर था। चीन और म््ययााँमार ने 
वर््ष 2020 मेें कई बेल््ट और रोड परियोजनाओ ंपर हस््तताक्षर किए हैैं। 1.3 बिलियन 
अमरेिकी डॉलर की लागत से क््ययौकफ््ययू मेें एक गहरे समदु्री बंदरगाह का निर््ममाण 
भी इन््हीीं प्राथमिक पहलोों मेें से एक था।

भारत के लिए चिंताएँ 

z	ऋण जाल कूटनीति: चीन की यह रणनीति म््ययााँमार को उसकी बंदरगाहोों जैसी 
महत्तत्वपरू््ण रणनीतिक संपत्तियाँ चीन को सौौंपने के लिए मजबरू कर सकती ह।ै

z	  रणनीतिक रोकथाम: चीन को क््ययौकफ््ययू और ग््ववादर बंदरगाहोों के माध््यम से 
भारत को रणनीतिक रूप से सीमित करने और पश्चिम तथा परू््व तक उसकी पहुचँ 
को बाधित करने से लाभ होता ह।ै

z	उत्तर-पूर््व की सरुक्षा: म््ययााँमार मेें चीन की उपस््थथिति से भारत के उत्तर-परू्वी राज््योों 
मेें उग्रवाद  को बढ़़ावा मिल सकता ह।ै खफुिया आकलन के अनसुार, चीन कई 
उग्रवादी गटुोों को धन और हथियार सहायता प्रदान करता ह।ै

z	संपर््क शीलता: आसियान (ASEAN) मेें भारत का प्रवेश द्वार म््ययााँमार ह ैऔर 
यह मेकांग-गंगा सहयोग, भारत-म््ययााँमार-थाईलैैंड (IMT) त्रिपक्षीय राजमार््ग 
और कलादान मल््टटीमॉडल परिवहन गलियारे जैसी महत्तत्वपरू््ण कनेक््टटिविटी 
परियोजना मेें सक्रिय रूप से शामिल ह।ै म््ययााँमार मेें बढ़ता चीनी प्रभाव इन पहलोों 
के लिए खतरा ह।ै

z	म््ययााँमार मेें घरेलू अस््थथिरता: कुछ रणनीतिक विशषेज्ञञों का मानना ​​ह ैकि म््ययााँमार 
मेें हाल ही मेें हुए सैन््य तख््ततापलट के पीछे चीन का हाथ ह ैताकि उसे अमरेिकी 
गटु के साथ शामिल होने से रोका जा सके।  

z	आसियान (ASEAN) का कमजोर होना: म््ययााँमार मेें सत्तावादी शासन से 
आसियान (ASEAN) मेें विभाजन बढ़ने तथा इसकी एकजटुता और चीन का 
सामना करने की क्षमता नष्ट होने की संभावना ह।ै

म्ययाँमार मेें सैन्य तख्तापलट द्वारा सत्ता पर आधिपत्य 

1948 ई. मेें म््ययााँमार को ब्रिटिश प्रभतु््व से आजादी मिलने के बाद से सेना ने तीसरी 
बार सत्ता पर कब््जजा कर लिया। लोकतांत्रिक रूप से चनुी गई नेता ‘आंग सान स ू
की’ को जेल म﻿ेें डाल दिया गया और एक साल के आपातकाल की घोषणा की गई। 

भारत पर प्रभाव

z	उत्तर-पूर््व का विकास: इसने परू्वोत्तर मेें विकास को बाधित किया और दक्षिण-
परू््व एशिया की संपन््न अर््थव््यवस््थथाओ ंतक पहुचँ के भारत के प्रयासोों को बरुी 
तरह नकुसान पहुचँाया।

z	सीमा पार आवाजाही: सीमा पार कर वस््ततुओ ंऔर व््यक्तियोों के अवैध परिवहन 
की भी खबरेें मिली हैैं।

z	भारत की एक््ट ईस््ट नीति पर प्रभाव:  भारत की एक््ट ईस््ट नीति, जो वर््ष 
2014 के बाद से अधिक गतिशील और परिणाम-उन््ममुख रही थी, को भी काफी 
नकुसान हुआ।

z	  चीनी खतरा: इसके अतिरिक्त, इन उग्रवादी समहूोों की सहायता मेें चीनी खफुिया 
विभाग के हस््तक्षेप के बारे मेें त््वरित कार््रवाई की माँग की गई।

z	भारत मेें सरुक्षा: म््ययााँमार मेें सैन््य अधिग्रहण के प्रति भारत के दृष्टिकोण के पक्ष 
मेें परू्वोत्तर क्षेत्र मेें स््वदशेी अभिकर््तताओ ंके लिए सरुक्षा संबंधी चितंाओ ंकी बलि 
द ेदी गई ह।ै

मुक्त आवाजाही व्यवस्था (Free Movement  
Regime:FMR) को समाप्त करने की भारतीय योजना:

z	गहृ मतं्रालय (MHA) ने दशे की आतंरिक सरुक्षा सनुिश्चित करने और म््ययााँमार 
की सीमा स ेलगे भारत के उत्तर-परू्वी राज््योों की जनसांख््ययिकीय संरचना को बनाए 
रखने के लिए, भारत और म््ययााँमार के बीच ‘मकु्त आवाजाही व््यवस््थथा (FMR)’ 
को समाप्त करने का फैसला किया ह।ै यह घोषणा भारत को म््ययााँमार मेें चल रह े
संकट के प्रभावोों से बचाने का एक प्रयास ह।ै

z	‘मकु्त आवाजाही व््यवस््थथा (FMR)’, भारत की एक््ट ईस््ट नीति के एक भाग के 
रूप मेें वर््ष 2018 मेें अस््ततित््व मेें आई थी। यह बिना वीजा के 16 कि.मी. तक 
सीमा पार आवाजाही की अनमुति दतेी ह।ै 

z	यह समझौता स््थथानीय सीमा व््ययापार को सुविधाजनक बनाने, सीमावर्ती 
निवासियोों के लिए शिक्षा और स््ववास््थ््य सेवा तक पहुचँ मेें सधुार और राजनयिक 
संबंधोों को मजबतू करने के लिए लाया गया था। समझौते के तहत, व््यक्तियोों 
को एक साल का सीमा-पास प्राप्त करके पड़़ोसी दशे मेें दो सप्ताह तक रहने की 
अनमुति दी गई थी।

z	‘मकु्त आवाजाही व््यवस््थथा (FMR)’ को समाप्त करने के पीछे एक प्रमखु कारण 
क्षेत्र मेें ‘अवैध आप्रवासन, नशीली दवाओ ं और हथियारोों की तस््करी’ पर 
अकुंश लगाना था।

व्यापक भू-राजनीतिक परिणाम 

z	रणनीतिक पुनर््गणना: भारत की नीति समायोजन तत््ककाल सरुक्षा चितंाओ ंऔर 
दीर््घकालिक क्षेत्रीय स््थथिरता, दोनोों को संबोधित करने के प्रयास को दर््शशाता ह,ै 
जिसके लिए राजनयिक कुशलता और म््ययााँमार व अन््य क्षेत्रीय हितधारकोों के 
साथ सहयोग की आवश््यकता ह।ै

z	सीमावर्ती समुदायोों पर प्रभाव: सीमा सदुृढ़ीकरण ने सीमावर्ती समदुायोों के बीच 
चितंा बढ़़ा दी ह,ै उन््हेें अपने सामाजिक-आर््थथिक और सांस््ककृति क आदान-प्रदान 
के नकुसान का डर ह।ै मिजोरम, नागालैैंड और मणिपरु जैसे राज््योों द्वारा विरोध, 
यहाँ के गहरे जातीय संबंधोों और ऐसे योजना के कारण होने वाले संभावित 
सामाजिक-आर््थथिक व््यवधानोों को उजागर करता ह।ै

z	एक््ट ईस््ट नीति पर प्रभाव: ‘मकु्त आवाजाही व््यवस््थथा (FMR)’ का निलंबन 
दक्षिण-परू््व एशिया मेें भारत की रणनीतिक पहलोों को प्रभावित कर सकता 
ह,ै संभावित रूप से कलादान मल््टटी-मॉडल ट््राांजिट ट््राांसपोर््ट प्रोजेक््ट जैसी 
परियोजनाओ ंको प्रभावित कर सकता ह ैएवं भारत-म््ययााँमार राजनयिक संबंधोों 
को बदल सकता ह।ै

ABC
Stamp
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z	क्षेत्रीय सरुक्षा और मानवीय चिंतचिंतचिंताए:ँ म््ययााँमार मेें सैन््य तख््ततापलट और आगामी 

मानवीय संकट सीमा स््थथिति की जटिलता को रेखांकित करता ह,ै जिससे भारत 

को अपनी सीमाओ ंको सरुक्षित करने और प्रभावित समदुायोों का समर््थन करने 

मेें चनुौती मिल रही ह।ै

z	सरकारी कदम और कार््ययान््वयन चुनौतियाँ: भारत सरकार की योजना के 

तहत उन््नत किस््म की बाड़ लगाने पर स््थथानीय समदुाय और राजनीतिक संस््थथाए ँ

विरोध करती हैैं जो यहाँ की सरुक्षा जरुरतोों और सांस््ककृति्ककृति ्ककृतिक जड़ों को ध््ययान मेें 

रखने की आवश््यकता को दर््शशाता ह।ै 

भारत और म््ययााँमार के बीच ‘मकु्त आवाजाही व््यवस््थथा (FMR)’ का निलंबन 

उनके द्विपक्षीय संबंधोों मेें एक महत्तत्वपूर््ण धरुी का प्रतीक ह,ै जो विकसित हो रही 

सुरक्षा गतिशीलता और म््ययााँमार मेें सैन््य तख््ततापलट से उत््पन््न चनुौतियोों से प्रेरित 

ह।ै जबकि सुरक्षा चिंताओ ंको दरू करने के उद्देश््य से, निलंबन और प्रस््ततावित सीमा 

सुदृढ़ीकरण उपायोों ने सीमावर्ती समदुायोों के सामाजिक-आर््थथिक एवं सांस््ककृति्ककृति ्ककृतिक 

ताने-बाने तथा उनके प्रभाव पर बहस छेड़ दी ह।ै जैसे-जैसे भारत इन जटिलताओ ं

से निपटता ह,ै उसे अपनी सीमाओ ंको सुरक्षित करने और भारत-म््ययााँमार सीमा 

क्षेत्ररों को परिभाषित करने वाली ऐतिहासिक तथा सांस््ककृति्ककृति ्ककृतिक निरंतरता को बनाए 

रखने की दोहरी चनुौती का सामना करना पड़ेगा। इस द्विपक्षीय संबंध मेें आगे 

बढ़ने के लिए एक सूक्षष्म दृष्टिकोण की आवश््यकता ह ैजो सीमा पार जातीय और 

पारिवारिक संबंधोों के संरक्षण के साथ-साथ सुरक्षा अनिवार््यताओ ंको संतुलित 

करे तथा सीमा प्रबंधन नीतियोों मेें राष्ट्रीय सुरक्षा और मानव-संपर््क  के बीच जटिल 

जटिल संतुलन को बनाए।

प्रमुख शब्दावलियाँ
रणनीतिक पनुर््गनर््गणना, एक््ट ईस््ट नीति, ऋण जाल कूटनीति, 
रणनीतिक नियंत्रण, रोहिंग््यया संकट, भू-रणनीतिक स््थथान, कलादान 
मल््टटीमॉडल प्रोजेक््ट, MIST, जुंटा सैन््य शासन आदि। 

ABC
Stamp




परिचय

z	अपनी साझा भौगोलिक अवस््थथिति और सांस््ककृति क विशषेताओ ंके कारण, भारत 

और भटूान की मित्रता प्रत््ययेक परिस््थथितियोों मेें अटूट रहती ह।ै

z	भारत और भटूान के बीच उत््ककृष्ट  सबंधोों ने क्षेत्र की शांति और सरुक्षा बनाए रखने 

मेें महत्तत्वपरू््ण भमूिका निभाई ह।ै

ऐतिहासिक चक्र

z	8वीीं सदी ईसवी: ऐतिहासिक रूप से दोनोों दशेोों के बीच मजबतू सांस््ककृति क 

संबंध हैैं जो मखु््य रूप से तिब््बती गरुु पद्मसंभव के दौरान फले-फूले, जिन््होोंने 

8वीीं शताब््ददी मेें तिब््बत मेें तांत्रिक बौद्ध धर््म (वज्रयान) की शरुुआत की थी। 

z	1947: वर््ष 1941 मेें भटूान, भारत की स््वतत्रता को मान््यता दनेे वाले पहले 

दशेोों मेें से एक था।

z	1972: इस वर््ष हुए भारत और भटूान के मध््य व््ययापार और वाणिज््य समझौते ने 

दोनोों दशेोों के बीच मकु्त व््ययापार और वाणिज््य की स््थथापना की।

z	स््वतंत्रता पश्चात: हालाँकि, दोनोों दशेोों ने 1978 ई. मेें दतूावास खोले, लेकिन 

इन पड़़ोसियोों के बीच संबंध 1949 ई. की भारत-भटूान मित्रता और सहयोग 

संधि पर आधारित हैैं। 

�	इस संधि को वर््ष 2007 मेें संशोधित किया गया था जो दोनोों दशेोों के बीच 
संबंधोों के निरंतर विकास को दर््शशाता ह।ै

भारत भूटान 
संबंध कालक्रम

भूटान मेें बौद्ध 
धर््म का प्रसार

मैत्री संधि, 2007: 
निकट और समान 

भागीदार

डोकलाम  संकट 
2017-18 भारत-
भूटान बनाम चीन

1910 मेें ब्रिटिश 
भारत का संरक्षित 

राज््य

पनबिजली और 
प्रोटोकॉल मेें सहयोग 

की संधि, 2006

भूटान और स््वतंत्र 
भारत के मध््य 1949 

की मैत्री संधि

भारत-भूटान व््ययापार 
और पारगमन 

समझौता, 1972

वर््ष 2007 मैत्री संधि के संशोधित प्रावधान 
इसने भारत के ‘बिग ब्रदर’ के दृष्टिकोण को दरू करते हुए समानता के तत्तत्व 
को अपनाया।
z	स््वतंत्र विदेश नीतिः संशोधित संधि के अनचु््छछेद 2 और 4 ने भटूान को 

भारत के सरुक्षा हितोों को ध््ययान मेें रखते हुए अपनी विदशे नीति को अधिक 
स््वतत्र रूप से संचालित करने मेें सक्षम बनाया।

z	हथियारोों की खरीदः अनचु््छछेद 4 भटूान को भारत की सहमति के बिना 
अन््य दशेोों से सैन््य उपकरण आयात करने की अनमुति दतेा ह।ै

z	सरुक्षा की चिंताः दोनोों दशेोों का कर््तव््य ह ैकि वे अपनी सीमाओ ंके भीतर 
सार््वजनिक सरुक्षा और अन््य हितोों को खतरे मेें डालने वाले गैर-काननूी 
कृत््योों को रोकेें ।

भूटान का सहयोग और महत्त्व 
राजनीतिक
z	लोकतांत्रिक सिद््धाांतः भारत के समर््थन के माध््यम से भटूान, वर््ष 2007 से 

सामान््य लोकतांत्रिक सिद््धाांतोों मेें विश्वास करने वाला एक सफल लोकतंत्र रहा ह।ै

z	अंतरराष्ट्रीय समर््थनः भटूान, भारत के परमाण ुपरीक्षण का समर््थन करने वाले 
पहले दशेोों मेें से एक था।

�	भारत को हमशेा संयकु्त राष्टट्र मचं से भटूान का समर््थन मिला ह।ै

z	बहुपक्षीय साझेदारीः दोनोों दशे बहुपक्षीय संगठनोों को साझा करते हैैं जैसे;

�	SAARC (दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन)।

�	BIMSTEC (बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर््थथिक सहयोग के लिए बंगाल 
की खाड़़ी पहल)।

�	BBIN (बांग््ललादशे, भटूान, भारत, नेपाल पहल)।

आर््थथिक
z	व््ययापारः भटूान के आयात का मखु््य स्रोत और सबसे बड़़ा निर््ययात बाजार भारत 

ह।ै भटूान की पनबिजली क्षमता दशे के लिए राजस््व का एक महत्तत्वपरू््ण स्रोत ह।ै

z	निवेशः भटूान की मध््यम आय की प्रस््थथिति मेें वदृ्धि, भारत को वहाँ निवेश करने 
का अवसर प्रदान करती ह।ै

z	वित्तीय सहायता: भारत, भटूान की पंचवर्षीय योजनाओ ंका वित्त पोषण कर 
रहा ह ैऔर उसने वर््तमान पंचवर्षीय योजना के लिए 4,500 करोड़ रुपये की 
सहायता भी दी ह।ै

z	जलविद्युत: भारत, भटूान मेें बनुियादी ढाँचागत सीमा सड़कोों और पनबिजली 
परियोजनाओ ंका विकास कर रहा ह।ै 

भारत और भटूान7
“भारत भाग््यशाली ह ै क््योोंकि यह वह भमूि ह ैजहाँ राजकुमार सिद्धार््थ, गौतम बुद्ध बने और जहाँ से उनके आध््ययात््ममिक संदेश का प्रकाश अर््थथात बौद्ध धर््म का 
प्रकाश, संपूर््ण विश्व मेें फैल गया। भटूान मेें भिक्षुओ,ं आध््ययात््ममिक गुरुओ,ं विद्वानोों और साधकोों की कई पीढ़़ियोों ने उस ज््ययोति को प्रज््वलित किया ह।ै”

- प्रधानमंत्री नरेेंद्र मोदी 
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z	उदाहरणः हाल ही मेें मगंदछूे पनबिजली संयंत्र का उद्घाटन किया गया।

z	मकु्त व््ययापार व््यवस््थथा और शलु््क-मकु्त पारगमनः इसने व््ययापार संबंधोों को बढ़़ावा 
दिया ह।ै भारत, भटूान का सबसे बड़़ा व््ययापारिक भागीदार ह।ै

संस्कृ ति और शिक्षा
z	हिंदू और बौद्ध धर््म का प्रभावः उनकी जीवन पद्धति दोनोों धर्ममों के प्रभाव 

को परू््णतः स््पष्ट करती ह।ै इसने मजबतू पारस््परिक और सांस््ककृति क संबंधोों को 
बढ़़ावा दिया ह।ै

z	भारत मेें भूटानी छात्रः अखिल भारतीय उच््च शिक्षा सर्वेक्षण (AISHE) 
के अनसुार, भारत मेें उच््च शिक्षा प्राप्त करने वाले भटूानी छात्ररों की संख््यया वर््ष 
2012-13 मेें 2,468 से घटकर वर््ष 2020-21 मेें 1,827 हो गई ह।ै

भौगोलिक और रणनीतिक

z	रणनीतिक अवस््थथिति: भूटान और भारतीय उपमहाद्वीप एक रणनीतिक 
अवस््थथिति साझा करते हैैं। यह चीन और भारत के बीच एक विराम-अतंराल के 
रूप मेें कार््य करता ह।ै

z	त्रिसीमा क्षेत्र: चुबंी घाटी भारत के चिकन नेक कॉरिडोर से केवल 500 कि.मी. 
दरू ह ैऔर भटूान, भारत और चीन के त्रिसीमा क्षेत्र (ट्राइजंक््शन) पर अवस््थथित 
ह।ै भटूान का डोकलाम पठार चुबंी घाटी के करीब चीन पर एक सामरिक सैन््य 
बढ़त प्रदान करता ह।ै

z	डाटा साझाकरण: चूकँि, भारत की कई नदियोों का उद्गम भटूान मेें होता ह,ै 
इसलिए बाढ़ की भविष््यवाणी के संबंध मेें डेटा सहयोग महत्तत्वपरू््ण ह।ै

आंतरिक सुरक्षा

z	अलगाववादी समूहः दोनोों दशेोों ने पहले भटूान स््थथित यनूाइटेड लिबरेशन फ्रंट  
ऑफ असम (ULFA) और नेशनल डेमोक्रेट िक फ्रंट  ऑफ बोडोलैैंड (NDFB) 
से निपटने के लिए सफलतापरू््वक मिलकर काम किया ह।ै

z	संशोधित मित्रता संधि: वर््ष 2007 की मतै्री संधि संशोधन के प्रावधानोों ने इस 
मोर्चे के सहयोग मेें और भी सधुार किया ह।ै

बाढ़ प्रबंधन

z	बाढ़ प्रबंधन पर विशेषज्ञञों का संयक्त समूहः इसकी स््थथापना भारत की सीमा 
से लगे तलहटी मेें बार-बार आने वाली बाढ़ और क्षरण के कारणोों के बारे मेें बात 
करने के लिए की गई थी।

z	डेटा साझाकरण: इसके अतिरिक्त, जल स््तर पर डेटा और बाढ़ परू््ववानमुान के 
लिए आवश््यक जानकारी साझा की जाएगी।

सहयोग मेें मुद्दे

z	विदेशी कर््ज: भारत, भटूान का एक प्रमखु व््ययापारिक भागीदार ह ैऔर उसके 
पास सकारात््मक भगुतान संतलुन ह,ै जिससे भटूान के लिए समस््ययाए ँपैदा हुई हैैं। 
इससे भटूान के सकल घरेल ूउत््पपाद (GDP) और इसके विदशेी ऋण का अनपुात 
बढ़कर लगभग 100% हो गया ह।ै

z	जलविद्युत परियोजनाओ ंमेें विलंब: दोनोों दशेोों ने भटूान की पनबिजली क्षमता 
को 10,000 मगेावाट तक बढ़़ाने के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया 
ह।ै भारत, प्रत््ययाशित समय मेें परियोजनाओ ंको परूा नहीीं कर पा रहा ह।ै

z	आंतरिक सरुक््षााः भारत, अब भटूान के दक्षिण-परू्वी जंगलोों मेें सक्रिय उग्रवादी 
समहूोों के बारे मेें चितंित ह।ै

z	चीन की चिंताः भटूान के साथ राजनयिक संबंध स््थथापित करने और भटूान तक 
अपनी बेल््ट एडं रोड इनिशिएटिव (BRI) परियोजना का विस््ततार करने के चीनी 

प्रयास, भारत के लिए चितंा का विषय बन गए हैैं। भटूान के चीन समर््थक बयान 
ने हाल ही मेें भारत और चीन को संतलुित करने के भटूान के दृष्टिकोण के बारे 
मेें एक नई बहस छेड़ दी ह।ै

z	विद्युत शुल््ककः भारत की विद्युत अधिशषे स््थथिति और पवन और सौर विद्युत 
जैसी वैकल््पपिक ऊर््जजाओ ंके विकास को दखेते हुए भटूान को एक लाभदायक 
पनबिजली व््यवसाय बनाए रखने मेें समस््यया का सामना करना पड़ता ह।ै

z	भूटान, बांग््ललादेश, इंडिया और नेपाल (BBIN) मोटर वाहन समझौता: 
भटूान पर््ययावरण और जलवाय ुपर इसके प्रतिकूल प्रभाव को दखेते हुए BBIN 
मोटर वाहन समझौते मेें शामिल नहीीं हुआ।

सहयोग के भावी क्षेत्र (आगे की राह )

राजनीतिक

z	स््ववायत्तता का सम््ममान करना: भारत को भटूान के घरेल ूमामलोों मेें हस््तक्षेप 
करने से बचना चाहिए और भारत के स््ववायत्त लोकतंत्र को दखेते हुए आम जनता 
का समर््थन हासिल करने के लिए गैर-हस््तक्षेप का संदशे दनेा चाहिए।

z	सहयोगः भटूान के लोकतंत्र को बढ़़ावा दनेे के लिए चनुाव आयोग की तरह 
अतंर-संसदीय सहयोग और संस््थथागत सहयोग होना चाहिए।

z	विदेश नीति की भूमिकाः भटूान ने भारत की दो मखु््य विदशे नीतियोों, ‘एक््ट-
ईस््ट पॉलिसी’ और ‘नेबरहुड फर््स््ट पॉलिसी’ मेें महत्तत्वपरू््ण भमूिका निभाई ह।ै

रक्षा

डोकलाम गतिरोध जैसी परिस््थथितियोों के लिए तैयार होने के लिए, अधिक सैन््य 
और वाय ुसेना प्रशिक्षण अभ््ययास आयोजित किए जा सकते हैैं। इसके अतिरिक्त, 
आतंरिक सरुक्षा को खतरे मेें डालने वाले राष्टट्र-विरोधी तत्तत्ववों से निपटने को आसान 
बनाया जाएगा।

अर््थव्यवस्था

z	व््ययापारिक संबंधः भटूान के विदशेी ऋण को कम करने के लिए व््ययापार 
विविधीकरण और उसके निर््ययात उत््पपादोों के समहू को बढ़़ाने की आवश््यकता ह।ै

z	पर््यटनः पर््यटन मेें अवसरोों का दोहन, विशषे रूप से सांस््ककृति क क्षेत्र मेें।

z	मुद्रा विनिमय: भारत, सार््क  मदु्रा विनिमय ढाँच ेके तहत मदु्रा विनिमय की सीमा 
बढ़़ाने के लिए कदम उठा रहा ह।ै

z	भुगतान संतलनः भटूान के लिए भगुतान के नकारात््मक संतलुन को कम करने 
के लिए विनिर््ममाण और सेवा क्षेत्ररों मेें मदद करके अपने निर््ययात उत््पपादोों के समहू 
मेें विविधता लाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

विदेशी सहायता

भारत की अधिकांश सहायता भटूान को जाती ह,ै लेकिन पिछले दो वर्षषों मेें इसमेें 
कमी आई ह।ै चीन के बढ़ते प्रभाव को दखेते हुए, भारत के लिए अपनी सहायता 
जारी रखना विवेकपरू््ण ह।ै

जल विद्युत ्

भारत द्वारा 10,000 मेगावाट जल विद्युत विकसित करने और भटूान से अतिरिक्त 
विद्युत खरीदने का वादा निभाया जाना चाहिए।

शैक्षिक और औद्योगिक क्षेत्र

z	ज्ञान साझा करनाः भारत का राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर््क  और भटूान का अनसुंधान 
तथा शिक्षा नेटवर््क  एकीकृत हैैं। इससे छात्ररों और विश्वविद्यालयोों के लिए ज्ञान 
साझा करना आसान हो जाएगा।
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z	भारत-भूटान फाउंडेशन: इसकी स््थथापना वर््ष 2003 मेें अतंर-मानव संबंधोों को 
मजबतू करने और विज्ञान, शिक्षा एवं संस््ककृति  के क्षेत्र मेें विचारोों के आदान-प्रदान 
को बढ़़ावा दनेे के लक्षष्य के साथ की गई थी।

अंतरिक्ष और पर्यावरण सहयोग

z	दोनोों दशेोों के बीच बाहरी अतंरिक्ष के शांतिपरू््ण उपयोग पर समझौता ज्ञापन(MoU) 
और पर््ययावरण एवं प्राकृतिक संसाधनोों पर एक समझौता ज्ञापन(MoU) पर 
हस््तताक्षर किए गए।

z	दक्षिण एशिया उपग्रह (SAS) के लिए एक ग्राउंड अर््थ स््टटेशन के साथ भारत 
और भटूान अतंरिक्ष गतिविधियोों मेें सहयोग कर रह ेहैैं।

z	इसरो (ISRO) द्वारा शिक्षित किये जा रह ेचार भटूानी इजंीनियर भटूान के INS-2B 
उपग्रह पर काम कर रह ेहैैं।

चीन का प्रतिसंतलुन 

z	सीमा विवादः भटूान भमूि विवादोों पर भारत और चीन की आक्रामक नीति के 
महत्तत्व को जानता ह।ै

z	सीमा प्रबंधन और रक्षा सहयोग मेें शामिल होनाः यह चीनी आक्रामकता 
के खिलाफ मजबतू प्रतिरोध प्रदर््शशित कर सकता ह।ै

क्या भूटान भारत से दरू जा रहा है?

z	चीन के साथ बढ़त संबंध: उपर््ययुक्त मदु्ददों ने भटूान को चीन के साथ अपने संबंधोों 
को बढ़़ाने के लिए अपनी स््थथिति का लाभ उठाने मेें मदद की ह।ै

z	भूटान के साथ संबंधः चीन, भटूान के साथ राजनयिक संबंध बनाने की प्रक्रिया 
मेें ह ैजिसे भटूान ने अभी तक स््ववीकार नहीीं किया ह।ै

z	भूटान का संतलन अधिनियमः जब भारत-चीन मामलोों की बात आती ह ैतो 
भटूान ने संतलुन अधिनियम को अपनाया ह।ै वर््ष 2017 के डोकलाम संकट के 
दौरान भी भटूान ने एक संतलुनकारी दृष्टिकोण अपनाया था।

z	भारत से असंतोषः वर््तमान सीमा संघर््ष पर भारत का पक्ष लेने के लिए चीन से 
प्रतिक्रिया की उम््ममीद करते हुए, भटूान संवदेनशील तरीके से भारत से भटक रहा ह।ै

 भारत अब भूटान के साथ अपने संबंधोों को कैसे बदल रहा है?

z	भारत के भटूान के नवीन भमूि सीमा शलु््क केें द्र के अनरुोध को मजंरूी दनेे तथा 
एक और एकीकृत चके पोस््ट (ICP) खोलने की संभावना ह।ै

z	भारत ने संपर््क  बढ़़ाने और व््ययापार को बढ़़ावा दनेे के लिए भटूान के साथ रेल 
संपर््क  बनाने के अपने प्रयासोों मेें तेजी लाई ह।ै

न्यू भूटान क्षेत्र पर चीन का दावा 

जून, 2020 मेें चीन ने भटूान की पूर्वी सीमा पर स््थथित साकटेेंग अभयारण््य के लिए 
UNDP-GEF के वित्त पोषण को रोकने का प्रयास किया।
z	भारतीय रुचिः

�	चीन का नया दावाः भटूान का परू्वी भाग अपनी ‘नियंत्रित पड़़ोसी’ नीति 
द्वारा निर्देशित ह।ै

�	पड़़ोसियोों पर दबाव डालनाः चीन द्वारा उन दशेोों पर दबाव डाला जाता ह ै
जो चीन से दरू हैैं और भारत के साथ सौहार््दपरू््ण संबंध रखते हैैं।

�	स््थथानः परू्वी साकटेेंग अरुणाचल प्रदशे की सीमा के साथ स््थथित ह,ै जिसे चीन 
अपने तिब््बत क्षेत्र का हिस््ससा होने का दावा करता ह,ै इसलिए इस तरह का 
दावा सीमा विवाद के मदु्ददों को और जटिल बना सकता ह।ै

भारत और भूटान के बीच हाल की बैठकः

z	प्रधानमतं्री मोदी की हालिया यात्रा का उद्देश््य इन विशषे संबंधोों को आगे बढ़़ाना 
ह,ै विशषे रूप से जब भटूान अपनी आतंरिक और बाहरी चनुौतियोों का सामना 
कर रहा ह।ै

z	भारत ने आर््थथिक दबाव को कम करने और व््ययापार, संपर््क , अतंरिक्ष सहयोग और 
लोगोों के बीच संबंधोों को बढ़़ावा दनेे के लिए आठ समझौता ज्ञापनोों (MoUs) 
पर भी हस््तताक्षर किए हैैं।

z	यात्रा के दौरान, भारत ने 100 अरब रुपये की सहायता का आश्वासन दिया, 
13-वेें वित्त वर््ष के लिए 85 अरब रुपये और आर््थथिक पैकेज के लिए 15 
अरब रुपये। 

z	 ये समझौते पेट्रोलियम उत््पपादोों, खाद्य उत््पपादोों और दवाओ ं के व््ययापार को 
सवुिधाजनक बनाते हैैं। भारत और भटूान के बीच संपर््क  और व््ययापार बढ़़ाने के 
लिए दो रेलवे लाइनोों-कोकराझाड़-गेलेफू और बनारहाट-समत््ससे-की स््थथापना 
के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस््तताक्षर किए गए। भारत विशषे रूप से गेलेफू 
SAR मेें व््ययापार और निवेश संबंधोों और बनुियादी ढाँच ेको मजबतू करने पर 
भी सहमत हुआ।

z	सीमा वार््तता पर, भारत ने आपसी सरुक्षा पर भटूान के सहयोग पर संतोष व््यक्त 
किया और राष्ट्रीय हितोों के मदु्ददों पर घनिष्ठ समन््वय जारी रखने पर सहमति व््यक्त 
की। यह इगंित करता ह ैकि भारत सीमाओ ंका सीमांकन करने के लिए भटूान की 
तात््ककालिकता और मजबरूियोों को समझता ह।ै

z	इस यात्रा का मखु््य आकर््षण भटूान के राजा द्वारा प्रधानमतं्री मोदी को भटूान 
का सर्वोच््च नागरिक परुस््ककार प्रदान करना ह।ै भारतीय खाद्य सरुक्षा और मानक 
प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा भटूान खाद्य और औषधि प्राधिकरण (BFDA) द्वारा 
प्रयोग किए गए आधिकारिक नियंत्रण की मान््यता के लिए समझौता व््ययापार करने 
मेें आसानी को बढ़़ावा दनेे और दोनोों पक्षषों पर अनपुालन लागत को कम करके 
भारत और भटूान के बीच व््ययापार को सवुिधाजनक बनाएगा।

चीन-भूटान सीमा पर बैठक

उन््होोंने सीमा मदु्ददों के समाधान के लिए 3 चरणीय दिशा-निर्देशोों पर चर््चचा की। 
3-चरणीय दिशा-निर्देशोों के समझौता ज्ञापन (MoU) पर वर््ष 2021 मेें हस््तताक्षर 
किए गए थे।
तीन चरण इस प्रकार हैैंः
z	सीमाओ ंपर वार््तताओ ंके दौरान सहमति बनाना। 

z	औपचारिक रूप से सीमा का सीमांकन करना।

z	जमीनी स््तर पर स््थलोों का दौरा करना।

पश्चिम की ओर देखते हुए, संयुक्त राज््य अमेरिका और भारत सक्रिय रूप से अपने 
संबंधोों को गहरा कर रह ेहैैं; यह अपरिहार््य प्रतीत होता ह ैकि क््ववाड (QUAD) 
को अपने ढाँचे के भीतर सैन््य सहयोग लाना होगा। इस तरह के बड़़े दाँव के साथ, 
भारत को थिम््पपू से बीजिंग के निरंतर दबाव के बावजूद डोकलाम मेें यथास््थथिति 
बनाए रखने का आग्रह करना चाहिए।

प्रमुख शब्दावलियाँ
सबड्यूड नेबरहुड, इंटीग्रेटेड चेक पोस््ट, साउथ एशिया सैटेलाइट 
(SAS) ट्राइजकं््शन, बफर स््टटेट, फ्री ट्रेड रजेीम और ड्यूटी-फ्री ट््राांजिट।
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परिचय 

z	श्रीलंका के परू््व प्रधानमंत्री महिदं्रा राजपक्षे के अनसुार, ‘भारत, श्रीलंका का 
रिश््ततेदार ह ैजबकि अन््य सभी दशे मित्र हैैं।’

z	भारत और श्रीलंका के बीच 2,500 से अधिक वर्षषों के संबंधोों के दौरान व््ययापक 
बौद्धिक, सांस््ककृति क, धार््ममिक और भाषाई आदान-प्रदान हुआ ह।ै

संबंधोों का अवलोकन

श्रीलंका का भूवैज्ञानिक महत्त्व 

z	व््ययापारः यह महत्तत्वपरू््ण जल मार्गगों पर स््थथित ह ैजो हिदं महासागर से जडु़ते हैैं, 
जहाँ से भारत का 90% व््ययापार होता ह।ै 

z	हिंद-प्रशांत रणनीतिः दक्षिण चीन सागर मेें चीनी आक्रामकता की प्रतिक्रिया मेें, 
नौवहन के लिए स््वतत्र और खलुी पहुचँ सनुिश्चित करने का प्रयास किया गया था।

आर््थथिक

z	सबसे बड़़ा व््ययापारिक भागीदारः वर््ष 2021 मेें 5.45 बिलियन अमरेिकी 
डॉलर के कुल द्विपक्षीय व््ययापारिक व््ययापार के साथ - वर््ष 2020 की तलुना मेें 
एक महत्तत्वपरू््ण वदृ्धि (लगभग %48) के साथ - भारत श्रीलंका का सबसे बड़़ा 
व््ययापारिक भागीदार था।

z	मुद्रा विनिमयः हाल ही मेें, श्रीलंका के विदशेी भडंार को बढ़़ाने और COVID-
19 के बाद वित्तीय स््थथिरता की सनुिश्चितता के लिए, भारतीय रिजर््व बैैंक (RBI) 
ने श्रीलंका को 400$ मिलियन की मदु्रा विनिमय सवुिधा दनेे के लिए एक 
समझौता किया।

z	निवेशः सेेंट्रल बैैंक ऑफ श्रीलंका के अनसुार, भारत पहले ही 2.2 अरब डॉलर 
से अधिक का FDI निवेश कर चकुा ह।ै वर््ष 2021 मेें, भारत ने सबसे अधिक 
FDI (142 मिलियन डॉलर) आकर््षषित किया।

ऐतिहासिक
रामायण काल से-श्रीलंका मेें चोलोों के आक्रमण 

तक-ब्रिटिश उपनिवेश  तक-वर््तमान तक

राजनीतिक
उच््च स््तरीय यात्राओ ं

का आदान-प्रदान
भारत-श्रीलंका 

संबंधोों 
का महत्तत्व

आर््थथिक
भारत-श्रीलंका मुक्त व््ययापार 

समझौता (FTA)

सांस््ककृ तिक
सांस््ककृ तिक सहयोग 

समझौता

सुरक्षा सहयोग
z	सयंकु्त अभ््ययासः 'मित्र 

शक्ति' और 'SLINEX'

z	तस््करी से निपटने के 
लिए सयंकु्त प्रयास

राजनीतिक

भारत और श्रीलंका8
राजनीतिक

z	उच््च स््तरीय आदान-प्रदानः नियमित अंतराल पर उच््च-स््तरीय यात्राओ ं
का आदान-प्रदान दोनोों दशेोों के बीच राजनीतिक संबंधोों की एक परिभाषित 
विशषेता रही ह।ै

z	भारत की पड़़ोसी प्रथम की नीति: यह विदशे नीति के क्षेत्र मेें ‘सबका साथ, 
सबका विकास’ का विस््ततार ह।ै

z	‘इंडिया फर््स््ट’ पॉलिसीः हालाँकि, अपनी पहली विदशे यात्रा पर, श्रीलंका के 
राष्टट्रपति ने अपने दशे की भारत पहले रणनीति पर जोर दिया और घोषणा की 
कि जबकि चीन एक मित्र ह,ै भारत रिश््ततेदार ह।ै

रक्षा और सुरक्षा सहयोग

z	सैन््य अभ््ययासः भारत और श्रीलंका वार््षषिक संयकु्त सैन््य अभ््ययास ‘मित्र शक्ति’ 
और नौसेना अभ््ययास आयोजित करते हैैं।

z	SLINEX: यह भारत और श्रीलंका के बीच एक वार््षषिक द्विपक्षीय नौसेना 
अभ््ययास ह।ै

z	समुद्री सुरक््षााः हिदं महासागर क्षेत्र मेें निगरानी बढ़़ाने, समदु्री डकैती  रोधी 
अभियानोों और समदु्री प्रदषूण को कम करने के लिए भारत, श्रीलंका और मालदीव 
द्वारा एक त्रिपक्षीय समदु्री सरुक्षा सहयोग समझौता किया गया ह।ै

�	भारत और श्रीलंका ने मानव और मादक पदार्थथों की तस््करी से निपटने के 
लिए वर््ष 2019 मेें एक समझौता किया था।

z	त्रिपक्षीय सरुक्षा बैठकः आतंकवाद और कट्टरता, समदु्री सरुक्षा, मानव तस््करी, 
संगठित अपराध तथा साइबर सरुक्षा को सहयोग के ‘चार स््ततंभोों’ के रूप मेें 
स््ववीकार किया गया।

साांस्कृ तिक और शैक्षिक सहयोग

z	समझौताः भारत और श्रीलंका ने 1977 ई. मेें एक सांस््ककृति क सहयोग समझौते 
पर हस््तताक्षर किए थे।

�	छात्रवृत््तििः भारत, श्रीलंका के योग््य छात्ररों को स््ननातक और अनसुंधान 
अध््ययन मेें छात्रवृत्ति प्रदान करता है। श्रीलंका, भारत की नालंदा 
विश्वविद्यालय परियोजना मेें भी भागीदार ह।ै

z	प्रशिक्षणः भारतीय तकनीकी एवं आर््थथिक सहयोग (ITEC) कार््यक्रम के माध््यम 
से भारत, श्रीलंका सरकार के कई मतं्रालयोों के प्रतिनिधियोों को हर साल 402 परूी 
तरह से मआुवजा प्राप्त पदोों की पेशकश करता ह।ै

z	लोगोों के बीच संबंधः बौद्ध धर््म जैसे सांस््ककृति क जडु़़ाव के माध््यम से, तमिल 
शालीनता आदि।

�	इन संबंधोों को गहरा करने के लिए कोलंबो मेें भारतीय उच््चचायोग की 
सांस््ककृति क शाखा स््ववामी विवकेानंद सांस््ककृति क केें द्र (SVCC) ने महत्तत्वपरू््ण 
भमूिका निभाई ह।ै
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परिचय 

z	श्रीलंका के परू््व प्रधानमंत्री महिदं्रा राजपक्षे के अनसुार, ‘भारत, श्रीलंका का 
रिश््ततेदार ह ैजबकि अन््य सभी दशे मित्र हैैं।’

z	भारत और श्रीलंका के बीच 2,500 से अधिक वर्षषों के संबंधोों के दौरान व््ययापक 
बौद्धिक, सांस््ककृति क, धार््ममिक और भाषाई आदान-प्रदान हुआ ह।ै

संबंधोों का अवलोकन

श्रीलंका का भूवैज्ञानिक महत्त्व 

z	व््ययापारः यह महत्तत्वपरू््ण जल मार्गगों पर स््थथित ह ैजो हिदं महासागर से जडु़ते हैैं, 
जहाँ से भारत का 90% व््ययापार होता ह।ै 

z	हिंद-प्रशांत रणनीतिः दक्षिण चीन सागर मेें चीनी आक्रामकता की प्रतिक्रिया मेें, 
नौवहन के लिए स््वतत्र और खलुी पहुचँ सनुिश्चित करने का प्रयास किया गया था।

आर््थथिक

z	सबसे बड़़ा व््ययापारिक भागीदारः वर््ष 2021 मेें 5.45 बिलियन अमरेिकी 
डॉलर के कुल द्विपक्षीय व््ययापारिक व््ययापार के साथ - वर््ष 2020 की तलुना मेें 
एक महत्तत्वपरू््ण वदृ्धि (लगभग %48) के साथ - भारत श्रीलंका का सबसे बड़़ा 
व््ययापारिक भागीदार था।

z	मुद्रा विनिमयः हाल ही मेें, श्रीलंका के विदशेी भडंार को बढ़़ाने और COVID-
19 के बाद वित्तीय स््थथिरता की सनुिश्चितता के लिए, भारतीय रिजर््व बैैंक (RBI) 
ने श्रीलंका को 400$ मिलियन की मदु्रा विनिमय सवुिधा दनेे के लिए एक 
समझौता किया।

z	निवेशः सेेंट्रल बैैंक ऑफ श्रीलंका के अनसुार, भारत पहले ही 2.2 अरब डॉलर 
से अधिक का FDI निवेश कर चकुा ह।ै वर््ष 2021 मेें, भारत ने सबसे अधिक 
FDI (142 मिलियन डॉलर) आकर््षषित किया।

ऐतिहासिक
रामायण काल से-श्रीलंका मेें चोलोों के आक्रमण 

तक-ब्रिटिश उपनिवेश  तक-वर््तमान तक

राजनीतिक
उच््च स््तरीय यात्राओ ं

का आदान-प्रदान
भारत-श्रीलंका 

संबंधोों 
का महत्तत्व

आर््थथिक
भारत-श्रीलंका मुक्त व््ययापार 

समझौता (FTA)

सांस््ककृ तिक
सांस््ककृ तिक सहयोग 

समझौता

सुरक्षा सहयोग
z	सयंकु्त अभ््ययासः 'मित्र 

शक्ति' और 'SLINEX'

z	तस््करी से निपटने के 
लिए सयंकु्त प्रयास

राजनीतिक

विकासात्मक सहायता

z	सामुदायिक विकासः भारत और श्रीलंका ने उच््च प्रभाव वाली सामदुायिक 

विकास परियोजनाओ ं  (HICDP) की सीमा बढ़़ाने के लिए एक द्विपक्षीय 

समझौते पर हस््तताक्षर किए।

z	पुनर््ववास और राहतः आतंरिक रूप से विस््थथापित तमिलोों के लिए सहायता। 

भारत ने 30,000 घरोों और अन््य चिकित््ससा सवुिधाओ ंके बनुियादी ढाँच ेका 

निर््ममाण किया ह।ै

z	मुद्रा विनिमय समझौताः SAARC मदु्रा विनिमय ढाँच ेके तहत भारतीय रिजर््व 

बैैंक (RBI) और सेेंट्रल बैैंक ऑफ श्रीलंका (CBSL) ने 40 करोड़ डॉलर की 

मदु्रा विनिमय व््यवस््थथा को अतंिम रूप दिया ह।ै

z	क्रेडिट  सीमा (LoC): एक््जजिम बैैंक ने अब तक श्रीलंका को नौ बार LoC का 

विस््ततार किया ह,ै जिसमेें नवीनतम LoC भी शामिल ह,ै जिसका कुल मलू््य 1.68 अरब 

डॉलर ह।ै पिछले साल की शरुुआत मेें श्रीलंका के वित्तीय संकट के चरम के दौरान 

भारत द्वारा आपातकालीन सहायता मेें 4 बिलियन डॉलर की LoC बढ़़ाई गई थी।

संबंधोों मेें मुद्दे

मुद्दे संदर््भ

तमिल मदु्दा

z	 सिहल मेें बौद्ध बहुसंख््यक विभिन््न धर्ममों और भाषाओ ंके लोगोों के साथ भदेभाव करते हैैं। तमिल की आधिकारिक स््थथिति का 

अभाव ह ैऔर बौद्ध धर््म को रोजगार और शिक्षा दोनोों मेें प्राथमिकता दी जाती ह।ै

z	नागरिकता से इनकारः अधिकांश तमिलोों को नागरिकता दनेे से इनकार कर दिया गया था। इस प्रकार, श्रीलंका के चाय बागानोों 

मेें अधिकांश तमिल गरीबी मेें रहते रह।े

z	गृहयुद्ध और मानवाधिकारोों का हननः संयकु्त राष्टट्र का अनमुान ह ै कि गहृयदु्ध के बीच संघर््ष के अतं से पहले पाँच महीनोों मेें 

अकेले 40,000 नागरिक मारे गए थे।

z	20वाँ संशोधनः जो 13वेें संशोधन को कमजोर करता ह,ै श्रीलंका की नई सरकार द्वारा पेश किया गया था। वर््ष 1987 के 

भारत-श्रीलंका समझौते की अन््य आवश््यकताओ,ं जैसे प््राांतीय स््ववायत्तता और तमिल भाषा की मान््यता का भी पालन नहीीं 

किया जाता ह।ै 

चीन की भमूिका 

z	श्रीलंका के महत्तत्वपरू््ण हम््बनटोटा बंदरगाह के चीन के 99 साल के पट्टे के बारे मेें चितंा जताई गई ह।ै बंदरगाह पर चीनी पनडुब््बबियोों 

के अवलोकन ने सरुक्षा के बारे मेें और सवाल उठाए हैैं।

z	मत्तला राजपक्षे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रबंधन के लिए भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त उद्यम अपेक्षित रूप से आगे 

नहीीं बढ़़ा है और परियोजना की हवाई अड्डे और चीन द्वारा संचालित हम््बनटोटा बंदरगाह से निकटता के कारण समस््ययाए ँ

बढ़ गई हैैं।

मछुआरोों का मदु्दा 

(कच््चचातीव ुद्वीप)

z	कच््चचातीव ुद्वीप वह जगह ह ैजहाँ मखु््य संघर््ष होता ह।ै 1974 ई. मेें यह द्वीप श्रीलंका को दिया गया था।

z	हालाँकि, यह समझौता भारतीय मछुआरोों को आराम करने और जाल सखुाने के लिए कच््चचातीव ूतक पहुचँ प्रदान करता ह,ै लेकिन 

यह पारंपरिक मछली पकड़ने मेें शामिल होने के अधिकारोों की गारंटी नहीीं दतेा ह।ै

z	वर््ष 2009 मेें गहृ यदु्ध की समाप्ति के बाद से जब भी भारतीय मछुआरे श्रीलंकाई जलमार्गगों पर आक्रमण करते हैैं, तो गिरफ््ततारियाँ 

और हमले बढ़ जाते हैैं। श्रीलंका भारतीय मछुआरोों द्वारा बड़़े नौकाओ ंका उपयोग करने पर भी आपत्ति जताता ह।ै

z	दीर््घकालिक समाधान खोजने के लिए, दोनोों दशेोों ने संयकु्त कार््य समहू की रूपरेखा स््थथापित की ह।ै भारत और श्रीलंका के बीच 

मछुआरोों को जाल और अन््य आवश््यक उपकरण दनेे के लिए एक समझौता ज्ञापन(MoU) पर भी हस््तताक्षर किए गए।

भारत का वित्तपोषण 

आश्वासन

z	भारत पिछले साल की आर््थथिक तबाही के बाद अपने महत्तत्वपूर््ण ऋण पुनर््गठन कार््यक्रम को औपचारिक रूप से समर््थन देने 

वाला द्वीप राष्टट्र का पहला द्विपक्षीय लेनदार बन गया, जब उसने अंतरराष्ट्रीय मदु्रा कोष (IMF) को लिखित वित्तीय आश्वासन 

जारी किया। 

z	जब तक चीन, जापान और भारत, श्रीलंका के आधिकारिक लेनदारोों ने पर््ययाप्त वित्त आश्वासन नहीीं दिया जाता ह,ै तब तक श्रीलंका 

को IMF’s के 2.9 बिलियन डॉलर के अतंरिम पैकेज को मजंरूी नहीीं दी जाएगी।

z	‘पड़़ोसी प्रथम’ के विचार के प्रति भारत की प्रतिबद्धता तथा साझदेार को स््वयं के लिए संघर््ष करने की अनमुति न दनेे की बात 

पर जोर दतेे हुए, वित्तीय आश्वासन का विकल््प भी इस आदर््श मेें भारत के विश्वास को दर््शशाता ह।ै

भारत के पक्ष मेें व््ययापार 

संतुलन

z	वर््ष 2018 मेें, भारत ने श्रीलंका को 4.16 बिलियन डॉलर का निर््ययात किया, जबकि श्रीलंका ने भारत को 767 मिलियन डॉलर 

का निर््ययात किया।

z	श्रीलंका भारतीय बाजारोों तक बेहतर पहुचँ के साथ-साथ इस असमानता मेें कमी चाहता ह।ै
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Stamp




� प्रहार 2024: अंतरराष्ट्रीय संबंध� प्रहार 2024: अंतरराष्ट्रीय संबंध28

हाल के घटनाक्रम
z	द्वीप राज््य मेें वर््ष 2022 के आर््थथिक संकट के बाद श्रीलंका के साथ भारत के संबंध एक अलग चरण मेें प्रवेश कर रह ेहैैं। हाल ही मेें एक बयान मेें, भारत के 

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि संकट के दौरान, भारत ने श्रीलंका को 4.5 बिलियन डॉलर से अधिक की आर््थथिक और मानवीय सहायता प्रदान की 
और श्रीलंका के ऋण पुनर््गठन प्रयासोों का समर््थन किया।

z	 पिछले दो वर्षषों मेें कोलंबो कई मोर्चचों पर नई दिल््लली के साथ संबंधोों को गहरा कर रहा ह।ै इनमेें से सबसे महत्तत्वपरू््ण भारत द्वारा विकास और निवेश पहल हैैं, जैसे 
कि त््रििंकोमाली ऊर््जजा-हब विकास, बंदरगाह विकास और तेल रिफाइनरी। 

z	वर््ष 2022 मेें, श्रीलंका ने अडानी ग्रीन एनर्जी को उत्तर-पश्चिमी मन््ननार और पनेूरिन मेें दो पवन परियोजनाओ ं के निर््ममाण के लिए अस््थथायी मजंरूी दी। अक््टटूबर, 
2023 मेें, राष्ट्रीय पशधुन विकास बोर््ड द्वारा संचालित श्रीलंका की राज््य के स््ववामित््व वाली डेयरी कंपनियोों ने भारत की अमलू डेयरी कंपनी के साथ एक संयकु्त 
उद्यम मेें प्रवेश किया। श्रीलंका सरकार द्वारा श्रीलंका मेें प्रमखु अतंरराष्ट्रीय हवाई अड््डडोों के प्रबंधन की दखेरेख के लिए भारत के अडानी समहू को शामिल करने 
पर भी चर््चचा हो रही ह।ै 

z	भारतीयोों को श्रीलंका आने के लिए जयशकंर के आह्वान का जवाब दतेे हुए, श्रीलंका के पर््यटन मतं्री हरिन फर््नाांडो ने निमतं्रण को मजबतू करते हुए कहा कि 
"श्रीलंका भारत का एक हिस््ससा ह।ै"  इससे मतं्री के बयान की घरेल ूआलोचना शरुू हो गई और पर््यटन मतं्रालय के सामने उनके इस््ततीफे की माँग करते हुए विरोध 
प्रदर््शन किया गया। मतं्री ने बाद मेें स््पष्ट किया कि इस तरह के हमले राजनीति से प्रेरित थे और उन््होोंने यह कहने का प्रयास किया था कि दोनोों दशे एक-दसूरे के 
समान थे और वह "श्रीलंका को भारत को बेचने" का प्रयास नहीीं कर रह ेथे।

z	फरवरी, 2024 मेें श्रीलंका के राष्टट्रपति रानिल विक्रमसिंघ ेद्वारा भारतीय आवास परियोजना, 'भारत-लंका' के चरण-IV का शभुारंभ किया गया था। इस परियोजना 
का उद्देश््य श्रीलंका मेें बागान क्षेत्र के श्रमिकोों के लिए भारतीय अनदुान सहायता से 10,000 घरोों का निर््ममाण करना ह।ै उसी महीने, भारत ने श्रीलंका मेें अपना 
एकीकृत भगुतान इटंरफेस (UPI) पेश किया। यह वर््ष 2023 मेें एक निर््ददिष्ट मदु्रा के रूप मेें भारतीय रुपये के प्राधिकरण के साथ दोनोों दशेोों के बीच वित्तीय संपर््क  
को गहरा करने के प्रयास मेें एक और कदम ह।ै

z	कोलंबो सरुक्षा निर््णयः मॉरीशस मेें कोलंबो सरुक्षा सम््ममेलन (CSC) की छठी बैठक

z	यह वर््ष 2011 मेें श्रीलंका के साथ एक त्रिपक्षीय समदु्री सरुक्षा समहू के लिए भारत और मालदीव मेें शामिल होने के साथ आया था, लेकिन भारत और मालदीव 
के बीच बढ़ते तनाव के कारण वर््ष 2014 के बाद रुक गया था। 

z	वर््ष 2020 मेें, भारत ने मॉरीशस, सेशले््स और बांग््ललादशे मेें पनुरुद्धार, ससं््थथागतकरण और विस््ततार के लिए कोलंबो सरुक्षा सम््ममेलन को आग ेबढ़़ाया। 

भारत के लिए कोलंबो सुरक्षा सम््ममेलन का महत्तत्व 
z	 नेतृत््व के लिएः भारत के नेततृ््व और सरुक्षा संरचना को मजबतू करने का अवसर।

z	खतरोों का मुकाबला करने के लिएः अपनी भमूिका को संस््थथागत बनाने, क्षेत्रीय सरुक्षा ढाँच ेको आकार दनेे और मौजदूा एवं उभरते खतरोों से बेहतर तरीके से 
निपटने का अवसर।

z	चीन कारक का मुकाबला करने के लिएः 2000 के दशक की शरुुआत से, चीन ने अपनी बेल््ट एडं रोड इनिशिएटिव (BRI) परियोजनाओ ं के साथ हिदं 
महासागर मेें पर््ययाप्त निवेश किया ह,ै जिससे इसे हिदं महासागर तक पहुचँने मेें मदद मिली ह।ै

�	चीन की पहुचँ संचार और व््ययापार की महत्तत्वपरू््ण समदु्री लाइनोों को नियंत्रित करने और भारत के प्रभाव तथा उपस््थथिति को सीमित करने के लिए ह।ै 

�	चीन अपनी नौसैनिक क्षमताओ ंको मजबतू कर रहा ह ैसाथ ही हिदं महासागर क्षेत्र के दशेोों के साथ मजबतू रक्षा संबंध भी बनाए हुए ह।ै

�	इसने जिबतूी मेें एक आधार स््थथापित किया ह ैऔर श्रीलंका के हम््बनटोटा बंदरगाह को नियंत्रित करता ह।ै 

�	यह हिदं महासागर के तल के मानचित्रण हते ुवैज्ञानिक जहाजोों का उपयोग करना जारी रखता ह।ै 

�	चीन विकास सहयोग पर हिदं महासागर क्षेत्र मचं जैसे मचंोों के माध््यम से अपनी उपस््थथिति को संस््थथागत बनाकर हिदं महासागर मेें प्रचलित सरुक्षा ढाँच ेका 
भी मकुाबला करना चाहता ह।ै

कोलंबो सुरक्षा सम््ममेलन के साथ चुनौतियाँ 
z	राजनीति का प्रभावः यह अपने सदस््य-राज््योों मेें घरेल ूराजनीतिक परिवर््तनोों के प्रति संवेदनशील ह।ै 

�	उदाहरणः हाल की बैठक मेें मालदीव की अनपुस््थथिति। यह चीन के साथ घनिष्ठ संबंधोों को प्राथमिकता दनेे या उस राष्टट्रवादी अभियान के कारण हो सकता 
ह ैजिसने रक्षा सहयोग पर मालदीव को भारत से दरू करने का संकल््प लिया ह।ै 

z	सदस््य राज््योों द्वारा राष्टट्रवादी और चीन समर््थक कार्डडों का उपयोगः कोलंबो सरुक्षा सम््ममेलन के सभी सदस््य लोकतंत्र हैैं और वे इन कार्डडों का उपयोग अपने 
लाभ के लिए करते हैैं क््योोंकि हिदं-प्रशांत क्षेत्र का महत्तत्व बढ़ रहा ह।ै

�	उदाहरणः भारत के लिए महत्त्वाकांक्षाए,ं जिम््ममेदारियाँ और खतरे बढ़ गए हैैं और कोलंबो सरुक्षा सम््ममेलन अपने क्षेत्रीय नेततृ््व को मजबतू करने मेें मदद करने 
के लिए एक महत्तत्वपरू््ण साधन बना रहगेा।
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आगे की राह

z	संसंपर््ककः  पाक जलडमरूमध््य के विकास के माध््यम से आर््थथिक एकीकरण।

z	आर््थथिक एकीकरण दिशा-निर्देश (EIRM): यह उप-क्षेत्रवाद पर आधारित 
ह ैऔर इसका उद्देश््य भारत के 5 दक्षिणी राज््योों को श्रीलंका के साथ जोड़ना ह ै
ताकि कुल 300 मिलियन आबादी और 500 बिलियन डॉलर के सकल घरेल ू
उत््पपाद का दोहन किया जा सके।

z	निजी निवेशः श्रीलंका मेें समयबद्ध तरीके से बुनियादी ढाँचे, ऊर््जजा और 
कनेक््टटिविटी मेें भारत से निजी निवेश को गहरा करने की आवश््यकता ह।ै

z	ब््ललू्ललू इकॉनमी का लाभः भारत, ब््ललूब््ललू इकॉनमी का उपयोग करते हुए श्रीलंका के 
बनुियादी ढाँच ेऔर संपर्ककों को मजबतू करने के लिए जापान और ऑस्ट्रेलिया 
जैसे दशेोों के साथ भी सहयोग कर सकता ह।ै

z	व््ययापक आर््थथिक साझेदारी समझौता (CEPA): दोनोों दशेोों के बीच आर््थथिक 
सहयोग बढ़़ाने के लिए इस पर हस््तताक्षर किए जाने चाहिए।

z	मछुआरोों की मददः राज््योों को महासागर विकास विभाग और कृषि मतं्रालय 
से सहायता लेनी चाहिए ताकि पाक जलडमरूमध््य मेें मछुआरोों को आय का 
वैकल््पपिक साधन मिल सके।

प्रमुख शब्दावलियाँ
ब््ललू्ललू इकॉनमी, आर््थथिर््थथिक एकीकरण रोडमैप, लोगोों से लोगोों का संबंध, 
पड़़ोसी प्रथम की नीति, इंडिया फर््स््टर््स््ट  पॉलिसी, ग्रेट गेम।

विगत वर्षषों के प्रश्न	

z	‘भारत श्रीलंका का बरसोों परुाना मित्र ह।ै’ परू््ववर्ती कथन के आलोक मेें श्रीलंका 
के वर््तमान संकट मेें भारत की भमूिका की विवेचना कीजिए।� (2022)

z	भारत-श्रीलंका संबंधोों के संदर््भ मेें, विवेचना कीजिए कि किस प्रकार आतंरिक 
(दशेीय) कारक विदशे नीति को प्रभावित करते हैैं।� (2013)



परिचय

z	भारत और मॉरीशस के मध््य 18वीीं शताब््ददी से ही गहरे ऐतिहासिक संबंध बने 

हुए हैैं, जिसके तहत 1948 ई. मेें राजनयिक संबंध स््थथापित हुए थे।

z	  मॉरीशस मेें महत्तत्वपरू््ण भारतीय प्रवासी समदुाय (Indian diaspora), जो दशे 

की 68 प्रतिशत जनसंख््यया का हिस््ससा ह,ै दोनोों दशेोों के बीच सांस््ककृति क और 

सामाजिक संबंधोों को और मजबतू करता ह।ै

भारत-मॉरीशस संबंध

z	हिंद महासागर क्षेत्र: अफ्रीकी क्षेत्र के हिदं महासागर तटीय दशेोों मेें मॉरीशस 

एक महत्तत्वपरू््ण साझदेार ह।ै दोनोों दशे हिदं महासागर रिम एसोसिएशन (IORA) 

मेें सक्रिय रूप से भाग लेते हैैं, जो एक अतंर-सरकारी संगठन ह,ै जिसका उद्देश््य 

क्षेत्रीय सहयोग को बढ़़ावा दनेा और हिदं महासागर क्षेत्र मेें सतत विकास को 

प्रोत््ससाहित करना ह।ै

z	साझा इतिहास: प्रधानमतं्री प्रविंद जगन््ननाथ सहित दशे की लगभग 68 प्रतिशत 

आबादी भारतीय मलू की ह।ै

z	मॉरीशस मेें महात््ममा गांधी का संक्षिप्त पड़़ाव (29 अक््टटूबर - 15 नवंबर, 1901) 

दशे के इतिहास और स््ममृति मेें एक यादगार घटना के रूप मेें अकंित ह।ै

z	आर््थथिक: विदशे मतं्री की यात्रा के दौरान, एक महत्तत्वपरू््ण मकु्त व््ययापार समझौता 

तथा 'व््ययापक आर््थथिक सहयोग और साझदेारी समझौता (CECPA)' पर 

हस््तताक्षर किए गए।

z	विकास साझेदारी: प्रधानमतं्री मोदी ने मॉरीशस मेें एक सामाजिक आवास 

परियोजना, एक सिविल सेवा कॉलेज और  8 मगेावाट सौर पीवी फार््म 

परियोजना का उद्घाटन किया।  मई, 2016 मेें भारत ने पाँच  प्राथमिकता 

परियोजनाओ ं के कार््ययान््वयन के लिए मॉरीशस को 353 मिलियन अमरेिकी 

डॉलर का विशषे आर््थथिक पैकेज प्रदान किया। इसके अतिरिक्त, दो समझौतोों 

का आदान-प्रदान हुआ: पहला, मटे्रो एक््सप्रेस और अन््य बनुियादी ढाँचा 

परियोजनाओ ं के लिए 190 मिलियन अमरेिकी डॉलर की ऋण सवुिधा के 

लिए और दसूरा समझौता, समझौता ज्ञापन (MoU) के माध््यम से लघ ुविकास 

परियोजनाओ ंके कार््ययान््वयन के लिए किया गया।

z	शैक्षिक: मॉरीशस, भारत के ‘भारतीय तकनीकी और आर््थथिक सहयोग 
(ITEC) कार््यक्रम’ का महत्तत्वपरू््ण लाभार्थी ह।ै 

z	  प्रतिवर््ष लगभग 200 मॉरिशियन छात्र भारतीय विश्वविद्यालयोों मेें अपनी शिक्षा 
का स््व-वित्तपोषण करते हैैं, इसके अतिरिक्त प्रत््ययेक वर््ष कई मॉरिशियन छात्ररों 
को भारतीय सांस््ककृति क संबंध परिषद (ICCR) के तहत छात्रवतृ्तियाँ प्रदान 
की जाती हैैं।

z	सागर विजन (सभी के लिए सरुक्षा और विकास): इस विजन मेें भारत 
के समदु्री पड़़ोसियोों के साथ आर््थथिक और सरुक्षा सहयोग को प्रगाढ़ करने का 
आह्वान किया गया ह।ै

z	  शुद्ध सरुक्षा प्रदाता- दक्षिण हिदं महासागर मेें द्वीपीय दशेोों के साथ घनिष्ठ 
सहयोग से हिदं महासागर क्षेत्र मेें शदु्ध सरुक्षा प्रदाता (Net Security 
Provider) के रूप मेें भारत की भमूिका सदुृढ़ होगी।

z	रक्षा और सरुक्षा सहयोग: विदशे मतं्री एस. जयशकंर की यात्रा के दौरान, 
भारत और मॉरीशस ने मॉरीशस को किराये पर एक डोर््ननियर विमान और एक 
उन््नत हल््कके  हलेीकॉप््टर- ध्रुव को स््थथानांतरित करने से संबंधित दो समझौतोों 
पर हस््तताक्षर किए। 

z	पर््यटन: मॉरीशस मेें पर््यटन को बढ़़ावा दनेे के लिए, सरकार ने भारतीय पर््यटकोों 
के लिए वीजा-मकु्त नीति को लाग ूकिया, जिसमेें उन््हेें वीजा के बिना 30 दिन 
की अवधि तक का आवास प्रदान किया जाता ह,ै यदि वे अपने दौरे के लिए 
पर््ययाप्त धन का ब््ययौरा द ेसकते हैैं।

भारत - मॉरीशस9
"भारत और मॉरीशस का इतिहास, पूर््वजोों, संस््ककृ ति, भाषा और हिदं महासागर की साझा जल सीमाओ ंसे जुड़़ा हुआ  ह।ै आज, हमारी मजबूत विकास साझेदारी 
हमारे घनिष्ठ संबंधोों का एक प्रमखु स््ततंभ बनकर उभरी ह।ै"

- प्रधानमंत्री नरेेंद्र मोदी 

महत्तत्व समस््ययाएँ

z	भौगोलिक-रणनीतिक महत्तत्व: भारत, मॉरीशस को भारतीय महासागर क्षेत्र 
मेें रणनीतिक स््थथिति के लिए महत्तत्वपरू््ण मानता ह,ै जो इस क्षेत्र मेें सरुक्षा और 
विकास के  लिए उसके दृष्टिकोण का समर््थन करता ह।ै

z	आर््थथिक सहयोग: भारत, मॉरीशस का सबसे बड़़ा व््ययापारिक भागीदार ह,ै जो 
इसकी अर््थव््यवस््थथा मेें महत्तत्वपरू््ण योगदान दतेा ह।ै मॉरीशस मेें नवाचार और 
समदु्री अनसुंधान के लिए क्षेत्रीय हब के रूप मेें क्षमता ह।ै

z	आर््थथिक चिंताए:ँ कर चोरी के लिए भारत-मॉरीशस दोहरे कराधान बचाव 
समझौते के दरुुपयोग ने आर््थथिक संबंधोों को तनावपरू््ण बना दिया ह।ै

z	समुद्री सीमा विवाद: भारत और मॉरीशस के बीच चागोस द्वीपसमहू पर 
दीर््घकालिक विवाद ह,ै जो मछली पकड़ने के अधिकार और संसाधन अन््ववेषण 
को प्रभावित कर रहा ह।ै
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नई पहलेें 

z	भारत ने पिछले 10 वर्षषों मेें मॉरीशस के लोगोों को $1 बिलियन की क्रेड िट 
लाइन और $400 मिलियन की सहायता प्रदान की ह।ै 

z	मॉरीशस मेें UPI और RuPay कार््ड सेवाए ँशरुू की गई हैैं। 

z	मॉरीशस 'जन औषधि योजना' को अपनाने वाला पहला दशे बन गया ह,ै जिससे 
भारत के फार््ममास््ययूट्ययूट्ययूटिकल््स और मडेिकल डिवाइस ब््ययूब््ययूरो से लगभग 250 उच््च 
गणुवत्ता वाली दवाइयोों की आपरू््तति हो सकेगी। 

z	प्रधानमतं्री नरेेंद्र मोदी ने मॉरीशस मेें भारतीय सहायता से विकसित एक अद्यतन 
हवाई पट्टी, एक समदु्री घाट (जेट्टी) और छह अन््य सामदुायिक विकास पहलोों 
का उद्घाटन किया। 

z	राष्टट्रपति द्रौपदी मरु््ममूर््ममूर््ममू मॉरीशस की अपनी पहली राजकीय यात्रा पर गई, जहाँ 
उन््हेें दशे के राष्ट्रीय दिवस समारोह के लिए मखु््य अतिथि के रूप मेें आमतं्रित 
किया गया था।

आगे की राह:

z	आर््थथिक सहयोग को बढ़़ावा देना: व््ययापार और निवेश को प्रोत््ससाहित करना 
तथा सहयोग के लिए नए क्षेत्ररों की खोज करना।

z	कर और वित्तीय मुद्ददों  का समाधान: पारदर््शशिता सनुिश्चित करना और दोहरे 
कराधान से बचाव समझौते का उचित उपयोग सनुिश्चित करना।

z	सरुक्षा सहयोग को मजबूत करना: समदु्री सरुक्षा, समदु्री डकैती  का मकुाबला 
करने और अवैध गतिविधियोों से निपटने पर सहयोग करना।

z	  सांस््ककृ तिक और शैक्षिक आदान-प्रदान को बढ़़ावा देना: लोगोों के बीच 
संबंधोों को प्रोत््ससाहित करना और साझा विरासत की समझ को बढ़़ावा दनेा। 

z	  पर््ययावरणीय स््थथिरता पर सहयोग: संरक्षण, नवीकरणीय ऊर््जजा और जलवाय ु
परिवर््तन पर मिलकर कार््य करना।

z	  क्षेत्रीय साझेदारियोों को सदुृढ़ करना: क्षेत्रीय मचंोों मेें भाग लेना और 
कनेक््टटिविटी एवं विकास के लिए संयकु्त पहलोों मेें शामिल होना।

निष्कर््ष 

भारत और मॉरीशस के पास अपने द्विपक्षीय संबंधोों को मजबूत करने का एक 
मलू््यवान अवसर ह।ै यह अवसर आर््थथिक सहयोग, सुरक्षा सहयोग, सांस््ककृति्ककृति ्ककृतिक 
आदान-प्रदान और क्षेत्रीय साझेदारियोों के माध््यम से संभव ह,ै जो आपसी 
विकास को बढ़़ावा देगा और हिदं महासागर क्षेत्र मेें स््थथिरता मेें योगदान करेगा।

प्रमुख शब्दावलियाँ
सरुक्षा सहयोग, सांस््ककृ तिक और ऐतिहासिक संबंध, भू-रणनीतिक 
महत्तत्व, शदु्ध सरुक्षा प्रदाता, सागर (SAGAR) विजन, हिंद महासागर 
क्षेत्र।

z	राजनयिक समर््थन: अतंरराष्ट्रीय मचंोों पर आपसी राजनयिक समर््थन वैश्विक 
मदु्ददों पर सहयोग को मजबतू करता ह।ै

z	चीनी प्रभाव का सामना: मॉरीशस के साथ संबंधोों को मजबतू करने से 
भारत को क्षेत्र मेें चीनी विस््ततार का मकुाबला करने, शक्ति संतलुन सनुिश्चित 
करने मेें मदद मिलती ह।ै

z	पर््यटन और निवेश: पर््यटन और निवेश मेें वदृ्धि की संभावना, दोनोों दशेोों के 
लिए आर््थथिक अवसर पैदा करना।

z	क्षेत्रीय स््थथिरता और सहयोग: समदु्री सरुक्षा, आतंकवाद विरोधी और आपदा 
प्रबंधन पर सहयोग क्षेत्रीय शांति और सरुक्षा को बढ़़ाता ह।ै

z	शिक्षा और क्षमता निर््ममाण: भारतीय छात्रवतृ्तियाँ  और प्रशिक्षण कार््यक्रम 
मॉरीशस के मानव संसाधन विकास और सामाजिक-आर््थथिक विकास मेें 
योगदान करते हैैं।

z	सरुक्षा संसंबंधी चिंतचिंतचिंताए:ँ मॉरीशस, हिदं महासागर मेें समदु्री डकैती  और अवैध 
तस््करी से निपटने के लिए अधिक समदु्री सरुक्षा सहयोग चाहता ह।ै

z	प्रवासन और श्रमिक मुद्दे: मॉरीशस मेें भारतीय प्रवासियोों के लिए श्रम की 
स््थथितियोों और अवसरोों को लेकर कई बार तनाव उत््पन््न होता ह।ै

z	चीन: हिदं महासागर क्षेत्र मेें बढ़ती चीनी उपस््थथिति हिदं महासागर मेें भारत के 
प्रभतु््व को खतरे मेें डाल रही ह।ै भारत की आर््थथिक सहायता की भी अपनी 
सीमा ह ै और भारत, चीन की तरह एकतरफा और अधिक मात्रा मेें आर््थथिक 
सहायता नहीीं प्रदान कर सकता। मॉरीशस के साथ चीन का मकु्त व््ययापार समझौता 
(FTA) जनवरी, 2021 मेें प्रभावी हो गया था।

z	कनेक््टटिविटी और परिवहन: भारत और मॉरीशस के बीच हवाई और समदु्री 
कनेक््टटिविटी बढ़़ाना पर््यटन और व््ययापार के लिए आवश््यक ह।ै

ABC
Stamp
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परिचय

भारत, 1965 ई. मेें मालदीव की स््वतत्रता को स््ववीकार करने और राष्टट्र के साथ 
राजनयिक संबंध स््थथापित करने वाले प्रारंभिक दशेोों मेें से एक था। 1988 ई. के 
तख््ततापलट की साजिश के दौरान भारत द्वारा प्रदान की गई त््वरित सहायता, 
जिसे 'ऑपरेशन कैक््ट स' के नाम से जाना जाता ह,ै ने विश्वास बनाने और 
मालदीव के साथ स््थथायी और मैत्रीपूर््ण द्विपक्षीय संबंधोों को मजबूत करने मेें 
महत्तत्वपूर््ण भमूिका निभाई।

संबंधोों का संक्षिप्त विवरण

आर््थथिक

z	भारत और मालदीव के बीच 1981 ई. मेें एक व््ययापार समझौते पर हस््तताक्षर 
किए गए थे। भारत, मालदीव का चौथा सबसे बड़़ा व््ययापारिक साझदेार ह।ै

z	वर््ष 2018 मेें चौथे स््थथान से भारत, मालदीव का दसूरा सबसे बड़़ा व््ययापारिक 
साझदेार बन गया और वर््ष 2021 मेें द्विपक्षीय व््ययापार मेें महामारी की बाधाओ ं
के बावजदू 31% की वदृ्धि दर््ज की गई। 

z	वर््ष 2021 मेें भारत-मालदीव द्विपक्षीय व््ययापार 323.9 मिलियन अमरेिकी 
डॉलर ह,ै जिसमेें व््ययापार संतलुन भारत के पक्ष मेें ह।ै

z	मालदीव की आर््थथिक पनुर्प्राप्ति मेें सहायता के लिए भारत ने सितबर, 2020 मेें 
मालदीव को 250 मिलियन अमरेिकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की।

z	रक्षा: भारत, मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल (MNDF) के लिए सबसे अधिक 
प्रशिक्षण अवसर प्रदान करता ह,ै जिससे उनकी रक्षा प्रशिक्षण आवश््यकताओ ं
का लगभग 70% परूा होता ह।ै 

z	अप्रैल, 2016 मेें रक्षा साझदेारी को मजबतू करने के लिए एक व््ययापक कार््य 
योजना पर हस््तताक्षर किए गए। 

z	रक्षा क्षेत्र मेें उल््ललेखनीय पहलोों मेें MNDF के लिए समग्र प्रशिक्षण केें द्र की 
स््थथापना, तटीय रडार निगरानी प्रणाली का कार््ययान््वयन और नए रक्षा मतं्रालय 
के मखु््ययालय का निर््ममाण शामिल ह।ै 

z	आपदा प्रबंधन: वर््ष 2004 की सनुामी और वर््ष 2014 के माले जल संकट 
के बाद भारत ने मालदीव को व््ययापक सहायता प्रदान की। भारत मेें MNDF 
फायर एडं रेस््क्ययू सर््वविस के लिए अनकूुलित प्रशिक्षण कार््यक्रम भी पेश किए गए।

z	विकासात््मक सहयोग: भारत ने मालदीव मेें इदंिरा गांधी ममेोरियल 
हॉस््पपिटल, मालदीव इसं््टटीटयटू ऑफ टेक््ननिकल एजकेुशन और नेशनल कॉलेज 
फॉर पलुिसिंग एडं लॉ एनफोर््समेेंट (NCPLE) जैसी उल््ललेखनीय विकास 
परियोजनाए ँलाग ूकी हैैं।

z	कनेक््टटिविटी परियोजना: भारत ने माले को तीन पड़़ोसी द्वीपोों से जोड़ने के 
लिए मालदीव की सबसे बड़़ी नागरिक बनुियादी ढाँचा परियोजना, ग्रेटर माले 
कनेक््टटिविटी प्रोजेक््ट (GMCP) के लिए 500 मिलियन अमरेिकी डॉलर 
की सहायता भी प्रदान की ह।ै

z	मुद्रा विनिमय: वर््ष 2019 मेें भारतीय रिजर््व बैैंक (RBI) और मालदीव 
मोनेटरी प्राधिकरण (MMA) के मध््य 400 मिलियन अमरेिकी डॉलर के 
द्विपक्षीय डॉलर मदु्रा विनिमय समझौते पर हस््तताक्षर किए गए।

z	कोविड संबंधित सहायता: मार््च, 2020 मेें मालदीव मेें एक 14 सदस््ययीय 
त््वरित प्रतिक्रिया चिकित््ससा टीम को भजेा गया था, जो मालदीवी अधिकारियोों 
और कर््मचारियोों को कोरोना संकट का सामना करने मेें मार््गदर््शन और प्रशिक्षण 
दनेे के लिए था।

z	ऑपरेशन संजीवनी: कोविड-19 खतरे से निपटने मेें मित्र दशेोों की मदद करने 
के भारत सरकार के प्रयासोों के तहत, एक विशषे भारतीय वायसुेना विमान 
ने 2 अप्रैल 2020 को भारत से मालदीव तक 6.2 टन आवश््यक चिकित््ससा 
आपरू््तति पहुचँाई।

महत्तत्व समस््ययाएँ
z	कट्टरपंथ को रोकने मेें: 200 से अधिक मालदीव के यवुाओ ंने 

"इस््ललामिक स््टटेट ऑफ इराक एडं सीरिया"  (ISIS) मेें शामिल 
हो गए हैैं। राजनीतिक अस््थथिरता और सामाजिक-आर््थथिक 
अनिश्चितता के कारण बढ़ती कट्टरता पाकिस््ततान को मालदीव 
मेें आतंकवादी लॉन््च पैड स््थथापित करने का अवसर द ेसकती ह।ै

z	बढ़ता चीनी प्रभाव: मालदीव, भारत को नियंत्रित करने की 
चीन की 'स््ट््रििंग ऑफ पर््ल््स' रणनीति का एक महत्तत्वपरू््ण हिस््ससा 
ह।ै चीन की ऋण जाल कूटनीति (Debt Trap Diplomacy) 
की नीति उसे मालदीव मेें रणनीतिक संपत्तियोों तक पहुचँ प्रदान 
कर सकती ह।ै

z	घरेलू राजनीतिक असंतोष: लोकतांत्रिक संस््थथानोों की ताकत मेें गिरावट आई ह,ै जिससे वे 

असरुक्षित हो गए हैैं। इसके अलावा, यदि प्रभावी रूप से शासन नहीीं किया गया, तो कमजोर 

लोकतंत्र कट्टरपंथी विचारधाराओ ंके प्रति संवेदनशील हो सकते हैैं।

z	आतंकवाद का केें द्र: मालदीव मेें इस््ललामी कट्टरवाद का उदय मखु््य रूप से राजनीतिक 

अस््थथिरता और सामाजिक-आर््थथिक चनुौतियोों से प्रेरित ह।ै इसके अतिरिक्त, इस बात की भी 

चिंता ह ै कि सऊदी अरब ने मालदीव मेें कट्टरता फैलाने मेें भमूिका निभाई ह।ै वास््तव मेें, 

मालदीव मेें प्रति व््यक्ति ISIS आतंकवादियोों की संख््यया के मामले मेें सबसे अधिक रिकॉर््ड 

दर््ज किए हैैं।
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तात्कालिक विकास और मुद्ददों के संदर््भ मेें

z	भारत ने मालदीव मेें निगरानी विमान चलाने वाले सैन््य कर््ममियोों को नए चीन 

समर््थक राष्टट्रपति द्वारा वहाँ से चले जाने के आदशे के बाद वापस बलुाना 

शरुू कर दिया ह।ै दोनोों पक्ष 10 मई तक 1,192 छोटे प्रवाल द्वीपोों वाले राष्टट्र 

(मालदीव) से 89 भारतीय सैनिकोों और उनके सहायक कर््मचारियोों की वापसी 

को परूा करने पर सहमत हुए थे।

z	तीन भारतीय विमान - दो हलेीकॉप््टर और एक फिक््स््ड-विंग विमान - भारतीय 

नागरिक कर््मचारियोों द्वारा संचालित किए जाएगंे।

z	मालदीव के राष्टट्रपति ने घोषणा की ह ै दशे हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने के 

लिए भारत के साथ समझौते का नवीनीकरण नहीीं करेगा। मालदीव अब स््वयं 

इस अभ््ययास के लिए आवश््यक सवुिधाओ ं और मशीनोों को प्राप्त करने की 

योजना बना रहा ह।ै इससे पहले, चीनी समदु्री अनसुंधान जहाज शियांग यांग 

होोंग-03 मालदीव के जलक्षेत्र (समदु्र) मेें लौट आया।

z	जहाज को थिलाफुशी (Thilafushi) औद्योगिक द्वीप के बंदरगाह पर खड़़ा 

दखेा गया था, हालाँकि, अभी तक इसकी वापसी का विशषे कारण सरकार 

द्वारा सार््वजनिक नहीीं किया गया ह।ै

z	उल््ललेखनीय ह ै कि मालदीव के राष्टट्रपति मोहम््मद मइुज््जजू द्वारा नवंबर मेें पद 

ग्रहण करने के बाद, भारत और मालदीव के बीच स््थथापित संबंधोों मेें तनाव 

बढ़ गया ह।ै

z	यह आवश््यक ह ै कि दोनोों सरकारेें मदु्ददों को हल करने के लिए कूटनीतिक 

माध््यमो का उपयोग करेें ताकि प्रतिकूल परिणामोों को कम किया जा सके। 

भारत को अपनी सॉफ््ट पावर कूटनीति का उपयोग करना चाहिए क््योोंकि दोनोों 

दशेोों के बीच तनाव के कारण से चीन का विस््ततार हो सकता ह ै और इससे 

क्षेत्र की स््थथिरता को खतरा हो सकता ह।ै अपनी असहमति के बावजदू, भारत 

और मालदीव के बीच दशकोों का इतिहास रहा ह;ै इसलिए, उन््हेें इस स््थथिति 

से निपटने मेें सक्षम होना चाहिए और एक अत््ययंत सहयोगात््मक और सहकारी 

साझदेारी स््थथापित करनी चाहिए।

आगे की राह

z	इंडिया फर््स््ट पॉलिसी: मालदीव की वर््तमान सरकार ने अपनी 'इडंिया फर््स््ट 
पॉलिसी' की घोषणा की ह।ै भारत को इस अवसर का उपयोग द्विपक्षीय संबंधोों 
को मजबतू करने के लिए करना चाहिए।

z	सरुक्षा साझेदारी: समदु्री सरुक्षा पर ध््ययान केें द्रित करके रक्षा साझदेारी को 
मजबतू करना, ताकि हिदं महासागर मेें भारत की "शुद्ध सरुक्षा प्रदाता" की 
स््थथिति को सदुृढ़ किया जा सके।

z	परियोजनाओ ंको समय पर पूरा करना: भारत को मालदीव मेें चीनी प्रभाव 
का मकुाबला करने के लिए, मालदीव मेें बनुियादी ढाँचा परियोजनाओ ं को 
समय पर परूा करना आवश््यक ह।ै भारत, जापान के साथ मिलकर कनेक््टटिविटी 
परियोजनाओ ंपर सहयोग कर सकता ह।ै

z	प्रवासी: भारत को अपने प्रवासियोों का अधिक उपयोग करना चाहिए और 
फिल््मोों, संगीत और जनसंपर््क  जैसे सांस््ककृति क तत्तत्ववों का उपयोग करके संबंधोों 
को मजबतू करना चाहिए।

निष्कर््ष

भारत और मालदीव के बीच सफल द्विपक्षीय सहयोग, अन््य पड़़ोसी दशेोों के 
साथ संबंधोों को मजबूत करने के लिए एक महत्तत्वपूर््ण मॉडल के रूप मेें कार््य कर 
सकता ह,ै जो भारत की 'पड़़ोसी प्रथम नीति’ के अनुरूप ह।ै भारत को मालदीव 
के साथ विकास मेें अपनी साझेदारी जारी रखनी चाहिए ताकि संबंधोों को और 
अधिक संवर््धधित एवं सुदृढ़ किया जा सके।

प्रमुख शब्दावलियाँ
इंडिया आउट, 'इंडिया फर््स््ट  पॉलिसी', हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण, चीनी 
पदचिह्न, ऑपरेशन संजीवनी, मुद्रा विनिमय समझौता।

विगत वर्षषों के प्रश्न

z	मालदीव मेें पिछले दो वर्षषों मेें हुई राजनैतिक घटनाओ ंकी विवेचना कीजिए। 
यह बताइए कि क््यया ये भारत के लिए चितंा का विषय हैैं।� (2013)

z	चीन-मालदीव मैत्री पुल जो बीजिंग द्वारा $200 मिलियन 
की वित्तीय सहायता से बनाया गया ह,ै दक्षिण एशिया के इस 
उष््णकटिबंधीय राष्टट्र मेें चीन की कई परियोजनाओ ंमेें से एक 
ह,ै जो अपनी सुंदर समदु्र तटोों और लैगनू के लिए प्रसिद्ध ह।ै

z	आर््थथिक: भारत और मालदीव के बीच व््ययापारिक और 
वाणिज््ययिक आदान-प्रदान स््थथिर हो गया ह।ै COVID-19 के 
बाद से मालदीव की अर््थव््यवस््थथा को नकुसान हुआ ह ैऔर यह 
चीन के ऋण जाल मेें और गहराई तक फँस गया ह।ै

z	राजनीतिक अस््थथिरता: भारत ने क्षेत्र मेें राजनीतिक अस््थथिरता 
के प्रभाव पर अपनी सरुक्षा और विकास के संदर््भ मेें महत्तत्वपरू््ण 
चितंा व््यक्त की ह।ै

z	यमीन गटु ने "इडंिया आउट" अभियान की शरुुआत की, 
जिसमेें नई दिल््लली के विकासात््मक वित्तीय सहायता के खिलाफ 
आवाज उठाई गई थी और सोलिह प्रशासन से माँग की गई 
कि  "भारत को ध््ययान मेें रखते हुए विदशेियोों को राष्ट्रीय संपत्ति 
बेचना बंद करना चाहिए।"

z	मालदीव मेें चीन का प्रभाव: भारत, मालदीव मेें चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर अधिक 
चितंित होता जा रहा ह,ै जो मखु््य रूप से बीजिग द्वारा संचालित कई निवेश परियोजनाओ ंसे 
प्रेरित ह।ै मालदीव अब दक्षिण एशिया मेें चीन की रणनीतिक "स््ट््रििंग ऑफ पर््ल््स" पहल 
का एक महत्तत्वपरू््ण घटक बन गया ह।ै

z	आर््थथिक: मालदीव और भारत के बीच द्विपक्षीय व््ययापार वर््तमान मेें बहुत निचले स््तर पर ह ै
और दोनोों दशेोों के बीच मकु्त व््ययापार समझौता (FTA) नहीीं ह।ै

z	भारत विरोधी भावनाए:ँ मालदीव राष्ट्रीय संरक्षण बल ने दो भारतीय ध्रुव उन््नत हल््कके  
हलेीकॉप््टरोों का उपयोग करके प्रशिक्षण प्राप्त किया। हालाँकि, उनकी सैन््य प्रकृति के कारण, 
भारत की आलोचना करने वाले कुछ विवादास््पद व््यक्तियोों ने यह आरोप लगाया कि इसका 
प्रावधान दशे मेें सैन््य प्रस््थथिति की स््थथापना को दर््शशाता ह।ै

z	पारदर््शशिता की कमी: सोलिह सरकार और भारत के बीच हस््तताक्षरित होने वाले समझौतोों 
को लेकर पारदर््शशिता की कमी को लेकर अक््सर चितंा व््यक्त की जाती ह।ै

z	भारत के प्रयासोों की गलत धारणा: ऐसी अटकलेें लगाई जा रही हैैं कि भारत और मालदीव 
के बीच UTF हार््बर प्रोजेक््ट समझौता, जिसका उद्देश््य उथरुु थिला फाल््हहू मेें एक तटरक्षक 
बंदरगाह विकसित करना ह ैतथा ऐसा संदहे ह ै कि इसे भारतीय नौसैनिक अड्डे मेें परिवर््ततित 
किया जा सकता ह।ै

ABC
Stamp
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z	प्रधानमतं्री श्री नरेेंद्र मोदी और राष्टट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही मेें एक बैठक 
मेें भारत और संयकु्त राज््य अमरेिका को विश्व के सबसे करीबी साझदेारोों मेें से 
एक के रूप मेें स््ववीकार किया- लोकतंत्ररों की एक साझदेारी जो 21वीीं सदी मेें 
आशा, महत्त्वाकांक्षा और आत््मविश्वास के साथ दखे रही ह।ै

z	 पिछले सात दशकोों मेें भारत-अमरेिका संबंधोों का विकास हुआ ह,ै जिन््हेें पहले 
'अलग-थलग लोकतंत्र' कहा जाता था, अब वे 'स््ववाभाविक सहयोगी' 
बन गए हैैं।

z	यह संबंध अब "समग्र वैश्विक रणनीतिक साझदेारी" मेें बदल गया ह,ै जो 
सामान््य लोकतांत्रिक मलू््योों और द्विपक्षीय, क्षेत्रीय एवं वैश्विक चितंाओ ं पर 
बढ़ती समानता पर आधारित ह।ै

z	हर््ष पंत: भारतीय विदशे नीति मेें अब अमरेिकी-विरोधी भावना स््पष्ट नहीीं 
रह गई है

z	अमिताभ मट्टू: भारत-अमरेिका संबंध एक अद्भुत दौर’ (Wow phase) से 
गजुर रह ेहैैं।

z	बराक ओबामा: अतीत की झिझक को पार करते हुए, “21वीीं सदी की सबसे 
निर््णणायक साझदेारी।”

भारत-अमेरिका संबंधोों के विभिन्न पहलू

रक्षा संबंध: 

z	इसे भारत-अमरेिका संबंधोों मेें 'सबसे उज््ज््वल बिद'ु के रूप मेें दखेा जाता ह।ै 
भारत-अमरेिका रक्षा व््ययापार मेें बहुत कम समय मेें जबरदस््त वदृ्धि हुई ह ैऔर 
वर््तमान मेें यह 119.42 बिलियन डॉलर ह।ै

z	अमरेिका अब भारत के पाँच सबसे बड़े हथियार प्रदाता दशेोों की श्रेणी मेें आ 
गया ह ैऔर भारत, अमरेिका के साथ सबसे अधिक संयकु्त अभ््ययास करता ह।ै

�	भारत ने संयकु्त राज््य अमरेिका के साथ चार बनुियादी रक्षा समझौतोों पर 
हस््तताक्षर किए हैैं।

�	जीएसओएमआईए (सनै््य सचूना की सामान््य सरुक्षा समझौता, General 
Security of Military Information Agreement): सैन््य सचूना 
विनिमय पर सैन््य सचूना की सामान््य सरुक्षा समझौता (जीएसओएमआईए) 
वर््ष 2002 मेें हस््तताक्षरित किया गया था।

�	 लेमोआ (Logistics Exchange Memorandum of Agreement): 
वर््ष 2016 मेें, दोनोों दशे लॉजिस््टटिक््स एक््सचेेंज ममेोरेेंडम ऑफ एग्रीमेेंट 
(लेमोआ) के तहत एक-दसूरे के सैन््य ठिकानोों का उपयोग करने के लिए 
सहमत हुए।

�	कॉमकासा (Communications Compatibility and Security 
Agreement): वर््ष 2018 मेें, दोनोों सेनाओ ंने अतंर-संचालन और भारत 
को उन््नत प्रौद्योगिकी के निर््ययात की सवुिधा के लिए संचार संगतता और 
सरुक्षा समझौते (कॉमकासा) पर हस््तताक्षर किए।

�	बेका (Basic Exchange and Cooperation Agreement): यह वर््ष 
2020 मेें अत््ययाधनुिक सैन््य प्रौद्योगिकी, लॉजिस््टटिक््स और भ-ूस््थथानिक 
मानचित्रण साझा करने के लिए हस््तताक्षर किया गया था।

�	जनरल इलेक्ट्रिक (जीई) और हिदंसु््ततान एयरोनॉटिकल लिमिटड (एचएएल) 
ने स््वदशेी तेजस MK2 हल््कके  लड़़ाकू विमान के लिए GE414 जेट इजंन 
के सह-उत््पपादन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस््तताक्षर किए।

�	भारत द्वारा सशस्त्र ड्रोन की खरीद और 'इडंस-एक््स' (INDUS-X) 
प््ललेटफॉर््म के माध््यम से रक्षा औद्योगिक नवाचार मेें सहयोग की घोषणा 
की गई।

व्यापारिक संबधं: 

z	व््ययापार अधिशेष: वर््ष 2022-23 मेें भारत का संयकु्त राज््य अमरेिका के साथ 
$28 बिलियन का व््ययापार अधिशषे था।

z	द्विपक्षीय व््ययापार: वाणिज््य मतं्रालय के अस््थथायी आकँड़ोों के अनसुार, भारत 
और अमरेिका के बीच द्विपक्षीय व््ययापार वर््ष 2022-23 मेें बढ़कर US$ 
128.55 बिलियन हो गया, जो पिछले वर््ष के US$ 119.5 बिलियन से 
7.65% की वदृ्धि और वर््ष 2020-21 के US$ 80.51 बिलियन से अधिक ह।ै

z	  रक्षा व््ययापार: तेल के अलावा, हाल के वर्षषों मेें भारत-अमरेिका रक्षा व््ययापार 
भी बढ़ रहा ह।ै 

z	भारतीय सेवा क्षेत्र की अमेरिकी बाजारोों पर निर््भरता: भारतीय सेवा क्षेत्र 
और विशषे रूप से IT क्षेत्र अमरेिकी बाजारोों पर अत््यधिक निर््भर ह।ै

z	भारत-अमेरिका व््ययापार पर अधिक जानकारी:

�	निवेश: भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) की  एक अध््ययन रिपोर््ट के 
अनसुार, अमरेिका मेें मौजदू लगभग 163 भारतीय कंपनियोों ने दशे मेें 40 
बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक का ठोस निवेश किया ह।ै

�	रोजगार सृजन: इसके अतिरिक्त, इन कंपनियोों ने संयकु्त राज््य अमरेिका 
मेें लगभग 4,25,000 नौकरियोों का सजृन किया ह।ै

�	व््ययापार सौदा: दोनोों दशेोों ने 500 बिलियन अमरीकी डॉलर के व््ययापार 
का लक्षष्य रखा ह ैऔर एफटीए पर बातचीत ठप होने के कारण ‘मिनी ट्रेड 
डील’ हासिल करने पर भी काम कर रह ेहैैं।

�	डिजिटल टैक््स: भारत और अमरेिका समकारी लेवी ( Equalisation 
Levy) या डिजिटल टैक््स पर एक संक्रमणकालीन दृष्टिकोण पर सहमत 
हुए हैैं।
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ऊर्जा सहयोग: भारत-अमेरिका रणनीतिक ऊर्जा साझदेारी

z	रणनीतिक ऊर््जजा साझेदारी: भारत-अमरेिका ऊर््जजा संवाद को रणनीतिक ऊर््जजा 

साझदेारी (SEP) के स््तर पर उन््नत किया गया ह।ै दोनोों दशेोों ने वर््ष 2021 मेें 

जलवाय ुपर नेताओ ंके शिखर सम््ममेलन के दौरान US-India Climate and 

Clean Energy Agenda, 2030 Partnership शरुू की।

z	‘2030 एजेेंडा’ के लिए साझेदारी: संयकु्त राज््य अमरेिका और भारत के 

बीच ‘2030 एजेेंडा’ के लिए साझदेारी।

z	रणनीतिक स््वच््छ ऊर््जजा साझेदारी (SCEP): रणनीतिक स््वच््छ ऊर््जजा 

साझदेारी को पनुः डिजाइन किया गया ह।ै

z	भारत-अमेरिका नागरिक परमाणु ऊर््जजा सहयोग: भारत-अमरेिका नागरिक 

परमाण ुऊर््जजा सहयोग की समीक्षा की गई।

z	गैस टास््क फोर््स का नाम बदलकर: गैस टास््क फोर््स का नाम बदलकर 

भारत-अमरेिका लो एमिशन गैस टास््क फोर््स रखा गया ह।ै

सिविल परमाणु सहयोग (2008):

z	AP1000 रिएक््टर््स: दोनोों पक्षषों ने वेस््टटििंगहाउस द्वारा बनाए जाने वाले छह 

AP1000 रिएक््टर््स के लिए भारत मेें स््थथित स््थल पर प्रारंभिक कार््य शरुू 

कर दिया ह।ै इस परियोजना के परू््ण होने पर यह अपनी तरह की सबसे बड़़ी 

परियोजनाओ ंमेें से एक होगी। 

z	वैश्विक परमाणु ऊर््जजा साझेदारी केें द्र (GCNEP) पर सहयोग: भारत और 

संयकु्त राज््य अमरेिका ने वर््ष 2020 मेें वैश्विक परमाण ु ऊर््जजा साझदेारी केें द्र 

(GCNEP) पर सहयोग के लिए अपने समझौता ज्ञापन को दस वर््ष के लिए 

बढ़़ाने पर सहमति व््यक्त की।

रणनीतिक साझेदारी:

z	चीन का उदय: भारत-अमरेिका रणनीतिक साझदेारी को चीन के उदय और 

हिदं-प्रशांत क्षेत्र मेें उसके आक्रामक व््यवहार के संदर््भ मेें मजबतू किया गया ह।ै

z	क््ववाड (QUAD): दोनोों दशेोों ने 2+2 मतं्रिस््तरीय संवाद को संस््थथागत रूप 

दिया ह।ै दोनोों दशे हिदं-प्रशांत क्षेत्र मेें शांतिपरू््ण, स््थथिर और नियम-आधारित 

व््यवस््थथा सनुिश्चित करने के उद्देश््य से क््ववाड (QUAD) को मजबतू करने पर 

भी कार््य कर रह ेहैैं।

z	I2U2: I2U2 साझदेारी की परियोजनाओ ंऔर पहलोों का भौगोलिक दायरा 

सीमित नहीीं ह।ै यह समहू जिन क्षेत्ररों मेें भी सकारात््मक प्रभाव डाल सकता ह,ै 

वहाँ अवसरोों की खोज करेगा। I2U2 एक साझदेारी ह ैजो वैश्विक चनुौतियोों 

का सामना करने और आर््थथिक अवसरोों को आगे बढ़़ाने के लिए काम कर 

रही ह,ै जिसमेें भारत, इजराइल, यएूई और संयकु्त राज््य अमरेिका शामिल हैैं।

सहयोग को मजबूत करने के लिए 2+2 
मंत्रिस्तरीय संवाद मेें प्रमुख समझौते

z	वैश्विक साझदेारी और इडंो-पैसिफिक सहयोग, पारस््परिक समदृ्धि, नवाचार 

और लचीली आपरू््तति �ृंखला, जलवाय,ु पर््ययावरण और स््वच््छ ऊर््जजा, विज्ञान, 

प्रौद्योगिकी, साइबर सरुक्षा और अतंरिक्ष, वैश्विक स््ववास््थ््य, रक्षा एवं सरुक्षा, 

आतंकवाद का मकुाबला और मादक पदार्थथों का मकुाबला, शिक्षा और लोगोों 

से लोगोों के बीच संबंध।

z	भारत 'शुद्ध सरुक्षा प्रदाता' के रूप मेें उभरा है: 'हिदं-प्रशांत' की अवधारणा 
के आगमन के कारण भारत 'शदु्ध सरुक्षा प्रदाता' के रूप मेें उभरा ह।ै यहाँ, यह 
मानवीय सहायता और आपदा से राहत, जहाजोों की मॉनिटरिंग और क्षेत्र मेें 
चीन की साम्राज््यवादी नीतियोों की जाँच जैसे मामलोों मेें सामहूिक कार््रवाई 
कर सकता ह।ै

क्वाड (QUAD):

z	हिंद-प्रशांत: संयकु्त राज््य अमरेिका की हिदं-प्रशांत रणनीति रिपोर््ट भारत को 
इस क्षेत्र मेें 'महत्तत्वपरू््ण भागीदार' के रूप मेें वर्गीकृत करती ह।ै

z	ब््ललू डॉट नेटवर््क : उन परियोजनाओ ं को प्रमाणित करना जो "खलुी और 
समावेशी, पारदर्शी, आर््थथिक रूप से व््यवहार््य, वित्तीय, पर््ययावरणीय और 
सामाजिक रूप से संधारणीय हैैं तथा अतंरराष्ट्रीय मानकोों, काननूोों और विनियमोों 
के अनरुूप हैैं। ब््ललू डॉट नेटवर््क  अमरेिका की इडंो-पैसिफिक रणनीति का हिस््ससा 
ह,ै जिसका उद्देश््य चीनी राष्टट्रपति शी जिनपिग की महत्त्वाकांक्षी बीआरआई ( 
Belt and Road Initiative) का मकुाबला करना ह।ै 

z	रणनीतिक साझेदारी के महत्तत्वपूर््ण स््ततंभ: आतंकवाद के विरुद्ध, समदु्री 
सरुक्षा और साइबर सरुक्षा भी रणनीतिक साझदेारी के अन््य महत्तत्वपरू््ण स््ततंभ हैैं।

चीन के प्रतिसंतलुन के रूप मेें भारत

z	चीन को अमेरिका का सबसे बड़़ा रणनीतिक खतरा मानना: वर््ष 2018 
की अमरेिका की राष्ट्रीय रक्षा रणनीति और वर््ष 2017 की राष्ट्रीय सरुक्षा 
रणनीति ने संशोधनवादी चीन को अमरेिका का सबसे बड़़ा रणनीतिक खतरा 
माना ह।ै

z	अमेरिका, भारत को चीन के भू-राजनीतिक प्रतिसंतलन के रूप मेें देखता 
है: अमरेिका, भारत को भ-ूराजनीतिक संतलुन, आर््थथिक विकल््प और चीन 
के विपरीत लोकतांत्रिक राष्टट्र के रूप मेें दखेता ह।ै भारत के लिए अमरेिका न 
केवल आतंरिक संतलुन और क्षमता निर््ममाण के मामले मेें, बल््ककि बाहरी संतलुन 
के मामले मेें भी अपनी चीन नीति के लिए महत्तत्वपरू््ण ह।ै

z	भारत को हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) क्षेत्र मेें शुद्ध सरुक्षा प्रदाता 
मानना: अमरेिका का उद्देश््य ह ै कि भारत के उत््थथान को तीव्र किया जाए 
और आईओआर क्षेत्र मेें सरुक्षा का शदु्ध प्रदाता और अमरेिका का प्रमखु रक्षा 
साझदेार बनने की क्षमता बढ़़ाई जाए।

z	इडंो-पैसिफिक रणनीति रिपोर््ट: अमरेिकी रक्षा विभाग ने हाल ही मेें शांगरी-
ला वार््तता मेें ‘इडंो-पैसिफिक रणनीति रिपोर््ट’ जारी की। इसमेें भारत को हिदं 
महासागर क्षेत्र और दक्षिण एशिया मेें अमरेिका के एक महत्तत्वपरू््ण साझदेार के 
रूप मेें वर्गीकृत किया गया ह,ै क््योोंकि हिदं महासागर क्षेत्र मेें चीन की बढ़ती 
आक्रामकता के कारण ऐसा हुआ ह।ै

महामारी के दौरान भारत-अमेरिका सहयोग

z	वैक््ससीन के लिए कच््चचा माल: अमरेिका ने वैक््ससीन फिल््टर के अपने लंबित 
ऑर््डर भारत के वैक््ससीन निर््ममाताओ ं को द े दिए हैैं और वैक््ससीन के भारतीय 
निर््ममाण के लिए तत््ककाल आवश््यक विशिष्ट कच््चचे माल के स्रोतोों की भी पहचान 
की ह।ै इससे भारत को और अधिक वैक््ससीन बनाने मेें मदद मिलेगी।

z	  COVID-19 परीक्षण किट: अमरेिका ने C-5M सपुर गैलेक््ससी परिवहन 
विमान के साथ ऑक््ससीजन सिलेेंडर, चिकित््ससा उपकरण और COVID-19 
परीक्षण किट भारत भजेे थे।

ABC
Stamp




� प्रहार 2024: अंतरराष्ट्रीय संबंध� प्रहार 2024: अंतरराष्ट्रीय संबंध36

वैश्विक स्तर पर सहयोग

z	UNSC मेें भारत की स््थथायी सदस््यता के लिए अमेरिकी समर््थन: 
अमरेिका ने एक पनुर््गठित संयकु्त राष्टट्र सरुक्षा परिषद मेें भारत की स््थथायी 
सदस््यता और परमाण ुआपरू््ततिकर््तता समहू (NSG) मेें भारत की शीघ्र सदस््यता 
के लिए समर््थन व््यक्त किया ह।ै 

z	वैश्विक विकास साझेदारी समझौता: भारत-अमरेिका वैश्विक विकास 
साझदेारी को अगले पाँच वर्षषों के लिए बढ़़ा दिया गया ह।ै वैश्विक विकास 
साझदेारी समझौता भागीदार दशेोों को सहयोगात््मक समर््थन प्रदान करता ह।ै

z	वैश्विक विकास के लिए त्रिकोणीय सहयोग: वैश्विक विकास के लिए 
त्रिकोणीय सहयोग पर मार््गदर््शक सिद््धाांतोों के समझौते (SGP) की अवधि को 
वर््ष 2026 तक बढ़़ा दिया गया ह।ै

z	FTF ITT: वैश्विक विकास साझदेारी (GDP) के तहत अफ्रीका के लिए 
फीड द फ््ययूचर इडंिया त्रिकोणीय प्रशिक्षण कार््यक्रम (FTF ITT)।

भारत-अमेरिका संबंधोों मेें मुद्दे

z	भारत-रूस मित्रता: रूस, भारत का सबसे बड़़ा हथियार आपरू््ततिकर््तता ह।ै 
इससे दोनोों दशेोों की सशस्त्र सेनाओ ं के बीच बढ़ती अतंरसंचालनीयता और 
संचार मेें बाधा आएगी, क््योोंकि अमरेिकी सैन््य हार््डवेयर रूसी उपकरणोों के 
साथ संगत नहीीं हैैं।

z	काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर््सरीज थ्रू सेेंक््शशंस एक््ट (CAATSA- 
Countering America's Adversaries Through Sanctions Act) 
पर अमेरिका की स््थथिति: रूस के साथ S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली सौद े
के तहत अमरेिका ने भारत पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी थी।

z	अमेरिका-पाकिस््ततान संबंध: राष्टट्रपति बाइडेन सहित कई डेमोक्रेट स ने 
अपने अभियान के दौरान कश््ममीर मेें मानवाधिकारोों पर चितंा जताई ह।ै इससे 
पाकिस््ततान को इस मदु्दे को अतंरराष्ट्रीय स््तर पर उठाने मेें मदद मिल सकती ह।ै

z	WTO मेें उत्तर-दक्षिण विभाजन का मुद्दा: जबकि अमरेिका और अन््य 
विकसित दशे दोहा विकास एजेेंडा को दरकिनार करने और 'नए मदु्ददों' को पेश 
करने की कोशिश कर रह ेहैैं, भारत अन््य विकासशील दशेोों के साथ मिलकर 
विकसित दशेोों पर दोहा विकास एजेेंडा के तहत अपनी प्रतिबद्धताओ ंको परूा 
करने का दबाव बना रहा ह।ै

व्यापार मेें:

z	लंबित द्विपक्षीय निवेश संधि: भारत और अमरेिका के बीच द्विपक्षीय निवेश 
संधि लंबे समय से लंबित ह।ै 

z	भारत की शुल््क प्रणाली: अमरेिका को भारत की शलु््क प्रणाली पर लंबे 
समय से चितंा ह,ै जिसमेें विशषे रूप से कृषि क्षेत्र मेें औसत शलु््क दरेें अपेक्षाकृत 
अधिक हैैं।

z	डिजिटल सेवा कर (DST): अमरेिका ने नवंबर, 2021 मेें डिजिटल सेवा 
कर के सचुारु रूप से निष््पपादन के लिए भारत के साथ एक "राजनीतिक 
समझौता" किया। 

z	अमेरिकी सामान््ययीकृत  प्रणाली वरीयताए ँ(GSP): संयकु्त राज््य अमरेिका 
ने बाजार पहुचँ के मदु्ददों के कारण भारत को अमरेिकी व््ययापार और विकास 
कार््यक्रम- GSP से वर््ष 2019 मेें हटा दिया।

z	निवेश: भारत ने कुछ FDI सधुार किए हैैं, जैसे बीमा और ई-कॉमर््स प््ललेटफार्ममों 
के लिए विदशेी इक््वविटी सीमा बढ़़ाना और FDI अनमुोदनोों को सरल बनाने 
के लिए एक नई प्रणाली शरुू करना। 

z	रक्षा व््ययापार: भारत अधिक तकनीक-साझाकरण और सह-उत््पपादन 
परियोजनाए ँ चाहता ह,ै जबकि अमरेिका भारत की रक्षा ऑफसेट नीति मेें 
अतिरिक्त सधुार और रक्षा क्षेत्र मेें उच््च FDI सीमाए ँचाहता ह।ै

z	सेवाओ ं मेें: कुछ सेवा उद्योगोों मेें दोनोों राष्टट्र प्रतिस््पर्द्धी हैैं। भारत मेें विदशेी 
स््ववामित््व पर नियंत्रण और स््थथानीय उपस््थथिति आवश््यकताए,ँ अमरेिकी निगमोों 
की बाजार पहुचँ के लिए विद्यमान बाधाए ँहैैं। 

z	कृषि  मेें: संयकु्त राज््य अमरेिका मेें, स््वच््छता और फाइटोसैनिटरी (SPS) 
बाधाए ँ भारत के कृषि निर््ययात को बाधित करती हैैं। प्रत््ययेक पक्ष, दसूरे की 
कृषि समर््थथित योजनाओ ंको बाजार विकृत करने वाला मानता ह।ै दोनोों पक्षषों 
ने व््ययापार नीति फोरम (TPF) मेें सहयोग करने का निर््णय लिया ह।ै

z	बौद्धिक संपदा (IP): संयकु्त राज््य अमरेिका की वर््ष 2021 की "स््पपेशल 
301" रिपोर््ट ने भारत को अपनी प्राथमिकता निगरानी सचूी मेें बनाए रखा ह।ै

z	"अनिवार््य" स््थथानीयकरण: वर््ष 2022 मेें भारत ने विश्व व््ययापार संगठन 
(WTO) के व््ययापार विवाद निपटान पैनल के फैसले के खिलाफ अपील की, 
जिसने दशे के चीनी और गन््नने के लिए घरेल ूसमर््थन उपायोों को वैश्विक व््ययापार 
मानदडंोों के विपरीत बताया।

भू-राजनीति

z	अफगानिस््ततान मेें: अमरेिका का अफगानिस््ततान से वापसी का ऐलान दशे को 
अस््थथिर कर सकता ह ैजिसका असर कश््ममीर पर भी पड़ सकता ह।ै

z	  हिंद-प्रशांत महासागर: जबकि भारत का प्राथमिक ध््ययान भारतीय महासागर 
पर ह,ै अमरेिका, प्रशांत महासागर पर अधिक ध््ययान केें द्रित करता ह।ै

z	मध््य-पूर््व: ईरान के लिए अमरेिका की दबाव रणनीति, भारत-ईरान संबंधोों को 
प्रभावित करती ह ैऔर इसका एक दषु््परिणाम ईरान तथा चीन की निकटता के 
रूप मेें सामने आता रहता ह।ै 

z	रूस-यूक्रे न युद्ध: अमरेिका ने रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाए जबकि भारत 
इस प्रश्न पर तटस््थ रहा।  अमरेिका घटनाओ ंके आधार पर प्रतिक्रिया एवं यदु्ध 
को विकल््प ना मानने पर केें द्रित लगता ह।ै 

z	चीन: चीन के भविष््य मेें संभावित सहयोग के कारण दोनोों दशे कभी-कभी 
एक-दसूरे के प्रति संदहेास््पद होते हैैं। यह दोनोों दशेोों के बीच गहरे और 
दीर््घकालिक समझौतोों की सीमा को सीमित करता ह।ै

डेटा संप्रभुता पर

z	ओसाका ट्रैक: भारत ने वर््ष 2019 मेें डिजिटल अर््थव््यवस््थथा पर ओसाका 
ट्रैक का बहिष््ककार किया। इसने विभिन््न दशेोों के मध््य डेटा के मकु्त संचलन की 
अनमुति दनेे वाले काननू पारित करने की वकालत की। हालाँकि, भारत ने डेटा की 
स््वतत्र आवाजाही का विरोध किया क््योोंकि यह उसकी संप्रभतुा का उल््ललंघन था।

z	अमेरिका का क््ललाउड एक््ट: क््ललाउड एक््ट अमरेिकी सरुक्षा एजेेंसियोों को 
सर््वरोों मेें संगहृीत डेटा प्राप्त करने की अनमुति दतेा ह,ै चाह ेडेटा अमरेिका या 
किसी अन््य दशे का हो।

z	डेटा स््थथानीयकरण: अमरेिकी सरकार का मानना था कि भारत का प्रस््ततावित 
काननू डिजिटल व््ययापार के लिए एक महत्तत्वपरू््ण बाधा ह।ै
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भारत-अमेरिका संबंधोों मेें हालिया घटनाक्रम: 
z	जनवरी, 2023 मेें क्रिटिकल और इमर््जििंग टेक््ननोलॉजी (iCET) पर पहल का उद्घाटन, भारत-अमरेिका संबंधोों मेें एक महत्तत्वपरू््ण उपलब््धधि थी। नेताओ ं ने संयकु्त 

राज््य अमरेिका और भारत को एक खलेु, सलुभ, और सरुक्षित प्रौद्योगिकी पारिस््थथितिकी तंत्र को बढ़़ावा दनेे के लिए फिर से प्रतिबद्ध किया, जो आपसी सहयोग 
और विश्वास पर आधारित ह ैसाथ ही हमारे साझा मलू््योों एवं लोकतांत्रिक संस््थथानोों को सदुृढ़ करता ह।ै

z	दोनोों दशेोों मेें सार््वजनिक और निजी क्षेत्ररों के बीच संयकु्त अनसुंधान की सवुिधा के लिए एक संयकु्त क््ववाांटम समन््वय तंत्र स््थथापित किया गया ह।ै

z	जनरल इलेक्ट्रिक (GE) और हिदंसु््ततान एरोनॉटिकल लिमिटड (HAL) ने स््वदशेी तेजस MK2 हल््कके  लड़़ाकू विमान के लिए GE 414 जेट इजंन के सह-उत््पपादन 
के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस््तताक्षर किए।

z	भारत की सशस्त्र ड्रोन की खरीद और 'INDUS-X' प््ललेटफॉर््म के माध््यम से रक्षा औद्योगिक नवाचार मेें सहयोग की घोषणा की गई।

z	 नेताओ ंने NASA और ISRO द्वारा वर््ष 2023 के अतं तक मानव अतंरिक्ष उड़़ान सहयोग के लिए एक रणनीतिक ढाँच ेको विकसित करने के निर््णय का स््ववागत 
किया। उन््होोंने भारतीय अतंरिक्ष यात्रियोों को ह्यूस््टन, टेक््ससास मेें जॉनसन स््पपेस सेेंटर मेें उन््नत प्रशिक्षण प्रदान करने की NASA की घोषणा का स््ववागत किया, 
जिसका लक्षष्य वर््ष 2024 मेें अतंरराष्ट्रीय अतंरिक्ष स््टटेशन के लिए संयकु्त प्रयास करना ह।ै

z	INDUS-X, भारत-अमरेिका रक्षा त््वरक पारिस््थथितिकी तंत्र, भारतीय और अमरेिकी स््टटार््ट-अप तथा टेक कंपनियोों के बीच सहयोग को बढ़़ावा दनेे के लिए लॉन््च 
किया गया। सेमीकंडक््टर आपरू््तति �ृंखला और नवाचार साझदेारी पर दशेोों के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस््तताक्षर किए गए।

z	भारत महत्तत्वपरू््ण खनिज आपरू््तति �ृंखलाओ ंको विविध और सरुक्षित करने के लिए अमरेिका के मिनरल््स सिक््ययोरिटी पार््टनरशिप (MSP) का नवीनतम भागीदार 
बन गया। 

z	माइक्रोन टेक््ननोलॉजी इन््ककॉर््परेशन ने भारत सरकार और गजुरात राज््य सरकार द्वारा समर््थथित गजुरात मेें एक नई चिप असेेंबली एवं परीक्षण सवुिधा मेें निवेश करने 
की योजना बनाई ह।ै

भारत-अमेरिका 2+2 संवाद:
z	 विदशे मतं्री एस. जयशकंर ने कहा, "हम महत्तत्वपरू््ण प्रौद्योगिकियोों, सिविल आउटर स््पपेस मेें सहयोग और महत्तत्वपरू््ण खनिजोों के क्षेत्ररों मेें सहयोग जैसे नए क्षेत्ररों मेें 

सहयोग की संभावना तलाश रह ेहैैं।"

z	अमरेिकी विदशे मतं्री एटंनी ब््ललििंकन और अमरेिकी रक्षा मतं्री लॉयड ऑस््टटिन ने 10 नवंबर को नई दिल््लली मेें भारतीय विदशे मतं्री एस. जयशकंर और भारतीय 
रक्षा मतं्री राजनाथ सिह से मलुाकात की, जो भारत-अमरेिका 2+2 मतं्री स््तरीय संवाद का पाँचवाँ सत्र था। 

z	संवाद मेें इडंो-पैसिफिक सरुक्षा, इजराइल-हमास संघर््ष और यकू्रे न मेें संघर््ष सहित कई मदु्ददों पर चर््चचा की गई, जिसमेें संयकु्त रक्षा प्रयासोों और वैश्विक आपरू््तति �ृंखला 
की सरुक्षा के लिए द्विपक्षीय साझदेारी के बढ़ते महत्तत्व पर जोर दिया गया।

गाजा और यूक्रे न मेें संघर््ष: 
z	गाजा मेें संघर््ष: बैठक के दौरान, भारत तथा अमरेिका ने इजराइल और हमास के बीच संघर््ष के लिए एक राजनीतिक समाधान के समर््थन की संयकु्त घोषणा की। 

दोनोों दशेोों ने मानवीय विराम और क्षेत्र मेें प्रमखु भागीदारोों के साथ राजनयिक समन््वय जारी रखने का आह्वान किया। दोनोों पक्षषों ने गाजा मेें फिलिस््ततीनी नागरिकोों 
के लिए मानवीय समर््थन का संकल््प लिया। 

z	यूक्रे न मेें युद्ध: भारत और अमरेिका ने यदु्ध के उभरते मानवीय संकट पर समान चितंा व््यक्त की। दोनोों दशेोों ने संघर््ष पर समान रुख अपनाया, यदु्ध के सामाजिक 
परिणामोों के अलावा इसके आर््थथिक प्रभावोों पर भी ध््ययान आकर््षषित किया। भारत और अमरेिका, दोनोों ने यकू्रे नी नागरिकोों के लिए मानवीय सहायता का संकल््प लिया।

z	अफगानिस््ततान: बैठक मेें अफगानिस््ततान और बांग््ललादशे मेें राजनीतिक विकास पर भी चर््चचा हुई। भारतीय और अमरेिकी मतं्रियोों ने संयकु्त रूप से तालिबान से 
अफगान लोगोों के मानवाधिकारोों की रक्षा करने और अफगान क्षेत्र का उपयोग आगे की आतंकवादी गतिविधियोों के लिए न करने का आग्रह किया।

z	प्रौद्योगिकी: दोनोों पक्षषों ने अर्दद्धचालकोों (समेीकंडक््टर््स) पर भारत और अमरेिका के बीच साझदेारी को मजबतू करने पर चर््चचा की। ब््ललििंकन ने अर्दद्धचालक उत््पपादन 
क्षेत्र मेें सहयोग पर जोर दिया तथा दोनोों दशेोों के बीच निकटतर शैक्षिक सहयोग का आह्वान किया।

जलवायु परिवर््तन पर

z	वित्तीय प्रतिबद्धताओ ंको पूरा करने मेें विफलता: विकासशील विश्व के 

लिए अमरेिका और अन््य विकसित दशेोों द्वारा वित्तीय और अन््य प्रतिबद्धताओ ं

को परूा करने मेें विफलता।

z	 नेट जीरो उत््सर््जन लक्षष्ययों पर मतभेद: 'नेट जीरो उत््सर््जन' पर मतभदे उभरे 

- अमरेिका इसे वैश्विक मचं पर आगे बढ़़ा रहा ह,ै जिसे भारत पहले के लक्षष्ययों 

को परूा करने मेें विफल मानता ह ै(हालाँकि, भारत ने नेट जीरो की प्रतिबद्धता 

जताई ह)ै।

आगे की राह

कनेक्टिविटी: 

z	अमरेिका, भारत मेें निवेश कर सकता ह ैऔर जापान ने एशिया-अफ्रीका विकास 
गलियारे का प्रस््तताव रखा ह।ै दोनोों दशे हिदं महासागर क्षेत्र के तटीय राज््योों मेें 
चीनी परियोजनाओ ंका मकुाबला करने के लिए संयकु्त बनुियादी ढाँचा विकास 
कार््यक्रम भी चला सकते हैैं।

z	व््ययापार: दोनोों दशेोों को वर््ष 2025 तक $500 बिलियन के व््ययापार लक्षष्य को 

प्राप्त करने के लिए द्विपक्षीय निवेश संधि को अतंिम रूप दनेा होगा।
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� प्रहार 2024: अंतरराष्ट्रीय संबंध� प्रहार 2024: अंतरराष्ट्रीय संबंध38

z	आपूर््तति �ृंखला का जोखिम कम करना: अमरेिका भारत, ऑस्ट्रेलिया और 

जापान के साथ मिलकर ‘सप््ललाई चनै रेजीलिएसं इनीशिएटिव’ के माध््यम से 

आपरू््तति �ृंखलाओ ंमेें विविधता लाने और जोखिम कम करने के लिए कार््य 

कर सकता ह।ै

z	अंतंतरिक्ष शासन: चीनी सेना की बढ़ती अतंरिक्ष क्षमताओ ंके बारे मेें साझा 

चितंाओ ंके कारण, अतंरिक्ष शासन भारत-अमरेिका द्विपक्षीय संबंधोों का एक 

प्रमखु बिद ुबना हुआ ह।ै 

z	मुक्त और नियम-आधारित इडंो-पैसिफिक क्षेत्र के लिए सहयोग: एक 

मकु्त, खलुा और नियम-आधारित इडंो-पैसिफिक क्षेत्र सनुिश्चित करने के लिए 

दोनोों दशेोों का सहयोग महत्तत्वपरू््ण ह।ै 

z	प्रौद्योगिकी हस््तताांतरण: अद्वितीय जनसांख््ययिकीय लाभांश अमरेिकी और 

भारतीय उद्यमोों के लिए प्रौद्योगिकी हस््तताांतताांतताांतरण, विनिर््ममाण, व््ययापार और निवेश 

मेें महत्तत्वपरू््ण अवसर प्रस््ततुततुत करता ह।ै

निष्कर््ष:

भारत अंतरराष्ट्रीय प्रणाली मेें एक महत्तत्वपूर््ण देश के रूप मेें स््वयं को स््थथापित 

कर रहा ह ैजो असाधारण परिवर््तन के दौर से गुजर रही ह।ै भारत अपनी वर््तमान 

स््थथिति के आधार पर अपने महत्तत्वपूर््ण हितोों को आगे बढ़़ाने के अवसरोों का 

अध््ययन करेगा।

प्रमुख शब्दावलियाँ
प्रौद्योगिकी हस््तताांहस््तताांतरण, शलु््क मुक्त प्रवेश, बलपूर््वर््वक स््थथानीयकरण, 
क्षेत्रीयषेत्रीय एकीकरण, ब््ललू्ललू डॉट नेटवर््कर््क , GSOMIA, LEMOA,  BECA, 
COMCASA, अलग-थलग लोकतंत्र, प्राकृति ृतिक सहयोगी।

विगत वर्षो के प्रश्न

z	“संयकु्त राज््य अमरेिका  चीन के रूप मेें एक ऐसे अस््ततित््व के खतरे का सामना 
कर रहा ह,ै जो तात््ककालिक सोवियत संघ की तलुना मेें कहीीं अधिक चनुौतीपरू््ण 
ह।ै” विवेचना कीजिए।� (2021)

z	भारत-रूस रक्षा समझौतोों की तलुना मेें भारत-अमरेिका रक्षा समझौतोों की क््यया 
महत्ता ह?ै हिदं-प्रशान््त महासागरीय क्षेत्र मेें स््थथायित््व के संदर््भ मेें विवेचना 
कीजिए।� (2020)

z	भारत और यनूाइटेड स््टटेटस के बीच संबंधोों मेें खटास के प्रवशे का कारण वाशिगंटन 
का अपनी वैश्विक रणनीति मेें अभी तक भी भारत के लिए किसी ऐसे स््थथान की 
खोज करने मेें विफलता ह,ै जो भारत के आत््म-समादर और महत्त्वाकांक्षा को 
सतंषु्ट कर सके। उपयकु्त उदाहरणोों के साथ स््पष्ट कीजिए।  � (2019)

z	भारत और य.ूएस.ए. दो विशाल लोकतंत्र हैैं, उन आधारभतू सिद््धाांतसिद््धाांतसिद््धाांतो का 
परीक्षण कीजिए  जिन पर ये दो राजनीतिक तंत्र आधारित ह।ै� (2018)
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भारत - रूस12
परिचय

हाल ही मेें, भारत और रूस ने दिसंबर, 2023 मेें विदेश मंत्री की आधिकारिक 

रूस यात्रा के दौरान विचार-विमर््श के बाद एक प्रोटोकॉल सहित तीन दस््ततावेजोों 

पर हस््तताक्षर किए।

z	प्रोटोकॉल सैन््य और आर््थथिक सहयोग, ऊर््जजा व््ययापार, सैन््य-तकनीकी सहयोग, 

कनेक््टटिविटी और लोगोों से लोगोों के आदान-प्रदान मेें प्रगति को बढ़़ावा दगेा।

z	भारत और रूस के बीच लंबे समय से चली आ रही और समय-परीक्षित 

साझदेारी 'गहरे आपसी विश्वास', सभी पक्षषों के साझा हितोों और वैश्विक शांति 

और समदृ्धि से प्रेरित ह।ै

z	वर््ष 2018 मेें सोची शिखर सम््ममेलन के दौरान इस संबंध को 'विशषे और 

विशषेाधिकार प्राप्त साझदेारी' तक आगे बढ़़ाया गया।

सहयोग के क्षेत्र

रक्षा:

z	हथियार आयात: रूस, भारत का सबसे बड़़ा हथियार आपरू््ततिकर््तता बना हुआ 

ह,ै भले ही वर््ष 2017-2022 के बीच भारतीय रक्षा आयात मेें इसकी हिस््ससेदारी 

62% से गिरकर 45% हो गई ह,ै 29% हिस््ससेदारी के साथ भारतीय हथियारोों 

के आयात के दृष्टिकोण से फ््राांस दसूरे स््थथान पर रहा ह ै-SIPRI रिपोर््ट। 

भारत-रूस संबंध कालक्रम 

राजनयिक संबंध 
की स््थथापना

शांति और 
मित्रता की संधि

भारत-रूस रणनीतिक 
साझेदारी

विशेष और विशेषाधिकार 
प्राप्त रणनीतिक साझेदारी

मित्रता और 
सहयोग की संधि

विशेष एवं विशेषाधिकार 
प्राप्त साझेदारी

1947
1971

1993
2000

2010

 2018, सोची 
शिखर सम््ममेलन

z	सामरिक तकनीक साझा करना: S-400 रक्षा प्रणाली सौदा रणनीतिक 

स््ववायत्तता बनाए रखने की भारत की इच््छछा को भी उजागर करता ह।ै 

z	 द्विपक्षीय परियोजनाओ ंमेें टी-90 टैैंक और एसय-ू30 एमकेआई का लाइसेेंस 

प्राप्त उत््पपादन, भारत मेें एके-203 राइफलोों का उत््पपादन और ब्रह्मोस मिसाइलेें 

आदि शामिल हैैं।

z	इदं्र एक त्रि-सेवा द्विपक्षीय सैन््य अभ््ययास ह।ै

व्यापार:

z	द्विपक्षीय व््ययापार: वित्त वर््ष 2021-22 के दौरान यह राशि 13.2 बिलियन 

डॉलर रही (वर््ष 2025 के लिए $30 अरब डॉलर निर््धधारित)। 

z	दोनोों दशेोों के बीच द्विपक्षीय निवेश वर््ष 2018 मेें निर््धधारित 30 अरब अमरेिकी 

डॉलर के लक्षष्य को पार कर गया (वर््ष 2025 के लिए 50 अरब अमरेिकी 

डॉलर का लक्षष्य निर््धधारित ह)ै। 

z	ईस््टर््न इकोनॉमिक फोरम मेें भारत की भागीदारी: भारत ने ईस््टर््न 

इकोनॉमिक फोरम मेें भी भाग लिया और रूस के सदुरू दक्षिणी क्षेत्र के विकास 

के लिए 1 बिलियन डॉलर की ऋण सवुिधा प्रदान की। 

ऊर्जा:

z	प्राकृत िक गैस: विश्व मेें प्राकृतिक गैस का सबसे बड़़ा भडंार रूस मेें ह।ै भारत 

की ओएनजीसी-विदशे ने सखालिन तेल तथा गैस संयंत्र मेें 20% हिस््ससेदारी 

प्राप्त कर ली ह।ै

�	सेेंट पीटर््सबर््ग घोषणा: इस घोषणा के अतंर््गत दोनोों दशेोों ने आर््कट िक 

क्षेत्र मेें हाइड्रोकार््बन की संयकु्त खोज पर सहमति जताई ह।ै रूस की 'एशिया 

की धरुी' के रणनीतिक और भारत की आर््कट िक नीति का मसौदा दोनोों 

ही, दोनोों दशेोों के बीच अभिसरण को उजागर करते हैैं।

�	परमाणु ऊर््जजा उत््पपादन: रूस के सहयोग से ही भारत मेें कुडनकुलम 

परमाण ुऊर््जजा संयंत्र (KKNPP) बनाया जा रहा ह।ै

भू-राजनीतिक अभिसरण:

z	बहुध्रुवीय विश्व व््यवस््थथा का लक्षष्य: इस उद्देश््य को साकार करने के लिए 

दोनोों दशे बिम््सटक और एससीओ के माध््यम से सहयोग कर रह ेहैैं।

z	दोनोों देश चीन को एक रणनीतिक प्रतिद्वंद्वी के रूप मेें देखते हैैं: रूस 

भविष््य मेें चीन को संभावित रणनीतिक प्रतिद्वंद्वी के रूप मेें दखेता रहता ह।ै 

इसलिए वह भारत, वियतनाम, इडंोनेशिया आदि दशेोों के साथ सहयोग गहरा 

कर रहा ह।ै

z	भारत को UNSC सीट के लिए समर््थन: रूस ने भी UNSC मेें स््थथायी 

सदस््यता के लिए भारत के दावे का समर््थन किया ह।ै

z	भारत और रूस ने अतंरराष्ट्रीय आतंकवाद पर व््ययापक सम््ममेलन को जल््द से 

जल््द अतंिम रूप दनेे का आह्वान किया ह।ै

साांस्कृ तिक संबंध:

z	रूसी छात्ररों द्वारा हिंदी सीखना: प्रमखु विश्वविद्यालयोों और स््ककूलो ों सहित 

लगभग 20 रूसी संस््थथान लगभग 1,500 रूसी छात्ररों को नियमित रूप से 

हिदंी पढ़़ात हैैं।

�	भारत मेें 'नमस््तते रूस' और 'रूस मेें भारत का महोत््सव' जैसे कार््यक्रम 

मनाए गए।
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अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी:

z	आर््यभट्ट और भास््कर: परू््व सोवियत संघ ने भारत के पहले दो उपग्रह आर््यभट्ट 
और भास््कर लॉन््च किए थे।

z	रूस ने भारत को क्रायोजेनिक तकनीक प्रदान की: रूस ने भारी रॉकेट बनाने 
के लिए भारत को क्रायोजेनिक तकनीक भी प्रदान की ह।ै

z	बाह्य अंतरिक्ष मेें सहयोग: दोनोों पक्ष अतंरिक्ष के शांतिपरू््ण उपयोग पर सहयोग 
करते हैैं, जैसे उपग्रह प्रक्षेपण, ग््ललोनास नेविगेशन प्रणाली, रिमोट सेेंसिग और 
अतंरिक्ष के अन््य सामाजिक अनपु्रयोग।

�	गगनयान मिशन मेें सहयोग: भारत के पहले मानवयकु्त अतंरिक्ष मिशन 
गगनयान के लिए चनेु गए चार अतंरिक्ष यात्रियोों ने रूस मेें अपना प्रशिक्षण 
परूा किया ह।ै

रिश्ततों से संबंधित मुद्दे
पाकिस््ततान से 

निकटता

चीन की आक्रामकता 
के प्रति रूस का 

अलग रवैया

संयकु्त राज््य अमेरिका-
रूस दवुिधा

रूस और चीन का  
भू-राजनीतिक अभिसरण

रूस-यूक्रे न यदु्ध 

रक्षा व््ययापार मेें 
गिरावट

भारत-रूस 
संबंधोों मेें मुद्दे

z	रक्षा : हालाँकि, भारत के कुल हथियार आयात मेें अभी भी रूस की हिस््ससेदारी 
45% ह,ै लेकिन यह आकँड़ा वर््ष 2010-14 के समय से काफी कम ह ैजब 
रूस की हिस््ससेदारी 70% हुआ करती थी।

z	CAATSA अधिनियम, जिसे प्रतिबंधोों के माध््यम से अमरेिका का विरोधियोों 
के मकुाबला करने के अधिनियम के रूप मेें भी जाना जाता ह,ै संयकु्त राज््य 
अमरेिका द्वारा वर््ष 2017 मेें तीन दशेोों, जैसे रूस, ईरान और उत्तर कोरिया पर 
प्रतिबंध लगाने के लिए इस अधिनियम का प्रयोग किया गया था।

z	भारत को रक्षा आधनुिकीकरण और विविधीकरण के हिस््ससे के रूप मेें रूस से 
अपनी रक्षा आपरू््तति कम करने और CAATSA के तहत अमरेिकी प्रतिबंधोों 
से बचने की आवश््यकता ह।ै

z	सहयोग के सीमित क्षेत्र: शीत यदु्ध के बाद, भारत-रूस संबंध अधिक आदान-
प्रदान वाले हो गए हैैं। यह सैन््य सहयोग और कल-परु्जजों की आपरू््तति पर केें द्रित 
ह ैजबकि रिश््तते के अन््य पहलओु ंमेें अभी बहुत ही कम प्रगति हुई ह।ै

z	संयक्त राज््य अमेरिका-रूस दुविधा: बिगड़ते रूस-अमरेिका संबंधोों ने एक 
नए असमजंस की स््थथिति उत््पन््न की ह ै ऐसा इसलिए क््योोंकि भारत संयकु्त 
राज््य अमरेिका के साथ अपने बढ़ते संबंधोों को खतरे मेें डाले बिना रूस के 
साथ अपने दीर््घकालिक संबंध बनाए रखना चाहता ह।ै

व्यापार:

z	कमजोर कनेक््टटिविटी- अतंरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे का रुकना।

z	दोनोों दशेोों के बीच उच््च व््ययापार घाटा। विनियामक बाधाए ँ और रूस द्वारा 
फाइटोसैनिटरी मानकोों और गैर-टैरिफ बाधाओ ं का उपयोग इसे और बढ़़ा 
दतेा ह।ै

z	भारत-प्रशांत क्षेत्र: जैस-ेजैसे भारत एक क्षेत्रीय शक्ति से आगे बढ़ रहा ह;ै इसके 

भ-ूरणनीतिक हितोों का विस््ततार हो रहा ह।ै भारत-प्रशांत क्षेत्र और यरेूशियाई 

क्षेत्र जहाँ भारत, रूस के साथ तनावपरू््ण संबंध रखने वाले दशेोों के साथ 

साझदेारी कर रहा ह।ै

रूस-चीन-पाकिस्तान का त्रिगुट

z	यूक्रे न संकट के बाद रूस पर प्रतिबंध: पश्चिमी दशेोों के इस प्रतिबंध ने रूस 

को चीन के करीब धकेल दिया ह।ै दोनोों दशे एशिया, मध््य परू््व और हिदं-प्रशांत 

मेें अमरेिका और पश्चिम के खिलाफ काम कर रह ेहैैं। 

z	रूस-चीन व््ययापार: वर््ष 2019 मेें रूस-चीन का व््ययापार 110 अरब डॉलर रहा।

z	रक्षा और प्रौद्योगिकी: रूस चीन के साथ रक्षा उत््पपादन मेें अत््ययाधनुिक 

तकनीक भी साझा करता ह।ै चीन को रूस से S-400 मिसाइल डिफेें स सिस््टम 

भी मिला ह।ै 

�	रूस ने पाकिस््ततान पर लगे हथियार प्रतिबंध भी हटा लिए हैैं: दोनोों दशेोों 

ने वर््ष 2014 से सहयोगात््मक सैन््य अभ््ययास भी किया ह।ै पाकिस््ततान 

ने पहले ही रूस को CPEC के हिस््ससे के रूप मेें अपने ग््ववादर बंदरगाह 

का उपयोग करने की अनमुति द ेदी ह।ै पाकिस््ततान और रूस दोनोों अपने 

द्विपक्षीय संबंधोों को रणनीतिक स््तर पर ले जाना चाहते हैैं।

रूस-यूक्रे न युद्ध

24 फरवरी को रूस द्वारा यूक्रे न पर आक्रमण करने के बाद यह युद्ध शरुू हुआ। 

रूसी सैनिकोों ने यूक्रे न के कई शहरोों पर कब््जजा कर लिया जिनमेें मारियुपोल, 

खेरसॉन, खार््ककिव , सुमी आदि शामिल हैैं।

टकराव का कारण

z	साझा इतिहास: यकू्रे न और रूस के बीच सैकड़ों वर्षषों से सांस््ककृति क, भाषाई 

और पारिवारिक संबंध रह ेहैैं।

z	लोगोों का भावनात््मक शोषण: यकू्रे न मेें कई रूसियोों और नजृातीय रूसियोों 

के लिए, दशेोों की साझा विरासत एक भावनात््मक मदु्दा ह ैजिसका चनुावी और 

सैन््य उद्देश््योों के लिए फायदा उठाया गया ह।ै

z	शक्ति संतलन: सोवियत संघ से यकू्रे न की आजादी के बाद से, रूस और 

पश्चिम दोनोों ने अपने पक्ष मेें शक्ति के क्षेत्रीय संतलुन को बनाए रखने के लिए 

यकु्रे न मेें अपने-अपने प्रभाव मेें वदृ्धि के लिए प्रयास किए हैैं।

z	यूक्रे न का नाटो मेें शामिल होना: यकू्रे न यरूोपीय संघ (ईय)ू और नाटो के 

साथ एसोसिएशन समझौते (एए) मेें शामिल होना चाहता ह।ै जबकि रूस अपने 

पड़़ोस मेें नाटो के विस््ततार को बड़़ा खतरा मानता ह।ै

भारत का रुख:

z	रणनीतिक स््ववायत्तता का पालन: भारत ने भारी दबाव होने के बाद भी 

पश्चिमी दशेोों के साथ न रहकर रणनीतिक स््ववायत्तता का पालन किया।

z	भारत, रूस को निशाना बनाने वाले प्रस््तताव से दूर रहा: भारत ने रूस को 

लक्षित करने वाले प्रस््तताव का समर््थन करने से इनकार कर दिया और इसके 

बजाय यकू्रे न को मानवीय सहायता प्रदान की। भारत कीव मेें अपने दतूावास 

को फिर से खोलने की घोषणा करने वाले पहले दशेोों मेें से एक था।

ABC
Stamp
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आगे की राह

अधिक नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व््यवस््थथा के लिए संयुक्त राष्टट्र और ब्रिक््स, 
एससीओ आदि जैसे अन््य मंचोों पर बहुपक्षवाद/ बहुध्रुवीरुवीयता की रक्षा करना।
z	दोनोों दशे समान विचारधारा वाले दशेोों की मदद से अमरेिका और चीन के 

बीच नए शीत यदु्ध को टालने के लिए वैश्विक मचंोों पर काम कर सकते हैैं। 
उच््च व््ययापार घाटे के साथ सीमित आर््थथिक संबंधोों के मदु्ददों पर काब ूपाने के 
लिए व््ययापार का विविधीकरण करना चाहिए।

z	व््ययापार और निवेश मेें आने वाली बाधाओ ं को दरू करने के साथ आर््थथिक 
संबंधोों मेें निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़़ाना। 

z	आर््कट िक राजनीति: भारत, रूस के सदुरू परू््व क्षेत्र मेें जापान और दक्षिण 
कोरिया जैसे दशेोों के साथ काम कर सकता ह ै और आर््कट िक राजनीति मेें 
चीनी प्रभाव को नियंत्रित कर सकता ह,ै जिसकी इच््छछा रूस भी रखता ह।ै

z	कनेक््टटिविटी: परू्वी समदु्री गलियारे का संचालन - चने््नई और व््ललादिवोस््ततोक 
(रूस के सदुरू परू््व) को जोड़ने वाला प्रस््ततावित समदु्री मार््ग लॉजिस््टटिक 
कनेक््टटिविटी मेें सधुार करेगा।

z	अमेरिका-रूस तनाव कम करने हेतु मध््यस््थ: भारत, अमेरिका और 
रूस दोनोों के साथ अपने मधुर संबंधोों का लाभ उठाकर दोनोों देशोों के 
बीच "शीतकालीन शांति" सुनिश्चित करने मेें मदद कर सकता है। भारत, 

ईरान के परमाणु संकट, इडंो-पैसिफिक भू-राजनीति, यूक्रे नी असफलता या 
अफगान गतिरोध जैसे महत्तत्वपूर््ण मुद्ददों पर शांति स््थथापित करने मेें भी मदद 
कर सकता है।

निष्कर््ष

प्रचरु प्राकृतिक संसाधनोों और वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रभतु््व के इतिहास के 
साथ रूस विश्व की महान शक्तियोों मेें से एक के रूप मेें अपनी स््थथिति बनाए 
रखना चाहता ह।ै चीन की ओर रूस के झकुाव को कम करने के लिए, भारत को 
आर््थथिक साझेदारी मेें सुधार के कदमोों को प्राथमिकता देनी चाहिए और भविष््य 
की स््पष्ट कार््य योजना विकसित करनी चाहिए। एक उभरती हुई शक्ति के साथ 
लंबे समय से चली आ रही साझेदारी को खतरे मेें डालने से बचाने के लिए रूस 
को, भारतीय चिंताओ ंको भी ध््ययान मेें रखना होगा।

प्रमुख शब्दावलियाँ
गहरा पारस््परिक विश्वास, S-400 रक्षा प्रणाली, पूर्वी आर््थथिर््थथिक फोरम, 
एशिया की ओर धरुी, अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर व््ययापक सम््ममे्ममेलन, 
CAATSA अधिनियम, सामरिक स््ववायत्तता, ईस््टर््नस््टर््न मैरीटाइम 
कॉरिडोर,शीत शांति। 

ABC
Stamp
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परिचय

चीन भारत का सबसे बड़़ा पड़़ोसी देश ह ैसाथ ही एक प्रमखु व््ययापारिक भागीदार, 
सामरिक उद्योगोों मेें महत्तत्वपूर््ण सामग्रियोों का आपूर््ततिकर््तता तथा जलवायु परिवर््तन 
मेें भागीदार देश ह।ै हालाँकि, यह भारत की वैश्विक आकांक्षाओ ंका एक प्रमखु 
प्रतिस््पर्धी देश भी ह।ै

विभिन्न विचार

z	"भारत ने अपनी सीमा के पार एक भी सैनिक भजेे बिना 20 शताब््ददियोों 
तक सांस््ककृति क रूप से चीन पर विजय प्राप्त की और उस पर प्रभतु््व बनाए 
रखा।" - हू शिह

z	भारत-चीन संबंध 'इचं से मीलोों' की ओर की एक यात्रा ह।ै INCH 
'भारत-चीन' ह,ै जबकि MILES 'मिलेनियम ऑफ एक््ससेप््शनल सिनर्जी' 
(असाधारण तालमले की सहस्राब््ददी)  ह।ै - पीएम मोदी

भारत-चीन संबंध: सहयोग और चुनौतियााँ

सहयोग:

z	राजनैतिक: 1 अप्रैल, 1950 को भारत पीपलु््स रिपब््ललिक ऑफ चाइना के 
साथ राजनयिक संबंध स््थथापित करने वाला पहला गैर-समाजवादी गटु का 
दशे बना था।

z	आर््थथिक संबंध: द्विपक्षीय व््ययापार मेें उल््ललेखनीय वदृ्धि हुई ह,ै जो वर््ष 2022 
तक 136.26 अमरेिकी डॉलर तक पहुचँ गया ह।ै इसके साथ ही  भारत, चीन 
से परियोजना निर््ययात के लिए एक बड़़ा बाजार बन गया ह।ै

�	वर््ष 2022 मेें, भारत का व््ययापार घाटा 101.28 बिलियन डॉलर हो गया जो 
चीन के पक्ष मेें था, क््योोंकि चीन से भारत का आयात 118.77% बढ़कर 
118.77 बिलियन डॉलर तक पहुचँ गया।

�	इस बीच, चीन को भारत का निर््ययात साल दर साल 37.59% घटकर 
17.49 बिलियन डॉलर तक पहुचँ गया।

z	सांस््ककृ तिक: भारत और चीन के बीच सांस््ककृति क आदान-प्रदान का इतिहास 
रहा ह ैऔर उन््होोंने चीन मेें योग कॉलेज जैसे संस््थथान स््थथापित किए हैैं।

z	बहुपक्षीय सहयोग: भारत और चीन ने शघंाई सहयोग संगठन (एससीओ) 
और ब्रिक््स समहूोों जैसे क्षेत्रीय मचंोों पर उच््च स््तरीय जडु़़ाव जारी रखा ह,ै जो 
उनके वदृ्धि और विकास के लिए साझा एजेेंडे को दर््शशाता ह।ै

z	अनौपचारिक शिखर सम््ममेलन: दोनोों दशेोों ने संयकु्त रूप से शांतिपरू््ण 
सह-अस््ततित््व के पाँच सिद््धाांतोों की वकालत की ह।ै

�	दोनोों दशेोों ने "गहृनगर कूटनीति" की शरुुआत की ह,ै जिसके तहत क्रमशः 
वहुान और चने््नई मेें दो अनौपचारिक शिखर सम््ममेलन आयोजित किए 
गए हैैं।

z	वित्तीय तंत्र: भारत और चीन एआईआईबी और एनडीबी मेें प्रमखु हितधारक 
दशे हैैं। 

z	आतंकवाद से लड़ने मेें सहयोग: चूकँि, दोनोों दशेोों को चरमपंथी संगठनोों से 
खतरा ह।ै SCO, RATS इसका प्रमखु उदाहरण ह।ै

चुनौतियााँ:
z	फाइव फिं गर नीति: दोनोों दशे लगभग 3,488 किलोमीटर लंबी वास््तविक 

नियंत्रण रेखा (LAC) साझा करते हैैं जो हिमालय क्षेत्र से होकर गजुरती ह,ै 
इसका अधिकांश भाग सही तरीके से सीमांकित नहीीं किया गया ह।ै

�	चीन, तिब््बत को अपने दाहिने हाथ की हथेली मानता ह ै और लद्दाख, 
नेपाल, सिक््ककिम, भटूान तथा NEFA (अरुणाचल प्रदशे) को अपनी पाँच 
उंगलियाँ मानता ह।ै

�	परू्वी लद्दाख मेें भारत-चीन सीमा के दोनोों ओर अनमुानित 50,000 - 
60,000 सैनिक तैनात किए गए हैैं।

z	सलामी स््ललाइसिगं रणनीति: भारत-चीन सीमा पर झड़पेें चीन की बड़़ी 
"सलामी स््ललाइसिंग रणनीति" का एक हिस््ससा हैैं, जिसमेें चीन बड़़ा लाभ हासिल 
करने के लिए छोटे-छोटे भ-ूराजनीतिक रूप से गैर-काननूी कदम उठा रहा ह,ै 
जिन््हेें अन््यथा एक साथ परूा करना असंभव होता।

�	चीन लगातार सीमावर्ती क्षेत्ररों मेें सड़कोों, पलुोों और मॉडल गाँवोों आदि 
सहित बनुियादी ढाँच ेका निर््ममाण कर रहा ह।ै उदाहरण के लिए, चीन ने 
तिब््बत स््ववायत्त क्षेत्र मेें भारत की सीमाओ ं के साथ लगभग 628 समदृ्ध 
गाँवोों का निर््ममाण किया ह।ै

z	बेल््ट एडं रोड इनिशिएटिव (बीआरआई): भारत, चीन के BRI का विरोध 
करता ह,ै क््योोंकि यह भारत की संप्रभतुा और क्षेत्रीय अखडंता का उल््ललंघन 
करता ह,ै इसका कारण यह ह ै कि चीन-पाकिस््ततान आर््थथिक गलियारा, 
पाकिस््ततान के कब््जजे वाले भारतीय राज््य जम््ममू और कश््ममीर के कुछ हिस््सोों 
से होकर गजुरता ह।ै 

z	पड़़ोसी के प्रति आक्रामक नीतियाँ: स््ट््रििंग ऑफ पर््ल््स के तहत बंदरगाहोों 
और नौसैनिक सवुिधाओ ंका निर््ममाण भारत को घरे लेगा जिससे चीन को हिदं 
महासागर मेें प्रमखु समदु्री मार्गगों को प्रभावित और नियंत्रित करने की अनमुति 
मिल जाएगी।

�	स््ट््रििंग ऑफ पर््ल््स एक भ-ूराजनीतिक और भ-ूरणनीतिक पहल ह ै जिसमेें 
चीनी सैन््य और वाणिज््ययिक सवुिधाओ ं का एक नेटवर््क  शामिल ह ै जो 
चीनी मखु््य भमूि से लेकर हॉर््न ऑफ अफ्रीका मेें पोर््ट सडूान तक फैला 
हुआ ह।ै उदाहरणत: श्रीलंका का हबंनटोटा बंदरगाह।

z	ऋण जाल कूटनीति: चीन की "ऋण जाल कूटनीति" मालदीव, श्रीलंका, 
म््ययााँमार और नेपाल जैसे अन््य दशेोों के साथ भारत के संबंधोों को प्रभावित करती 
ह,ै जिससे भारत की पड़़ोस प्रथम नीति (Neighbourhood first policy) 
मेें बाधा उत््पन््न होती ह।ै
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�	भारत के प्रति मालदीव के रुख मेें हालिया बदलाव, मालदीव से भारतीय 
सैनिकोों की वापसी की समय-सीमा तय करना, चीन के साथ उसकी बढ़ती 
निकटता का परिणाम ह।ै

z	भारत की आयात निर््भरता: वर््ष 2022-23 मेें चीन के साथ भारत का व््ययापार 
घाटा 83.2 बिलियन अमरेिकी डॉलर रहा।

�	इसके अतिरिक्त, फार््ममास््ययुटिकल उद्योग के लिए चीन से प्रमखु शरुुआती 
सामग्रियोों (केएसएम) पर भारत की निर््भरता 50% से अधिक ह।ै

z	दक्षिण चीन सागर और भारत: चीन "नाइन-डैश लाइन" और दक्षिण चीन 
सागर मेें कृत्रिम द्वीपोों के अवैध निर््ममाण/ सैन््ययीकरण के माध््यम से दक्षिण चीन 
सागर के हिस््ससे पर संप्रभतुा का दावा करता ह।ै  

�	चीन की "नाइन-डैश लाइन" एक सीमांकन रेखा ह ैजिसका उपयोग पीपलु््स 
रिपब््ललिक ऑफ चाइना द्वारा दक्षिण चीन सागर मेें अपने क्षेत्रीय दावोों को 
पषु्ट करने के लिए किया जाता ह।ै

�	चीन ने हाल ही मेें विवादित दक्षिण चीन सागर मेें तेल और प्राकृतिक गैस 
क्षेत्र मेें निवेश के लिए भारत को वियतनाम के निमतं्रण पर आपत्ति जताई ह।ै

भारत-चीन सीमा विवाद

z	संदर््भ: चीन ने प्रधानमतं्री (पीएम) की अरुणाचल प्रदशे यात्रा पर भारत के 
साथ राजनयिक विरोध दर््ज कराया ह,ै जहाँ उन््होोंने नवनिर््ममित सेला टनल को 
राष्टट्र को समर््पपित किया था।

z	सेला टनल का उद्घाटन: पीएम ने अरुणाचल प्रदशे मेें 13 हजार फीट की 
ऊँचाई पर बनी सेला टनल का उद्घाटन किया। 

z	चीन की आपत्तियाँ: चीन, अरुणाचल प्रदशे को दक्षिण तिब््बत के रूप मेें 
दावा करता ह ै और अपने दावोों को उजागर करने के लिए नियमित रूप से 
भारतीय नेताओ ंके राज््य के दौरे पर आपत्ति जताता ह।ै चीन ने इस क्षेत्र का 
नाम भी जांगनान रखा ह।ै

z	चीनी प्रादेशिक दावोों की अस््ववीकृत ि: भारत ने अरुणाचल प्रदशे पर चीन 
के क्षेत्रीय दावोों को बार-बार खारिज कर दिया ह,ै यह कहते हुए कि राज््य 
दशे का अभिन््न अगं ह।ै

भारत-चीन सीमा विवादोों की पषृ्ठभूमि:

z	मैकमोहन लाइन का प्रस््तताव (1913-14): शिमला सम््ममेलन का उद्देश््य 
ब्रिटिश भारत और तिब््बत के बीच एक सीमा स््थथापित करना था।

�	मकैमोहन रेखा प्रस््ततावित की गई, जो भटूान से बर््ममा तक फैली 890 
किलोमीटर की सीमा थी लेकिन चीन ने इसे स््ववीकार नहीीं किया।

z	तिब््बत पर कब््जजा (1950): चीन द्वारा तिब््बत पर कब््जजा करने से दनुिया 
की सबसे लंबी अनिर््धधारित सीमाओ ंमेें से एक का निर््ममाण हुआ।

z	वास््तविक नियंत्रण रेखा (LAC) का परिचय (1959): चीन ने LAC 
को दोनोों दशेोों के बीच सीमा के रूप मेें प्रस््ततावित किया। भारत ने इस प्रस््तताव 
को अस््ववीकार कर दिया।

z	भारत-चीन युद्ध (1962): 21 नवंबर, 1962 को चीन ने भारत के साथ 
अपने यदु्ध मेें यदु्धविराम की घोषणा की, चीन ने अक््ससाई चिन के क्षेत्र पर 
कब््जजा कर लिया।

z	युद्धविराम और उसके परिणाम: चीन ने यदु्धविराम की घोषणा की, 
अधिकांश आक्रमण वाले क्षेत्ररों से चीन पीछे हट गया लेकिन अक््ससाई चिन 
पर उसने नियंत्रण बनाए रखा।

z	LAC की स््थथापना: एलएसी एक अनौपचारिक यदु्धविराम रेखा बन गई, 
लेकिन विवाद बरकरार रहा क््योोंकि दोनोों दशेोों ने इसकी अलग-अलग 
व््ययाख््यया की।

z	जारी विवाद: मकैमोहन रेखा भारत की एलएसी की व््ययाख््यया ह ै जबकि 
चीन अक््ससाई चिन और अरुणाचल प्रदशे, जिसे वह 'दक्षिण तिब््बत' कहता 
ह,ै को अपने क्षेत्र के रूप मेें दावा करता ह।ै

हाल के दिनोों मेें चीनी आक्रमण के  
संभावित कारक (गलवान घाटी और डोकलाम )

z	भारत की सीमावर्ती आधारभूत संरचना:

�	एलएसी के साथ सीमा पर आधारभूत संरचना:  दारबकु-श््ययोक-दौलत 
बेग ओल््डडी मार््ग को मजबतू करने से चीन शायद नाराज हो गया ह।ै

z	J&K की स््थथिति मेें बदलाव:

�	अनुच््छछेद 370 हटाना: भारत द्वारा जम््ममू-कश््ममीर और लद्दाख की स््थथिति 
मेें बदलाव की प्रतिक्रिया से भी चीन की आक्रामक कारवाई को जोड़कर 
दखेा जा रहा ह।ै

z	द्विपक्षीय तनाव:

�	बीआरआई और सीपीईसी संबंधी चिंताए:ँ चीन, भारत के गिलगित-
बाल््टटिस््ततान के दावे को CPEC के लिए खतरे के रूप मेें दखेता ह।ै

z	चीन की आंतरिक गतिशीलता:

�	कोविड-19 महामारी के कारण आंतरिक दबाव: चीनी नेततृ््व ने घरेल ू
मदु्ददों से ध््ययान भटकाने के लिए आक्रामकता (एलएसी और दक्षिण चीन 
सागर) की योजना बनाई ह,ै ऐसा कुछ विशषेज्ञञों का मानना ह।ै

z	भारत का अमेरिका के साथ जुड़़ाव:

�	हिदं-प्रशांत क्षेत्र मेें अमरेिका और भारत के बीच भ-ूराजनीतिक अभिसरण 
भी चीन के विरुद्ध निर्देशित ह।ै

z	क््ववाड (QUAD) मेें भारत की सदस््यता: भारत क््ववाड ( अमरेिका, जापान, 
ऑस्ट्रेलिया और भारत) का सदस््य ह,ै जिसका रुख निश्चित रूप से चीनी 
आक्रामकता को संतलुित करना ह।ै 

सीमा समझौत:े

z	1993 ई. मेें सीमा शांति एवं स््थथिरता समझौता।

z	1996 ई. मेें एलएसी पर सैन््य विश्वास-निर््ममाण उपायोों पर समझौता।

z	2005 ई. मेें एलएसी के साथ सैन््य क्षेत्र मेें विश्वास-निर््ममाण उपायोों को लाग ू
करने के तौर-तरीके। 

z	2012 ई. मेें भारत-चीन सीमा मामलोों पर परामर््श और समन््वय के लिए 
एक कार््य तंत्र स््थथापित करने हते ुसमझौता।

z	2013 ई. मेें सीमा रक्षा सहयोग समझौता।

आगे की राह

z	सैन््य तैयारियाँ: भारत को सीमा पर सड़केें  बनानी चाहिए और बनुियादी ढाँच े
मेें सधुार करना चाहिए और अडंमान तथा निकोबार कमान को मजबतू करना 
चाहिए, जो एशिया की समदु्री रणनीतिक जीवन रेखा और दनुिया की सबसे 
महत्तत्वपरू््ण समदु्री मार््ग की रक्षा करती ह।ै

z	दबाव के बिंदु: एक-चीन नीति के प्रति चीन की संवेदनशीलता और अन््य 
कमजोरियोों का उपयोग भारत अपने दृष्टिकोण को बदलने के लिए कर सकता ह।ै
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z	चीन से लड़ने के लिए भारत को LAC से आगे दखेना होगा। भारत के लिए 
सबसे अच््छछा विकल््प दक्षिण चीन सागर/ हिदं महासागर क्षेत्र ह,ै जहाँ यह परू्वी 
एशिया के समदु्री संतलुन को प्रभावित कर सकता ह।ै

z	गठबंधन का निर््ममाण: चीन के बढ़ते प्रभाव का मकुाबला करने के लिए भारत 
को अन््य दशेोों के साथ शक्ति-संतलुन समझौते करने होोंगे।

z	अमेरिका के साथ गठबंधन: चीन का मकुाबला करने, क्षेत्रीय संबंध बनाने 
और इडंो-पैसिफिक क्षेत्र को पनुर्संतलुित करने के लिए, भारत को प्राथमिक 
रणनीतिक भागीदार के रूप मेें अमरेिका के साथ गठबंधन करना चाहिए।

भारत-चीन जल संबंध

z	चीन मडेोग काउंटी (अरुणाचल प्रदशे के पास) मेें ब्रह्मपतु्र की यारलुंग जंगबो 
नामक सहायक नदी पर एक सपुर बाँध बनाने की योजना बना रहा ह।ै यह 
तिब््बती पठार से निकलती ह।ै

z	बांग््ललादशे (जमनुा के रूप मेें) मेें प्रवेश करने से पहले यारलुंग जंगबो अरुणाचल 
प्रदशे (सियांग के रूप मेें) और असम (ब्रह्मपतु्र के रूप मेें) मेें प्रवाहित होती ह।ै

z	जल बंटवारे पर भारत और चीन के बीच कोई संस््थथागत समझौता नहीीं ह।ै

जल विज्ञान संबंधी स्थिति:

z	भारत से होकर प्रवाहित होने वाली पाँच प्रमखु नदियाँ का उद्गम स््थल चीन 
मेें स््थथित ह।ै

�	ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली: सियांग (ब्रह्मपतु्र), लोहित और सबुनसिरी। 

�	सिधुं नदी प्रणाली: सिध ुऔर सतलजु। 

z	चीन, दक्षिण एशिया की 7 सबसे बड़़ी नदियोों पर ऊपरी तटवर्ती नियंत्रक 
है: जिसमेें सिंध,ु गंगा, ब्रह्मपतु्र, इरावदी, सालवीन, यांग््त््ज़़ी और मकेांग 
शामिल हैैं।

चिंताएँ:

z	चीन की ऊपरी तटवर्ती स््थथिति को हथियार बनाने की क्षमता: चीन के 
पास ऊपरी तटवर्ती स््थथिति को हथियार बनाने की क्षमता ह,ै जिससे डाउनस्ट्रीम 
मेें जल-विद्युत परियोजनाओ ंकी योजना बनाने की भारत की क्षमता सीमित 
हो जाती ह।ै

z	पारिस््थथितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्ररों मेें जल स््तर मेें बदलाव। उदाहरणतः 
काजीरंगा नेशनल पार््क । 

z	बाँध भकंूप की दृष्टि से संवेदनशील हिमालय क्षेत्र मेें स््थथित ह ै जिससे बाँध 
टूटने का खतरा हो सकता ह।ै

आगे की राह

z	जल सहयोग समझौते को अतंिम रूप दनेा: आकँड़ोों को साझा करने, बाँध 
निर््ममाण और न््ययूनतम जल प्रवाह को बनाए रखने के लिए दोनोों दशेोों के मध््य 
जल सहयोग समझौते की आवश््यकता ह।ै

z	 सिंध ुजल समझौता (IWT) एक मार््गदर््शशिका के रूप मेें: प्रसिद्ध सिंध ुजल संधि 
को दो प्रतिद्वंद्वी दशेोों के मध््य जल सहयोग के लिए एक मलू््यवान मार््गदर््शशिका 
के रूप मेें कार््य करना चाहिए।

z	पानी के मदु्ददों के राजनीतिकरण से बचना चाहिए: किसी भी कीमत पर पानी 
के राजनीतिकरण से बचना चाहिए।

दक्षिण एशिया मेें चीन का बढ़ता प्रभाव

कभी भारत का रणनीतिक अनुगामी माना जाने वाला दक्षिण एशिया हाल ही मेें 
बढ़ते चीनी प्रभाव का केें द्र बन गया ह।ै
z	पाकिस््ततान:

�	चीन-पाकिस््ततान रिश््तते को एक निरंतर चलने वाला गठबंधन माना जाता ह।ै

�	चीन ने चीन-पाकिस््ततान आर््थथिक गलियारे (CPEC) के माध््यम से 
पाकिस््ततान मेें भारी निवेश किया ह।ै

�	सामरिक महत्तत्व के ग््ववादर बंदरगाह मेें भी चीन की अच््छछी-खासी हिस््ससेदारी ह।ै

�	चीन संयकु्त राष्टट्र और एफएटीएफ मेें पाकिस््ततान को राजनयिक समर््थन 
प्रदान करता ह।ै

z	बांग््ललादेश:

�	बांग््ललादशे के लिए चीन, रक्षा आयात का सबसे बड़़ा स्रोत ह।ै

�	चीन इसका सबसे बड़़ा व््ययापारिक साझदेार भी ह।ै यह बांग््ललादशे को 97% 
से अधिक व््ययापारिक वस््ततुओ ंतक शलु््क-मकु्त पहुचँ भी प्रदान करता ह।ै

�	यह बांग््ललादशे के दसूरे परमाण ु ऊर््जजा संयंत्र के साथ-साथ 25 ऊर््जजा 
परियोजनाओ ंका वित्तपोषण कर रहा ह।ै

�	चीन ने बांग््ललादशे के पहले संचार उपग्रह, बंगबंध-ु1 के लिए तकनीकी 
सहायता भी प्रदान की ह।ै

z	श्रीलंका:

�	श्रीलंका BRI के समदु्री घटक का एक प्रमखु अगं ह।ै हबंनटोटा बंदरगाह 
BRI के तहत सबसे बड़़ी परियोजनाओ ंमेें से एक ह।ै

�	ऋण-जाल कूटनीति के कारण, चीन ने हबंनटोटा बंदरगाह जैसी रणनीतिक 
संपत्तियोों पर भी नियंत्रण हासिल कर लिया ह।ै चीन, श्रीलंका के सबसे 
बड़़े कर््जदाताओ ंमेें से एक ह।ै 

�	लिट्टे और श्रीलंकाई सरकार के बीच गहृ यदु्ध के बाद चीन ने संयकु्त 
राष्टट्र मानवाधिकार आयोग मेें श्रीलंका को महत्तत्वपरू््ण राजनयिक सहायता 
प्रदान की ह।ै

z	 नेपाल:

�	नेपाल तीन गलियारोों- कोसी, गंडक और कर््णणाली मेें BRI के हिमालयी 
विस््ततार की मजेबानी करता ह।ै

�	चीन ने नेपाल को बाहरी दनुिया से कनेक््टटिविटी के लिए भारत पर अत््यधिक 
निर््भरता से बचने के लिए 7 भमूि बंदरगाहोों तक पहुचँ प्रदान की ह।ै

�	चीन ने पोखरा हवाई अड्डे, काठमांडू-लुंबिनी रेल लिक और ल््हहासा 
शिगात््ससे रेल लिक जैसी परियोजनाओ ंमेें प्रमखु निवेश किया ह।ै

�	चीन दसूरा सबसे बड़़ा व््ययापार भागीदार और FDI का सबसे बड़़ा स्रोत ह।ै

z	मालदीव:

�	मालदीव के 70% से अधिक ऋण का कर््जदाता चीन ह ैऔर उसने माले 
हवाई अड्डे और सिनामाले ब्रिज जैसे बनुियादी ढाँच े मेें भारी निवेश 
किया ह।ै

�	एक चीनी कंपनी को फेयध ू फिनोल््हहू द्वीप के लिए 50 साल का पट्टा 
प्राप्त हुआ ह।ै

�	मालदीव मेें नागरिक लोकतांत्रिक सरकार की वापसी के साथ, ऋण-जाल 
और परियोजनाओ ं की अव््यवहार््यता पर चितंाओ ं के कारण कई बड़ी 
बनुियादी ढाँचा परियोजनाए ँरुक गई ंया रद्द कर दी गई।ं
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दक्षिण चीन सागर विवाद

z	संदर््भ: दक्षिण चीन सागर (एससीएस) मेें फिलीपीींस और चीनी नौसेना बलोों 
के बीच बढ़़े तनाव की पषृ्ठभमूि मेें भारत के विदशे मतं्री (ईएएम) फिलीपीींस 
की आधिकारिक यात्रा पर हैैं। दोनोों दशे तट पर स््ववामित््व का दावा करते हैैं।

दक्षिण-चीन 
सागर के बारे मेें

अवस््थथिति
पश्चिमी प्रशांत महासागर का सीमांत 
सागर, आंशिक रूप से उपभूमि से 
घिरा हुआ।

अतिरिक्त खाड़़ियाँ:
थाईलैैंड की खाड़़ी और टोन््ककिन 
की खाड़़ी दक्षिण चीन सागर का 
हिस््ससा हैैं।

सीमावर्ती राज््य एवं क्षेत्र
पीपलु््स रिपब््ललिक ऑफ चाइना, ताइवान, फिलीपीींस, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, 
सिंगापरु, वियतनाम।

कनेक््टटिविटी
ताइवान जलडमरूमध््य के माध््यम से पूर्वी चीन 
सागर से और लूजोन जलडमरूमध््य के माध््यम 
से फिलीपीन सागर से जडु़़ा हुआ है।

भौतिक लक्षण:
पैरासेल््स: द्वीप और भित्तिया।ँ
स्प्रैटलिस: अधिकतर भित्तिया ँऔर 
चट्टानेें, कुछ उच््च ज््ववार मेें डूबे हुए।

स््थलाकृति: 
•	 द्वीप आम तौर पर कृषि  योग््य नहीीं होते हैैं, उनमेें स््थथायी फसलोों या जंगलोों का अभाव 

होता है।
•	 आसपास का जल तेल, प्राकृति क गैस, खनिज और समुद्री खाद्य पदार्थथों से समृद्ध होता 

है।

दक्षिण चीन सागर विवाद के बारे मेें:
इस विवाद मेें क्षेत्र के कई संप्रभ ु देशोों के द्वीप और समदु्री दावे शामिल हैैं जो 
ऐसे क्षेत्र पर चीन के दावे का विरोध करते हैैं।

दक्षिण चीन सागर का महत्त्व:
z	रणनीतिक अवस््थथिति: यह रणनीतिक रूप से प्रमखु समदु्री व््ययापार मार्गगों 

के चौराह ेपर स््थथित ह,ै जो प्रशांत महासागर को हिदं महासागर से जोड़ता ह।ै

z	वैश्विक समुद्री मार््ग: इसके जल क्षेत्र से सालाना 3 ट्रिलियन डॉलर से अधिक 
का व््ययापार होता ह।ै वैश्विक व््ययापार की मात्रा के हिसाब से 80% और मलू््य के 
हिसाब से 70% परिवहन इस समदु्री मार््ग के द्वारा किया जाता ह।ै कुल मात्रा के 
हिसाब से, 60% एशिया से होकर गजुरता ह,ै जिसमेें वैश्विक नौ-परिवहन का 
अनमुानित एक-तिहाई हिस््ससा दक्षिण चीन सागर से होकर जाता ह।ै

दक्षिण चीन सागर  
मेें विवादित दावे
दावा

चीन
फिलिपीींस
मलेशिया
ब्रुनेई
वियतनाम

क्षेत्रफल: दक्षिण चीन सागर 30 लाख 
वर््ग  किलोमीटर से अधिक मेें फैला है
व््ययापार: सालाना 5 ट्रिलियन डॉलर से 
अधिक का जहाज-जनित व््ययापार समुद्र 
से होकर गजुरता है
तेल और गैस: माना जाता है कि प्रमुख 
अप्रयकु्त तेल और गैस भंडार समुद्र तल 
के नीचे मौजूद हैैं

z	प्राकृत िक संसाधन:
�	मत््स््यन क्षेत्र: विश्व के आध ेसे अधिक मछली पकड़ने वाले जहाज दक्षिण 

चीन सागर मेें उपस््थथित हैैं और लाखोों लोग अपने भोजन एवं आजीविका 
के लिए इस जल क्षेत्र पर निर््भर हैैं।

�	ऊर््जजा भंडार: यहाँ तेल और गैस के प्रामाणिक भडंार मिले ह।ै

भारत के लिए दक्षिण चीन सागर का महत्त्व: 
z	आर््थथिक महत्तत्व: 

�	वैश्विक व््ययापार: हिदं-प्रशांत क्षेत्र के साथ भारत का 55% व््ययापार, दक्षिण 
चीन सागर के जल क्षेत्र से होकर गजुरता ह।ै 

�	ऊर््जजा संसाधन: भारत, तेल और प्राकृतिक गैस के विशाल भडंार की 
खोज करना चाहता ह।ै

z	सरुक्षा महत्तत्व:
�	रणनीतिक जलमार््ग: SCS एक रणनीतिक जलमार््ग ह ैजो हिदं महासागर 

को प्रशांत महासागर से जोड़ता ह।ै

�	चीन के विस््ततारवाद का मुकाबला: भारत अपनी समदु्री क्षमताओ ंको 
सदुृढ़ करने और क्षेत्रीय साझदेारोों के साथ अपने संबंधोों को प्रगाढ़ करके 
इसे संतलुित करना चाहता ह।ै

दक्षिण चीन सागर क्षेत्र मेें चीन के विस्तार/चुनौतियोों को लेकर चिंताएँ:
z	मछली पकड़ने पर प्रतिबंध: सतत/धारणीय मछली पकड़ने कि प्रक्रिया को 

बढ़़ावा दनेे और समदु्री पारिस््थथितिकी मेें सधुार के बहाने 1999 ई. से चीन 
द्वारा इसे मनमाने ढंग से लाग ूकिया गया ह।ै

z	कानूनी कार््रवाइयाँ: तटरक्षक काननू का अनचु््छछेद 22 चीन तटरक्षक 
(सीसीजी) को उन विदशेी संगठनोों और व््यक्तियोों के खिलाफ हथियारोों का 
उपयोग करने मेें सक्षम बनाता ह ैजो समदु्र मेें चीन के संप्रभ ुअधिकारोों और 
अधिकार क्षेत्र का उल््ललंघन करते हैैं।

z	प्रॉक््ससी युद्ध: सीसीजी के समर््थन से चीनी समदु्री मिलिशिया द्वारा की गई 
कार््रवाइयोों का उद्देश््य विदशेी जहाजोों को घरेना, टक््कर मारना और विवादित 
क्षेत्ररों तक उनकी पहुचँ को अवरुद्ध करना ह।ै

z	समुद्री कूटनीति पर उठते सवाल: चीन के '10-डैश लाइन' मानचित्र के 
प्रकाशन ने अतंरराष्ट्रीय काननू और कूटनीति के प्रति चीन के रवैये पर सवाल 
खड़़े किए हैैं।

z	चीन-अमेरिका सैन््य और अर्दद्धसनिक प्रतिस््पर्द्धा का प्रबंधन: क्षेत्र मेें 
चीन के विस््ततार के साथ, क्षेत्र मेें अमरेिकी सैन््य भागीदारी भी काफी हद तक 
बढ़ गई ह,ै जिससे क्षेत्र का सैन््ययीकरण हो गया ह।ै अमरेिका ने दक्षिण-परू््व 
एशिया मेें सहयोगियोों के साथ सैन््य अभ््ययासोों का बड़े पैमाने पर विस््ततार किया 
ह,ै और अपने 'नेविगेशन ऑपरेशनोों की स््वतत्रता' (FONOPs) की आवतृ्ति 
और तीव्रता मेें वदृ्धि की ह।ै

आगे की राह:
z	कूटनीति एवं सहभागिता: 

�	बहुपक्षीय वार््तताए:ँ विवाद मेें शामिल सभी पक्षषों को पारस््परिक रूप से 
स््ववीकार््य समाधान खोजने और राष्टट्ररों के बीच समझ को बढ़़ावा दनेे के 
लिए एक शांतिपरू््ण, खलुी और बहुपक्षीय वार््तता मेें शामिल होने के लिए 
प्रोत््ससाहित करना।

�	आचार संहिता (COC): दक्षिण चीन सागर के लिए एक सशक्त और 
काननूी रूप से बाध््यकारी आचार संहिता को अतंिम रूप दनेे तथा उसका 
पालन करने को सक्रिय रूप से बढ़़ावा देें।
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� प्रहार 2024: अंतरराष्ट्रीय संबंध� प्रहार 2024: अंतरराष्ट्रीय संबंध46

z	संघर््ष की रोकथाम और प्रबंधन:

�	विश्वास बहाली के उपाय: समदु्री घटनाओ ंकी स््थथिति मेें तत््ककाल संचार 
की सवुिधा के लिए सैन््य और सरकारी अधिकारियोों के बीच हॉटलाइन 
की स््थथापना करना।

�	सामुद्रिक सहयोग: सहयोग और पारस््परिक लाभ को बढ़़ावा दनेे के लिए 
समदु्री वैज्ञानिक अनसुंधान, पर््ययावरण संरक्षण और मत््स््य पालन प्रबंधन 
जैसे क्षेत्ररों मेें संयकु्त प्रयासोों को प्रोत््ससाहित करना।

z	अंतरराष्ट्रीय मध््यस््थता और कानूनी तंत्र: विवादोों को शांतिपरू््ण ढंग से 
सलुझाने के आधार के रूप मेें अतंरराष्ट्रीय फैसलोों, जैसे कि फिलीपीींस बनाम 
चीन मामले मेें स््थथायी मध््यस््थता न््ययायालय के फैसले को बनाए रखेें और 
उनका सम््ममान करना।

z	सामान््य हितोों को प्रोत््ससाहन: सहयोग के लाभोों पर प्रकाश डालते हुए सतत 
विकास, आपदा प्रबंधन और समदु्री संसाधनोों की सरुक्षा के लिए संयकु्त पहल 
को प्रोत््ससाहित करना।

बीआरआई परियोजना

हाल ही मेें अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए तीसरा बेल््ट एंड रोड (BRI) फोरम 
बीजिंग, चीन मेें आयोजित किया गया था।

बेल्ट एंड रोड पहल के विषय मेें:

z	BRI को वर््ष 2013 मेें चीनी राष्टट्रपति शी जिनपिंग द्वारा लॉन््च किया गया था।

z	उद्देश््य: इसका उद्देश््य भाग लेने वाले दशेोों मेें व््ययापार, निवेश और आर््थथिक 
विकास को बढ़़ावा दनेे के उद्देश््य से रेलवे, राजमार्गगों, बंदरगाहोों, हवाई अड््डडोों 
और अन््य बनुियादी ढाँचा परियोजनाओ ंके नेटवर््क  के माध््यम से एशिया को 
यरूोप और अफ्रीका से जोड़ना ह।ै

चीन की बेल्ट एंड रोड पहल (BRI) से संबंधित चिंताएँ:

z	ऋण जाल कूटनीति: बीआरआई परियोजनाओ ंके लिए दशेोों ने चीन से भारी 
मात्रा मेें उधार लिया ह ैऔर अब उन््हेें इन ऋणोों को चकुाने मेें चनुौतियोों का 
सामना करना पड़ रहा ह।ै इससे "ऋण जाल कूटनीति" के आरोप लगने लगे हैैं, 
जहाँ दशेोों को अपने ऋणोों पर चकू करने पर रणनीतिक संपत्तियोों पर नियंत्रण 
खोने का जोखिम होता ह।ै उदाहरण के लिए, बढ़ते कर््ज के कारण श्रीलंका 
को हबंनटोटा बंदरगाह का नियंत्रण चीन को सौौंपना पड़़ा।

भारत का रुख:
z	भारत, चीन के बेल््ट एडं रोड इनिशिएटिव (बीआरआई), खासकर चीन-

पाकिस््ततान आर््थथिक कॉरिडोर (सीपीईसी) का कड़़ा विरोध करता ह,ै क््योोंकि 
यह पाकिस््ततान के कब््जजे वाले कश््ममीर (पीओके) से होकर गजुरता ह।ै

z	CPEC (चीन-पाकिस््ततान आर््थथिक गलियारा) जो पाकिस््ततान के बलचूिस््ततान 
मेें ग््ववादर बंदरगाह को चीन के शिनजियांग प््राांत से जोड़ता ह,ै BRI की 
प्रमखु परियोजना ह।ै

z	भारत की मखु््य चितंा यह ह ैकि यह परियोजना उसकी संप्रभतुा की उपेक्षा 
करती ह।ै 

z	प्रमुख बुनियादी ढाँचा परियोजनाओ ं से जुड़़े जोखिम: किसी भी बड़़ी 
बनुियादी ढाँचा परियोजना के साथ संभावित पर््ययावरणीय, सामाजिक और 
भ्रष्टाचार के जोखिम जडु़़े होते हैैं। उदाहरण के लिए: वर््ष 2016 मेें, चीन 
बीआरआई दशेोों मेें 240 कोयला परियोजनाओ ंमेें शामिल था, जो ग्रीनहाउस 
गैस उत््सर््जन के लिए जिम््ममेदार थे।

z	वहृत जोखिम: कुछ दशेोों के लिए, बीआरआई परियोजनाओ ं के लिए 

आवश््यक वित्तपोषण ऋण को असह्य स््तर तक बढ़़ा सकता ह।ै उदाहरण 

के लिए, कुनमिगं-सिंगापरु रेलवे के लाओ पीडीआर खडं के निर््ममाण की 

अनमुानित लागत 6 बिलियन अमरेिकी डॉलर ह ैजो वर््ष 2016 मेें लाओस 

के सकल घरेल ूउत््पपाद का लगभग 40 प्रतिशत ह।ै

z	परियोजनाओ ंकी धीमी गति: पाकिस््ततान मेें  लगभग 19 बिलियन डॉलर 

की BRI परियोजनाए ँ या तो परूी हो चकुी हैैं या चल रही हैैं, लेकिन इससे 

संरचनात््मक आर््थथिक सधुारोों मेें कोई तेजी नहीीं आई ह।ै परिणामस््वरूप, 

पाकिस््ततान की अर््थव््यवस््थथा भारी मात्रा मेें ऋण, लगातार बढ़ते चाल ू खाते 

के घाटे और बहुत कम विदशेी मदु्रा भडंार के साथ डिफॉल््ट के कगार पर ह।ै

z	चीनी अर््थव््यवस््थथा मेें मंदी: चीनी अर््थव््यवस््थथा की हालिया मदंी बीआरआई 

के लिए एक और प्रमखु चनुौती पेश करती ह।ै चीनी अर््थव््यवस््थथा वर््ष 2023 

की पहली छमाही मेें 5.5% बढ़़ी, जो आधिकारिक 5% लक्षष्य से अधिक ह ै

लेकिन इसकी ऐतिहासिक दर से कम ह।ै चीन अपस््फफीति और यवुाओ ंमेें बढ़ती 

बेरोजगारी का भी सामना कर रहा ह।ै

z	शासन संबंधी मुद्दा: एशियन इफं्रास्टट्रक््चर इन््ववेस््टमेेंट बैैंक (एआईआईबी) जैसी 

पहलोों के विपरीत, बेल््ट एडं रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) मेें एक केें द्रीकृत 

शासकीय ढाँचा नहीीं ह,ै जो मदु्ददों के सामहूिक समाधान को जटिल बनाता ह।ै

प्रमुख शब्दावलियाँ
कीवर््ड: पंचशील (शांतिपूर््ण सह-अस््ततित््व के पाचँ सिद््धाांत), शंघाई 
सहयोग संगठन, फाइव फिगर नीति, सलामी स््ललाइसिंग रणनीति, 
ऋण जाल कूटनीति, मुख््य प्रारभंिक सामग्री, नाइन-डैश लाइन, 
मैकमोहन लाइन, चीन-पाकिस््ततान आर््थथिक गलियारा, समुद्री 
कूटनीति, नौपरिवहन संचालन की स््वतंत्रता, एशियन इन्फ्रास्टट्रक््चर 
इन््ववेस््टमेेंट बैैंक।

विगत वर्षषों के प्रश्न 

z	“संयकु्त राज््य अमरेिका, चीन के रूप मेें एक ऐसे अस््ततित््व के खतरे का सामना 

कर रहा ह,ै जो तत््ककालीन सोवियत संघ की तलुना मेें कहीीं अधिक चनुौतीपरू््ण 

ह।ै” विवेचना कीजिए।� (2021)

z	भारत-प्रशांत महासागर क्षेत्र मेें चीन की महत्त्वाकांक्षाओ ंका मकुाबला करना 

नई त्रि-राष्टट्र साझदेारी AUKUS का उद्देश््य ह।ै क््यया यह इस क्षेत्र मेें मौजदूा 

साझदेारी का स््थथान लेने जा रहा ह?ै वर््तमान परिदृश््य मेें AUKUS की शक्ति 

और प्रभाव की विवेचना कीजिए।� (2021)

z	“चीन अपने आर््थथिक संबंधोों एवं सकारात््मक व््ययापार अधिशेष को, एशिया 

मेें संभाव््य सैनिक शक्ति हैसियत को विकसित करने के लिए, उपकरणोों  के 

रूप मेें इस््ततेमाल कर रहा ह।ै” इस कथन के प्रकाश मेें, उसके पड़़ोसी के रूप 

मेें भारत पर इसके प्रभाव पर चर््चचा कीजिए।� (2017)

z	दक्षिण चीन सागर के मामले मेें, समदु्री भ-ूभागीय विवाद और बढ़ता हुआ 

तनाव समस््त क्षेत्र मेें नौपरिवहन की और ऊपरी उड़ान की स््वतत्रता को 

सुनिश्चित करने के लिए समदु्री सुरक्षा की आवश््यकता की अभिपुष्टि करते ह।ै 

इस संदर््भ मेें भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय मदु्ददों पर चर््चचा कीजिए। (2014)

ABC
Stamp




परिचय

भारत और यूरोपीय संघ के बीच संबंध 1960 के दशक की शरुुआत से चले 

आ रह ेहैैं, भारत उन पहले दशेोों मेें से एक ह ैजिसने यूरोपीय आर््थथिक समदुाय के 

साथ राजनयिक संबंध स््थथापित किए थे। भारत और यूरोपीय संघ की समानताओ ं

मेें बहुलवादी समाज, बाजार अर््थव््यवस््थथा और राजनीतिक लोकतंत्र शामिल हैैं।

भारत और यरूोप के बीच सहयोग के क्षेत्र

z	भू-रणनीतिक:

�	दोनोों ही चीन के प्रतिस््पर्धी:

	� यूरोपीय संघ का कनेक््टटिविटी कार््यक्रम : यरूोपीय संघ ने 

चीन की बेल््ट एडँ रोड पहल (Belt and Road Initiative) का 

मकुाबला करने के लिए अपने कनेक््टटिविटी कार््यक्रम, जिसे गोल््डन 

गेटवे (Golden Gateway) के नाम से जाना जाता ह,ै का अनावरण 

किया ह।ै

�	भारत-प्रशांत क्षेत्र पर: यरूोपीय संघ ने अपनी भारत-प्रशांत नीति प्रकाशित 

की ह,ै जिसमेें भारत को केें द्र मेें रखा गया ह।ै

z	आर््थथिक सहयोग:

�	व््ययापार: भारत यरूोपीय संघ का 10वाँ सबसे बड़़ा व््ययापारिक भागीदार 

ह,ै जो यरूोपीय संघ के कुल माल व््ययापार का 2.1% हिस््ससा ह।ै यरूोपीय 

संघ और भारत के बीच सेवाओ ंका व््ययापार वर््ष 2020 मेें 30.4 बिलियन 

यरूो तक पहुचँ गया।

�	जनवरी 2022 मेें नई दिल््लली मेें आयोजित 11वीीं आर््थथिक और वित्तीय 

वार््तता (ईएफडी) मेें उन््नत व््ययापार साझदेारी (ईटीपी) वार््तता का शभुारंभ। 

�	प्रत््यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) : भारत मेें विदशेी निवेश स््टटॉक मेें 

यरूोपीय संघ की हिस््ससेदारी वर््ष 2020 मेें 87.3 बिलियन यरूो तक पहुचँ 

गई, जो वर््ष 2017 मेें 63.7 बिलियन यरूो थी, जिससे यरूोपीय संघ भारत 

मेें एक प्रमखु विदशेी निवेशक बन गया।

�	भारत और यूरोपीय संघ ने संयक्त व््ययापार और प्रौद्योगिकी परिषद 

लॉन््च की : भारत और यरूोपीय संघ ने अतंतः एक संयकु्त व््ययापार और 

प्रौद्योगिकी परिषद शरुू करने का निर््णय लिया।

z	विकासात््मक साझेदारी:

�	सतत विकास: भारत एवं यरूोपीय संघ स््ममार््ट शहर, स््वच््छ जल तथा 

स््वच््छता और जलवाय ु कार््रवाई जैसे सतत विकास लक्षष्ययों (एसडीजी) 

को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम कर रह ेहैैं।

�	स््ववास््थ््य: समान वैश्विक आपरू््तति सनुिश्चित करने के लिए टीके, उपचार 

और निदान पर भारत-ब्रिटेन साझदेारी।

�	लोगोों के बीच संपर््क  (People to people): दोनोों पक्षषों ने प्रवासन और 

गतिशीलता (CAMM) पर साझा एजेेंडे पर संयकु्त घोषणा पर हस््तताक्षर 

किए हैैं।

�	जलवायु परिवर््तन: स््वच््छ ऊर््जजा और जलवाय ुपरिवर््तन साझदेारी, 2017 

के ढाँच ेके माध््यम से जलवाय ुपरिवर््तन से निपटने के वैश्विक प्रयासोों मेें 

दोनोों प्रमखु हितधारक बन गए हैैं।

	� यरूोपीय संघ ने सीओपी26 मेें वैश्विक ग्रीन ग्रिड पहल के शभुारंभ 

का स््ववागत किया और भारत को उसके "एक सरू््य, एक विश्व, एक 

ग्रिड" के लक्षष्य को प्राप्त करने मेें सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध ह।ै

z	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग:

�	भारत-यूके वैश्विक नवाचार भागीदारी (जीआईपी) को अतंिम रूप द े

दिया गया ह,ै जिसमेें भारत और यकेू 14 वर्षषों मेें 100 मिलियन यरूो तक 

सह-वित्तपोषण करेेंगे।

�	होराइजन 2020: दोनोों ने जलवाय ु परिवर््तन और ध्रुवीय अनसुंधान से 

संबंधित संयकु्त अनसुंधान परियोजनाए-ँ 'होराइजन 2020' शरुू की हैैं।

z	रक्षा और सरुक्षा सहयोग:

z	भारत के साथ यरूोपीय संघ के प्रौद्योगिकी सहभागिता को सवुिधाजनक बनाने 

के लिए ओपन जनरल एक््सपोर््ट लाइसेेंस का शुभारंभ।

z	नया सचूना संलयन केें द्र: हाल ही मेें हिदं महासागर क्षेत्र नई दिल््लली (IFC - 

IOR) ने यरूोपीय संघ नौसेना बल अटलांटा के समदु्री सरुक्षा केें द्र - हॉर््न ऑफ 

अफ्रीका (MSC - HOA) के साथ मिलकर काम किया ह।ै

z	आतंकवाद का मुकाबला: भारत और यरूोपीय संघ ने 14वेें भारत-यरूोपीय 

संघ शिखर सम््ममेलन मेें आतंकवाद का मकुाबला करने के लिए एक घोषणा 

को अपनाया।

z	समुद्री डकैती विरोधी अभियान: दोनोों पक्षषों ने जून 2021 मेें अदन की खाड़़ी 

मेें पहला भारतीय नौसेना और यरूोपीय संघ नौसेना बल (EUNAVFOR) 

अभ््ययास आयोजित किया।

भारत-यरूोपीय संघ संबधंोों मेें मदु्दे

z	व््ययापार: वर््ष 2019 मेें, भारत यरूोपीय संघ के कुल व््ययापार मेें केवल 1.9% 

का प्रतिनिधित््व करता ह,ै जो चीन (13.8%) से काफी पीछे ह।ै

z	यूरोपीय संघ के सदस््य देशोों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंध विकसित 

हुए, लेकिन प्रगाढ़ नहीीं हुए: जबकि जर््मनी, फ््राांस और यकेू जैसे यरूोपीय संघ 

भारत-यूरोपीय संघ14
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के सदस््य दशेोों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंध काफी हद तक विकसित हुए, 

लेकिन इससे समहू के साथ संबंधोों मेें अपेक्षित प्रगाढ़ता नहीीं आई।

z	सीएए और अनुच््छछेद 370 पर यूरोपीय संघ: यरूोपीय संसद ने वर््ष 2019 
मेें जम््ममू और कश््ममीर का विशषे दर््जजा खत््म करने और नागरिकता (संशोधन) 
अधिनियम को लेकर भारत सरकार के निर््णय की आलोचना की थी।

z	संरक्षणवाद: यरूोपीय संघ टैरिफ पर भारत के "संरक्षणवादी" उपायोों और 
यरूोपीय संघ के सदस््य दशेोों के साथ द्विपक्षीय निवेश संधियोों को समाप्त करने 
की आलोचना करता ह।ै

z	यूरोप मेें प्रवास-विरोधी और अति-राष्टट्रवादी भावना का उदय: शरणार्थी 
संकट और व््ययापार संरक्षणवाद मेें वदृ्धि तथा वैश्वीकरण के प्रति आक्रोश ने 
ब्रेक््ससिट मेें प्रकट हुई यरूोपीय संघ विरोधी भावनाओ ंको मजबतू किया ह।ै

व्यापक-व्यापार और निवेश समझौता 
(BROAD-BASED TRADE AND INVESTMENT 
AGREEMENT)

यह भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व््ययापार समझौता है : वार््तता 
2007 मेें शरुू हुई थी, जिसमेें ब्रसेल््स और नई दिल््लली मेें 15 दौर की वार््तता 
हुई थी।

वार्ता मेें गतिरोध

वस्तुओ ंका व्यापार:

z	यरूोपीय संघ ने वाइन, स््पपिरिट, डेयरी और ऑटोमोबाइल पर टैरिफ कम करने 
की माँग की ह,ै लेकिन भारत ने चितंा जताई ह ै कि इससे बाजार मेें यरूोपीय 
आयात की बाढ़ आ सकती ह।ै

z	भारत ने सेनिटरी और फाइटो-सेनिटरी क्षेत्ररों मेें गैर-टैरिफ बाधाओ ंऔर यरूोपीय 
संघ द्वारा लगाए गए तकनीकी बाधाओ ंको कम करने की भी माँग की ह।ै

z	बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर): यरूोपीय संघ को उम््ममीद ह ै कि 
भारत अपनी आईपीआर व््यवस््थथा को मजबतू करेगा, जिसका भारत के विशाल 
फार््ममास््ययुटिकल और जेनेरिक दवा क्षेत्र पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता ह।ै

z	यरूोपीय संघ की 'डेटा विशिष्टता' की माँग को भारत ने खारिज कर दिया।

डेटा-सुरक्षित देश:

z	डेटा सरुक्षित देश का दर््जजा: यरूोपीय संघ ने भारत को डेटा सरुक्षित दशे का 
दर््जजा नहीीं दिया ह।ै इसके बिना, संवेदनशील डेटा का प्रवाह बाधित हो सकता 
ह,ै जिससे यरूोपीय संघ मेें भारतीय व््यवसायोों के लिए परिचालन लागत बढ़ 
सकती ह।ै

सेवा क्षेत्र:

z	बाजार तक अधिक पहुचँ: जहाँ भारत ने मोड 1 और 4 के तहत यरूोपीय 
बाजार तक अधिक पहुचँ की माँग की ह,ै वहीीं यरूोपीय संघ ने मोड 3 के तहत 
भारतीय अर््थव््यवस््थथा तक अधिक पहुचँ की माँग की ह।ै

z	निवेशक-राज््य विवाद निपटान तंत्र: यरूोपीय संघ विस््ततृत प्रावधान चाहता 
ह ैजबकि भारत इस प्रावधान को स््ववीकार करने मेें अनिच््छछु क ह।ै 

आगे की राह

z	द्विपक्षीय वार््तता: परूकताओ ं पर ध््ययान केें द्रित करने के लिए कई मतभदेोों से 
परे दखेना चाहिए।

z	हरित प्रौद्योगिकी और कृत्रि म बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्ररों मेें अधिक सहयोग: 

भारत एवं यरूोपीय संघ हरित प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बदु्धिमत्ता पर वार््तता करके 

शरुुआत कर सकते हैैं, जिसके परिणामस््वरूप चर््चचा मेें अधिक संतलुित परिणाम 

सामने आ सकते हैैं।

z	स््ववास््थ््य देखभाल मेें सहयोग: भारत की फार््ममास््ययुटिकल विनिर््ममाण क्षमताए ँ

यरूोपीय स््ववास््थ््य दखेभाल प्रौद्योगिकियोों तक पहुचँ के साथ साझदेारी बढ़़ाने 

और भागीदारोों के बीच नवाचार को बढ़़ावा दनेे के लिए नए रास््तते प्रदान कर 

सकती हैैं।

ईयू- कनेक््टटिविटी कार््यक्रम

z	चीनी बेल््ट रोड पहल का मुकाबला करने के लिए गोल््डन गेटवे 
कार््यक्रम: यह €300 बिलियन ($340 बिलियन) परियोजना ह।ै

z	यह बिल््ड बैक बेटर वर््ल््ड (बी3डब््ल्ययू) पहल का एक उपप्रोग्राम ह,ै जिसकी 
घोषणा जनू 2021 मेें सात सबसे अमीर ग्रुप ऑफ़ सेवन (जी-7) द्वारा की 
गई थी।

z	कार््यक्रम का लक्षष्य यरूोप एवं दनुिया के बीच मजबतू तथा टिकाऊ संबंध 
बनाना और एक नए भविष््य का निर््ममाण करना ह।ै

भारत एवं यरूोपीय मकु्त व्यापार संघ के  
बीच व्यापार और आर््थथिक साझेदारी समझौता (TEPA)

हाल ही मेें, भारत और यूरोपीय मकु्त व््ययापार संघ (EFTA), आइसलैैंड, 

लिकटेेंस््टटीन, नॉर्वे और स््वविटजरलैैंड का एक अंतर सरकारी समहू ने एक व््ययापार 

और आर््थथिक भागीदारी समझौते (TEPA) पर हस््तताक्षर किए।

z	TEPA पिछले तीन वर्षषों मेें व््ययापार और आर््थथिक सहयोग को बढ़़ावा दनेे 

के लिए भारत द्वारा हस््तताक्षरित चौथा प्रमखु समझौता ह।ै अन््य ऑस्ट्रेलिया, 

मॉरीशस और संयकु्त अरब अमीरात के साथ हैैं।

व्यापार और आर््थथिक साझेदारी  
समझौत े( टीईपीए ) की महत्त्वपरू््ण अंतर्दृष्टि:

z	उद्देश््य: टीईपीए बाजार पहुचँ को बढ़़ाता ह ैऔर सीमा शलु््क प्रक्रियाओ ंको 

सरल बनाता ह।ै इसका उद्देश््य दशेोों के बीच निवेश के अवसरोों को सवुिधाजनक 

बनाना और बढ़़ावा दनेा भी ह।ै

z	शामिल पहलू: यह समझौता वस््ततुओ ंमेें व््ययापार, उत््पत्ति के नियम, बौद्धिक 

संपदा अधिकार, सेवाए,ँ निवेश प्रोत््ससाहन, सरकारी खरीद, तकनीकी व््ययापार 

बाधाए ँऔर व््ययापार सवुिधा जैसे विभिन््न पहलओु ंको शामिल करता ह।ै

z	निवेश कोष: यह मखु््य रूप से ईएफटीए दशेोों मेें भविष््य निधि से आएगा।

z	पहला मुक्त व््ययापार समझौता (एफटीए): पहली बार, भारत चार विकसित 

दशेोों - यरूोप मेें एक महत्तत्वपरू््ण आर््थथिक ब््ललॉक - के साथ एफटीए पर हस््तताक्षर 

कर रहा ह।ै

z	डेटा विशिष्टता की अस््ववीकृत ि : भारत ने पहले समझौते मेें "डेटा विशिष्टता" 

के प्रावधानोों को शामिल करने की चार दशेोों की माँग को खारिज कर दिया था, 

जिससे इसकी दवा कंपनियोों के लिए ऑफ-पेटेेंट दवाओ ं के जेनेरिक वेरिएटं 

का उत््पपादन करना मशु््ककिल हो जाएगा।

z	कुछ प्रावधान शामिल नहीीं: भारत और ईएफटीए बड़़े पैमाने पर "संवेदनशील" 

कृषि उत््पपादोों और सोने के आयात को समझौते से बाहर रखने पर भी सहमत हुए।
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भारत के लिए TEPA का महत्त्व:

z	निर््ययात को बढ़़ावा: भारत को उम््ममीद ह ै कि समझौते से फार््ममास््ययूट्ययूट्ययूटिकल््स, 
परिधान, रसायन और मशीनरी के निर््ययात को बढ़़ावा मिलेगा।

z	निवेश आकर््षषित करने के लिए: भारत को उम््ममीद ह ै कि यह समझौता 
ऑटोमोबाइल, खाद्य प्रसंस््करण, रेलवे और वित्तीय क्षेत्र मेें निवेश आकर््षषित 
करने मेें मदद करेगा।

z	आयात स्रोतोों मेें विविधता लाने के लिए: भारत चीन से दरू आयात मेें 
विविधता लाने मेें मदद के लिए ईएफटीए सौद ेपर विचार कर रहा ह।ै भारत 
वर््तमान मेें प्रमखु चिकित््ससा आयात के लिए चीन पर निर््भर ह।ै

�	ईएफटीए फार््ममा, (विशषे रूप से चिकित््ससा उपकरणोों), रसायन, खाद्य 
प्रसंस््करण और इजंीनियरिंग मेें संयकु्त उद्यम स््थथापित करने पर भी विचार 
कर रहा ह।ै

z	संयसंयसुंयक्त राष्टट्र सरुक्षा परिषद मेें समर््थन: यह सौदा यएूनएससी मेें भारत की 
स््थथायी सदस््यता का समर््थन करके एक महत्तत्वपरू््ण भमूिका निभाएगा।

�	ईएफटीए दशे विश्व नेता के रूप मेें भारत के विकास को मान््यता दतेे हैैं।

z	हरित ऊर््जजा लक्षष्य की प्राप्ति: ईएफटीए दशे अपनी अत््ययाधनुिक तकनीकोों 
के साथ भारत को वर््ष 2030 तक 50% नवीकरणीय ऊर््जजा की हरित विकास 
आकांक्षाओ ंको परूा करने मेें मदद कर सकते हैैं।

भारत-ईएफटीए संबधंोों मेें चनुौतियााँ:

z	डेटा विशिष्टता: डेटा विशिष्टता सरुक्षा उपाय विदशेी दवा कंपनियोों के 
एकाधिकार को बढ़़ावा देेंगे और भारतीय जेनेरिक उद्योग के लिए एक झटका 
होगा।

z	आर््थथिक संरसंरसंरचनाओ ं मेें अंतरंतर: ईएफटीए उच््च तकनीक उद्योगोों पर ध््ययान 
केें द्रित करते हैैं, जबकि भारत के उद्योग आम तौर पर निम््न और मध््यम 
तकनीक क्षेत्ररों की परू््तति करते हैैं और आर््थथिक हितोों मेें अतंर को पाटना एक 
बड़़ी चनुौती होगी।

z	बौद्धिक संसंपदा अधिकार संरक्षसंरक्षसंरक्षण: फार््ममास््ययूट्ययूट्ययूटिकल््स, जैव प्रौद्योगिकी 
और मशीनरी निर््ममाण मेें लगी ईएफटीए कंपनियोों की आईपीआर सुरक्षा 
एक चनुौती ह।ै

z	बाजार पहुचँ के लिए चुनौतियाँ: टैरिफ, कोटा और गैर-टैरिफ बाधाओ ं
से संबंधित मदु्दे दोनोों पक्षषों के बीच मकु्त बाजार पहुचँ को प्रभावित करते हैैं।

z	व््ययापार घाटे के संसंबंध मेें: भारत का ईएफटीए दशेोों के साथ एक महत्तत्वपरू््ण 
व््ययापार घाटा ह,ै जो विशषे रूप से सोने और कीमती धातओु ं के आयात से 
प्रेरित ह,ै जिससे व््ययापार संबंधोों मेें असंतलुन के बारे मेें चितंा बढ़ गई ह।ै

z	सीमित टैरिफ लाभ: ईएफटीए दशेोों मेें मौजदूा शनू््य या कम टैरिफ भारतीय 
माल निर््ययात के लिए संभावित लाभ को सीमित करते हैैं, विशषे रूप से 
औद्योगिक और कृषि क्षेत्ररों मेें।

आगे की राह:

z	डेटा विशिष्टता मुद्दे का समाधान: उच््च-स््तरीय प्रतिनिधियोों को भविष््य के 
संबंधोों को सचुारू बनाने के लिए डेटा विशिष्टता जैसे लंबित मदु्ददों को हल 
करने की दिशा मेें काम करना चाहिए।

z	घरेलू निर््ममाताओ ं का संरक्षसंरक्षसंरक्षण भारत को फार््ममास््ययूट्ययूट्ययूटिकल््स और मशीनरी 
विनिर््ममाण जैसे अपने महत्तत्वपरू््ण घरेल ूक्षेत्ररों को सरुक्षित करने की आवश््यकता 
ह,ै जहाँ ईएफटीए दशेोों के पास प्रतिस््पर््धधात््मक बढ़त ह।ै

z	पर््ययावरण और सामाजिक विचार: सतत विकास एवं लैैंगिक समानता को 
बढ़़ावा दनेे जैसी अधिक समसामयिक चनुौतियोों को शामिल करने और उनका 
समाधान करने की आवश््यकता ह।ै

z	एक अनुकूल निवेश प्रतिबद्धता: इस सौद े के साथ, भारत मशीनरी, 
फार््ममास््ययूट्ययूट्ययूटिकल््स, चिकित््ससा उपकरणोों और मशीनरी का अधिक आयात दखे 
सकता ह ैक््योोंकि भारतीय टैरिफ मेें भारी कमी होगी।

प्रमुख शब्दावलियाँ
कीवर््ड: गोल््डन गेटवे, संवर््धधिर््धधित व््ययापार भागीदारी (ईटीपी), व््ययापार 
और प्रौद्योगिकी परिषद, प्रवासन और गतिशीलता पर आम एजेेंडा, 
स््वच््छ ऊर््जजार््जजा  एवं जलवाय ु परिवर््तनर््तनर््तन साझेदारी, ग्रीन ग्रिड पहल, 
भारत-यूके वैश्विक नवाचार भागीदारी, होराइजन 2020, डेटा 
विशिष्टता, निवेशक- राज््य विवाद निपटान तंत्र, व््ययापार और आर््थथिर््थथिक 
भागीदारी समझौता।

पिछले वर््ष के प्रश्न	

z	 'अमरेिका और यरूोपीय दशेोों की राजनीति और अर््थव््यवस््थथा मेें भारतीय 
प्रवासियोों की निर््णणायक भमूिका ह।ै' उदाहरण सहित टिप््पणी कीजिए।�
� (2020)
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परिचय

भारत-जापान संबंध पारंपरिक रूप से मजबूत रह े हैैं। यह मजबूती सांस््ककृति क 

आदान-प्रदान और लोकतंत्र के समान आदर्शशों के कारण ह।ै भारत जापान से 

सबसे अधिक सहायता प्राप्त करने वाला देश ह ैऔर जापानी कंपनियोों के लिए 

एक बड़़ा बाजार ह।ै जापान भारत मेें निवेश करने वाली पहली कंपनियोों मेें से 

एक था।

पषृ्ठभमूि

z	1952 मेें स््थथापित राजनयिक संबंध: द्वितीय विश्व यदु्ध के बाद 1952 मेें 

शांति संधि पर हस््तताक्षर के साथ भारत और जापान के बीच राजनयिक संबंध 

स््थथापित हुए। 

z	व््ययापक आर््थथिक भागीदारी समझौता: वर््ष 2011 मेें, एक व््ययापक आर््थथिक 

भागीदारी समझौता संपन््न हुआ।

z	जापान की देश सहायता नीति: वर््ष 2016 मेें, जापान ने अपनी दशे सहायता 

नीति, आगमन पर वीजा,लॉजिस््टटिक््स समझौते और पहल मेें सहयोग की 

घोषणा की।

z	चीन के प्रभुत््व का मुकाबला करने के लिए आपूर््तति श््रृृंखला लचीलापन 

पहल (एससीआरआई): वर््ष 2021 मेें, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने 

हिदं-प्रशांत क्षेत्र मेें आपरू््तति श््रृृंखला मेें चीन के प्रभतु््व का मकुाबला करने के 

लिए आपरू््तति श््रृृंखला लचीलापन पहल (एससीआरआई) शरुू की।

सहयोग के क्षेत्र

हिंद-प्रशाांत:

z	हिंद-प्रशांत क्षेत्र मेें भू-राजनीतिक हित: भारत और जापान चीन की चितंाओ ं

को दरू करने के लिए पिछले समझौतोों के आधार पर हिदं-प्रशांत क्षेत्र के एक 

मजबतू आधार के रूप मेें कार््य करते हैैं।

z	नियम आधारित व््यवस््थथा बनाए रखना: हिदं-प्रशांत के लिए दोनोों दशेोों का 

दृष्टिकोण नियम-आधारित व््यवस््थथा पर आधारित ह ैजो संप्रभतुा और क्षेत्रीय 

अखडंता का सम््ममान करती ह।ै

�	क््ववाड समूह: अमरेिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया द्वारा हिदं-प्रशांत 

क्षेत्र मेें रणनीतिक सरुक्षा ढाँचा प्रदान करना।

�	आपूर््तति श््रृृंखला लचीलापन पहल: यह भारत-प्रशांत क्षेत्र मेें स््वतत्र 

और न््ययायसंगत आर््थथिक व््यवस््थथा सनुिश्चित करेगी।

z	जापान का स््वतंत्र और खुला हिंद-प्रशांत: यह जापानी प्रधानमतं्री द्वारा 

अपनी भारत यात्रा के दौरान दी गई एक अवधारणा ह।ै

भारत-जापान15
विकास:

z	एशिया-अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर (एएजीसी): एएजीसी एशिया-अफ्रीका क्षेत्र 
मेें बनुियादी ढाँच ेके विकास के लिए भारत और जापान के बीच एक संयकु्त 
सहयोग ह,ै जिसमेें स््ववास््थ््य, कृषि, आपदा प्रबंधन और कौशल वदृ्धि को 
प्राथमिकता दी गई ह।ै

z	ब््ललू डॉट नेटवर््क  (बीडीएन) : बीडीएन दनुिया भर मेें बनुियादी ढाँचा विकास 
परियोजनाओ ंकी जाँच तथा प्रमाणित करने के लिए संयकु्त राज््य अमरेिका, 
जापान और ऑस्ट्रेलिया द्वारा स््थथापित एक बहु-हितधारक कार््यक्रम ह।ै

बहुपक्षीय मचंोों पर साझेदारी:

z	संयक्त राष्टट्र सरुक्षा परिषद: दोनोों दशेोों ने स््थथायी और गैर-स््थथायी दोनोों श्रेणियोों 
सहित संयकु्त राष्टट्र के शीघ्र सधुार की दिशा मेें काम करने का संकल््प लिया ह।ै

�	भारत और जापान जी4 ग्रुप के माध््यम से संयकु्त राष्टट्र सरुक्षा परिषद का 
विस््ततार करने के लिए मिलकर काम कर रह ेहैैं।

z	क््ववाड समूह:

�	क््ववाड समूह मेें भारत-जापान: भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरेिका 
ने हिदं-प्रशांत मेें नियम-आधारित व््यवस््थथा बनाए रखने के लिए नियमित 
रक्षा सहयोग, खफुिया जानकारी साझा करने और रसद समर््थन के लिए 
आधार स््थथापित किया ह।ै

z	जी-20 समूह:

�	भारत की जी20 अध््यक्षता और जापान की जी7 अध््यक्षता के बीच 
सहयोग दोनोों दशेोों को "वसधुैव कुटंुबकम," या "एक पथृ््ववी, एक परिवार, 
एक भविष््य" की दिशा मेें दनुिया की नियति को आकार दनेे का अवसर 
प्रदान करता ह।ै

�	सर््ककु लर इकोनॉमी पर द्विपक्षीय सहयोग: जी7/जी20 सहयोग, लाइफ 
(LiFE), महासागरीय और प््ललास््टटिक अपशिष्ट, कॉप-27 और सीबीडी 
15। भारत ने नई प्रौद्योगिकियोों को भारत मेें लाने मेें के लिए जापान के 
प्रयासोों को स््ववीकार किया तथा इस बात पर जोर दिया कि भारत और 
जापान सर््ककु लर अर््थव््यवस््थथा पर द्विपक्षीय सहयोग को मजबतू करने की 
संभावना तलाश सकते हैैं।

आर््थथिक:

z	 वित्त वर््ष 2022-23 के दौरान भारत के साथ जापान का द्विपक्षीय व््ययापार कुल 
21.96 बिलियन अमरेिकी डॉलर था।

z	भारत-जापान व््ययापक आर््थथिक साझेदारी (CEPA): यह समझौता अगस््त 
2011 मेें लाग ूहुआ था।
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�	यह सबसे व््ययापक समझौता ह ै तथा वस््ततुओ ं एवं सेवाओ ं के व््ययापार, 

प्राकृतिक व््यक्तियोों की आवाजाही, निवेश, बौद्धिक संपदा अधिकारोों, 

सीमा शलु््क प्रक्रियाओ ं और अन््य व््ययापार से संबंधित मदु्ददों को कवर 

करता ह।ै

�	भारत से जापान को मुख््य निर््ययात: पेट्रोलियम उत््पपाद, कार््बनिक रसायन; 

मछली एवं क्रस््टटेशियंस, मोलस््क एवं अन््य जलीय अकशरेुकी; नाभिकीय 

रिएक््टर, बॉयलर, मशीनरी एवं यांत्रिक उपकरण आदि।

�	जापान से भारत को मुख््य आयात: मशीनरी, विद्युत मशीनरी, लोहा 

और इस््पपात उत््पपाद, प््ललास््टटिक सामग्री, अलौह धात,ु मोटर वाहनोों के 

परु्जे आदि।

z	द्विपक्षीय स््ववैप व््यवस््थथा: दोनोों दशे एक द्विपक्षीय स््ववैप व््यवस््थथा पर सहमत 

हुए हैैं जो उनके केें द्रीय बैैंकोों को 75 बिलियन डॉलर तक की स््थथानीय मदु्राओ ं

का आदान-प्रदान करने की अनमुति दगेा।

z	जापानी निवेश और आधिकारिक विकास सहायता (ओडीए):

�	भारत मेें जापानी एफडीआई: यह मुख््य रूप से ऑटोमोबाइल, विद्युत 

उपकरण, दूरसंचार, रसायन, वित्तीय (बीमा) और फार््ममास््ययुटिकल 

क्षेत्ररों मेें रहा है।

�	मॉरीशस, सिगंापुर, अमेरिका और नीदरलैैंड के बाद जापान 

एफडीआई के स्रोत देशोों मेें पाँचवेें स््थथान पर है।

z	लोगोों के बीच संबंध: हाल के वर्षषों मेें, इसमेें बदलाव आया ह।ै

z	विकास सहायता: जापान ने मटे्रो विस््ततार, जल आपरू््तति और फसल 

विविधीकरण परियोजनाओ ं के वित्तपोषण के लिए भारत को 225 बिलियन 

येन का ऋण दिया।

रक्षा:

z	सरुक्षा सहयोग: भारत और जापान ने वर््ष 2008 मेें हस््तताक्षरित सरुक्षा सहयोग 

पर एक संयकु्त घोषणा पर हस््तताक्षर किए। `इसमेें रक्षा मतं्रियोों, सैन््य-से-सैन््य 

वार््तता और नौसेना-से-नौसेना के बीच बैठकोों की स््थथापना का प्रस््तताव रखा गया।

z	तकनीकी सहयोग: दोनोों पक्षषों ने सैन््य-तकनीकी सहयोग (एमटीसी) बनाने 

के लिए काम किया, जिससे परस््पर निर््भरता को बढ़़ावा मिले।

z	भारतीय सशस्त्र बलोों का आधुनिकीकरण: जापान अपने यएूस-2 उभयचर 

विमान और सोरय ू पनडुब््बबियोों के माध््यम से भारत को सैन््य क्षमताओ ं के 

आधनुिकीकरण मेें सहायता करने की उम््ममीद करता ह।ै

z	चीन पर नजर: भारत, जापान ने आपसी सैन््य रसद समझौते पर हस््तताक्षर किए। 

�	यह समझौता भारत और जापान के सशस्त्र बलोों के बीच पारस््परिक रूप 

से सहमत गतिविधियोों मेें घनिष्ठ सहयोग के लिए एक रूपरेखा स््थथापित 

करता ह।ै

�	यह उनकी सेनाओ ंको रसद सहायता के लिए एक-दसूरे के ठिकानोों तक 

पहुचँने की अनमुति दतेा ह।ै

�	यह दोनोों दशेोों की सेनाओ ंको आपरू््तति की मरम््मत और पनुःपरू््तति के लिए 

एक-दसूरे के ठिकानोों और सवुिधाओ ंका उपयोग करने की अनमुति दतेा ह।ै

z	संयक्त सैन््य अभ््ययास: अभ््ययास धर््ममा गार््जजियन ने वर््ष 2018 मेें भारतीय सेना 

और जापानी ग्राउंड सेल््फ-डिफेें स फोर्सेज (JGSDF) को एक साथ लाया।

�	दोनोों दशेोों की वाय ु सेनाए ँ अभ््ययास शिन््ययू मतै्री मेें शामिल हुई,ं जबकि 

तटरक्षक बल अभ््ययास सहयोग-कैजि न के माध््यम से शामिल हुए।

�	मालाबार नौसैनिक अभ््ययास मेें जापान ने भी भाग लिया।

द्विपक्षीय साझेदारी:

z	शीत युद्ध के बाद : शीत यदु्ध के समय मेें दोनोों दशे एक दसूरे से दरूी बनाए 

रखते थे। इसके कारण थे भारत का जापान-अमरेिका गठबंधन से दरू होना, 

गटुनिरपेक्षता की नीति।

z	सोवियत संघ के पतन के बाद : सोवियत संघ के विघटन और गंभीर 

भगुतान संतलुन संकट के बाद, भारतीय नेततृ््व ने जापान के साथ घनिष्ठ 

संबंधोों को तरजीह दी।

z	नई नीति पहल: वर््ष 1993 मेें भारत ने ‘परू््व की ओर दखेो’ नीति की घोषणा 

की। भारत की जापान के साथ ‘विशषे रणनीतिक और वैश्विक साझदेारी’ शीत 

यदु्ध के बाद के दौर मेें एक महत्तत्वपरू््ण रणनीति ह।ै

�	नवंबर 2014 मेें अनावरण की गई 'एक््ट ईस््ट पॉलिसी' पिछली "लकु ईस््ट 

पॉलिसी" का सधुार ह।ै

�	यह एशिया-प्रशांत क्षेत्र के साथ कई स््तरोों पर आर््थथिक, भ-ूराजनीतिक और 

सांस््ककृति क संपर््क  बढ़़ाने की एक कूटनीतिक पहल ह,ै जो जापान के साथ 

बेहतर संबंधोों के विकास को गति प्रदान करती ह।ै

z	संबंधोों का उन््नयन: वर््ष 2014 मेें दोनोों दशेोों ने संबंधोों को ‘विशषे रणनीतिक 

और वैश्विक साझदेारी’ के स््तर पर ले गए।

z	2+2 व््यवस््थथा: वर््ष 2016 मेें भारत ने विदशे और रक्षा मतं्रालयोों के लिए 

'2+2' व््यवस््थथा शरुू की। तीन वर््ष बाद इसे मतं्री स््तर तक बढ़़ा दिया गया, 

जो इसके विशषे दर्जे का संकेत था।

द्विपक्षीय संबधंोों के समक्ष चनुौतियााँ :

z	व््ययापार असंतलन: भारत के चीन के साथ व््ययापारिक संबंधोों की तलुना मेें 

भारत और जापान के बीच व््ययापारिक संबंध अविकसित ही रह गए हैैं।

�	दोनोों दशेोों के आर््थथिक मामलोों (जैसे ई-कॉमर््स नियम - ओसाका ट्रैक 

और क्षेत्रीय व््ययापक आर््थथिक भागीदारी) को लेकर अलग-अलग हित हैैं।

�	भारत भाषा संबंधी बाधाओ,ं उच््च गणुवत्ता और सेवा मानकोों के कारण 

जापानी बाजार मेें प्रवेश करने के लिए संघर््ष कर रहा ह।ै

z	चीन फैक््टर: दोनोों दशेोों के चीन के साथ सीमा मदु्दे हैैं। इसलिए, उनका नीतिगत 

रुख व््ययापक रूप से बढ़ने के बजाय आम तौर पर चीन पर निर््भर करता ह।ै

�	भारत चीन के कार्ययों की आलोचना करने मेें अधिक मखुर रहा ह,ै जबकि 

जापान अपने दृष्टिकोण मेें अधिक सतर््क  रहा ह।ै

z	रूस फैक््टर : यकू्रे न पर रूस के आक्रमण की प्रतिक्रिया पर भारत और जापान 

के बीच मतभदे ह।ै जापान अमरेिका के गठबंधन का हिस््ससा ह ैऔर रूस के 

खिलाफ प्रतिबंधोों मेें भी शामिल हो गया ह,ै जबकि भारत ने ऐसा करने से 

इनकार कर दिया ह।ै
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�	इसके अलावा,भारत के वोस््ततोक अभ््ययास मेें भाग लेने पर भी मतभदे ह,ै 

जो दक्षिण कुरील द्वीप (रूस और जापान के बीच एक विवादित क्षेत्र) के 

करीब आयोजित किया गया था। 

z	क््ववाड और ब्रिक््स के बीच संतलन: भारत चीन के नेततृ््व वाली बेल््ट एडं रोड 
इनिशिएटिव (BRI) मेें शामिल नहीीं हुआ ह,ै जबकि क््ववाड और एआईआईबी 
का सदस््य ह।ै भारत ने लंबे समय से एक गटुनिरपेक्ष दृष्टिकोण अपनाया ह,ै 
जो जापान और ऑस्ट्रेलिया की कठोर, अमरेिका समर््थक विदशे नीति रुख के 
विपरीत ह।ै

�	इसलिए भारत को क््ववाड और ब्रिक््स के बीच संतलुन बनाना होगा।

z	एशिया-अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर (एएजीसी) परियोजना : एएजीसी की 
व््यवहार््यता के साथ-साथ इसमेें अतंर््ननिहित परियोजनाओ ं की प्रकृति पर भी 
संदहे ह।ै

z	रक्षा निर््ययात : भारत अन््य दशेोों को रक्षा उपकरण निर््ययात करना चाहता ह,ै जो 
संभावित रूप से जापान के अपने रक्षा निर््ययात के साथ प्रतिस््पर््धधा कर सकता ह।ै

�	उभयचर यएूस-2 विमानोों की खरीद के लिए वार््तता वर्षषों से चल रही ह।ै

14वाँ भारत-जापान वार््षषिक शिखर सम््ममेलन 
नई दिल््लली मेें आयोजित किया गया

हाल ही मेें, जापानी प्रधानमंत्री ने दोनोों दशेोों के बीच 14वेें भारत-जापान 
वार््षषिक शिखर सम््ममेलन के लिए भारत का दौरा किया।
परिणाम:
z	स््वच््छ ऊर््जजा भागीदारी (सीईपी): सतत आर््थथिक विकास प्राप्त करने, 

जलवाय ुपरिवर््तन को संबोधित करने और ऊर््जजा सरुक्षा सनुिश्चित करने की 
दिशा मेें सहयोग के लिए। इसे वर््ष 2007 मेें स््थथापित 'भारत-जापान ऊर््जजा 
वार््तता' के तहत लॉन््च किया गया ह।ै

z	सतत विकास पहल: यह उत्तर परू््व क्षेत्र के लिए शरुू की गई एक योजना ह।ै

z	भारत-जापान डिजिटल साझेदारी: डिजिटल अर््थव््यवस््थथा मेें संलग््न होने 
और इटंरनेट ऑफ़ थिग््स (IoT), आर््टटिफिशियल इटेंलीजेेंस (AI) आदि मेें 
सहयोग की दृष्टि से।

z	संयक्त ऋण तंत्र (जेसीएम): यह पेरिस समझौते के अनचु््छछेद 6 के अनसुार 
विकासशील दशेोों मेें निजी पूँजी प्रवाह सनुिश्चित करेगा।

z	जापान द्वारा निवेश:

�	जापान अगले पांच वर्षषों मेें भारत मेें 3.2 लाख करोड़ रुपये का निवेश 
करेगा।

�	विभिन््न राज््योों मेें कनेक््टटिविटी, जलापरू््तति और सीवरेज, बागवानी, 
स््ववास््थ््य दखेभाल और वन््यजीव संरक्षण से जडु़़ी परियोजनाओ ं के 
लिए 7 जिका (जापान अतंरराष्ट्रीय सहयोग एजेेंसी) अनदुान।

�	जापानी फर्ममों ने भारत मेें विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार के लिए 
जोहकास ूप्रौद्योगिकी लाने के लिए एक समझौते पर हस््तताक्षर किए हैैं। 
इसका उपयोग उन स््थथानोों पर किया जाता ह ैजहाँ अभी तक सीवरेज 
का बनुियादी ढाँचा नहीीं बनाया गया ह।ै

z	जापान भारी उद्योग परिवर््तन को बढ़़ावा दनेे के लिए भारतीय-स््ववीडिश 
जलवाय ुपहल लीडआईटी (LeadIT) मेें शामिल होगा।

z	साइबर सरुक्षा के क्षेत्र मेें सहयोग के ज्ञापन पर हस््तताक्षर किये गए।

आगे की राह:

z	क्षेत्रीय ताकत मेें वृद्धि: भारत और जापान दोनोों के पास आर््थथिक एवं सैन््य 

ताकत ह ै जिसका उपयोग भविष््य की क्षेत्रीय मजबतूी के लिए और चीन के 

प्रभाव को कम करने के लिए भी किया जा सकता ह।ै

z	प्रदूषण से निपटने के लिए: प्रदषूण एक गंभीर मदु्दा ह,ै और जापानी हरित 

प्रौद्योगिकियोों का उपयोग करके प्रदषूण से निपटा जा सकता ह।ै

�	उदाहरण: मियावाकी तकनीक: दशेी पौधोों के साथ घने वन/जंगल बनाना।

�	संयक्त क्रेडिट  तंत्र (जेसीएम): जेसीएम के तहत, जापानी कंपनियाँ, अपनी 

अत््ययाधनुिक पर््ययावरण प्रौद्योगिकियोों का उपयोग करके, विकासशील दशेोों 

को ग्रीनहाउस गैस उत््सर््जन को कम करने मेें मदद करने के बदले मेें कार््बन 

क्रेड िट अर््जजित करने मेें सक्षम होोंगी।

z	व््ययापार बाधा का समाधान: द्विपक्षीय व््ययापार को बढ़़ाना और आर््थथिक 

सहयोग की परूी क्षमता का एहसास करना।

�	जापानी डिजिटल तकनीक को भारतीय कच््चचे माल और श्रम के साथ 

मिलाकर संयकु्त उद्यम बनाए जा सकते हैैं।

�	जापान के स््वदशे निर््ममित उभयचर यएूस-2 विमानोों की भारत की खरीद, 

यदि सफलतापरू््वक क्रियान््ववित होती ह,ै तो भारत के 'मके इन इडंिया' मेें 

भी योगदान द ेसकती ह।ै

z	लोगोों के बीच आदान-प्रदान बढ़़ाना: जापान मेें डिजिटलीकरण को बढ़़ावा 

दनेे के लिए जापान मेें भारतीय आईटी पेशवेरोों को शामिल करना।

भारत-जापान संबंधोों को मजबूत  
करने के लिए 8 पहल

z	उन््नत संवाद एवं आदान-प्रदान

z	व््ययापक आर््थथिक जडु़़ाव

z	सरुक्षा संवाद एवं सहयोग

z	 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पहल

z	सांस््ककृति क एवं शैक्षणिक पहल

z	अतंरराष्ट्रीय मचंोों पर सहयोग

z	नए एशिया की शरुुआत मेें सहयोग

z	अतंरराष्ट्रीय चनुौतियोों के लिए सामहूिक प्रतिक्रिया

z	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मेें साझेदारी का विस््ततार: जैसे 5जी, दरूसंचार  

नेटवर््क  सरुक्षा, पनडुब््बबी केबल सिस््टम और क््ववाांटम संचार।

�	दोनोों दशे पनडुब््बबियोों के उत््पपादन मेें प्रौद्योगिकी और मानव रहित ग्राउंड 

वाहन और रोबोटिक््स जैसे क्षेत्ररों मेें सहकारी अनसुंधान मेें भी लगे हुए हैैं।

z	रणनीतिक कनेक््टटिविटी पर सहयोग: "एक््ट ईस््ट" नीति और "गणुवत्तापरू््ण 

बनुियादी ढाँच ेके लिए साझदेारी" के बीच तालमले का उपयोग करके दक्षिण 

एशिया को दक्षिण परू््व एशिया से जोड़कर।

z	शांति और समदृ्धि के लिए अपनी वैश्विक साझदेारी की परूी क्षमता का एहसास 

करने के लिए, जापान और भारत ने अप्रैल 2005 मेें निम््नलिखित आठ स््तरीय 

पहल पर निर््णय लिया:
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निष्कर््ष

भारत-जापान संबंधोों की बेहतरी की दिशा मेें कई महत्तत्वपूर््ण प्रयास किए हैैं, जो दोनोों देशोों की अपनी सुरक्षा और रणनीतिक संबंधोों को बेहतर बनाने की मजबूत इच््छछा 
को प्रदर््शशित करते हैैं। पिछले दशक मेें, दोनोों देशोों ने एक मजबूत रणनीतिक सहयोग विकसित किया ह।ै

प्रमुख शब्दावलियाँ
क््ववाड समूह, एशिया-अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, ब््ललू्ललू डॉट नेटवर््कर््क , जी4 ग्रुप, वसधैुव कुटंुबकम, सर््ककुर््ककुर््ककु लर इकोनॉमी, द्विपक्षीय स््ववैस््ववैप व््यवस््थथा आधिकारिक 
विकास सहायता, आपसी सैन््य रसद समझौता, विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी, ओसाका ट्रैक, क्षेत्रीयषेत्रीय व््ययापक आर््थथिर््थथिक साझेदारी, स््वच््छ 
ऊर््जजार््जजा  साझेदारी, संयकु्त ऋण तंत्र, मियावाकी तकनीक

पिछले वर््ष के प्रश्न	

z	भारत और जापान के लिए समय आ गया ह ै कि एक मजबतू समसामयिक संबंध का निर््ममाण करेें, जिसका वैश्विक और रणनीतिक साझदेारी को आवेष्ठित करते हुए 
एशिया एवं संपरू््ण विश्व के लिए बड़ा महत्तत्व होगा।' टिप््पणी कीजिए।� (2019)

z	हाल के वर्षषों मेें भारत और जापान के मध््य आर््थथिक संबंधोों मेें विकास हुआ ह ैपर अब भी वह उनकी संभाविता से बहुत कम ह।ै उन नीतिगत (व््यवरोधोों) को स््पष्ट 
कीजिए जिनके कारण यह विकास अवरुद्ध ह।ै� (2013)
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20वााँ आसियान-भारत शिखर सम्मेलन

हाल ही मेें, प्रधानमंत्री ने इडंोनेशिया के जकार््तता मेें 20वेें आसियान-भारत शिखर 

सम््ममेलन मेें भाग लिया। आसियान और भारत ने पिछले वर््ष 30वीीं वर््षगांठ 

मनाई और उनके बीच संबंध व््ययापक रणनीतिक साझेदारी (सीएसपी) के स््तर 

तक बढ़ गए हैैं।

20वेें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन की मखु्य विशेषताएँ:

z	थीम: 'आसियान मामले: विकास का केें द्र'

z	हिंद-प्रशांत पहल के साथ संरखण: प्रधानमतं्री ने भारत के हिदं-प्रशांत 

महासागरीय पहल (आईपीओआई) और आसियान के हिदं-प्रशांत पर 

दृष्टिकोण (एओआईपी) के बीच के तालमले पर प्रकाश डाला, जो क्षेत्रीय 

रणनीतियोों के अभिसरण को दर््शशाता ह।ै

z	एआईटीआईजीए समीक्षा का आग्रह: प्रधानमतं्री ने व््ययापार और आर््थथिक 

सहयोग के लिए इसके महत्तत्व को रेखांकित करते हुए आसियान-भारत मकु्त 

व््ययापार समझौते (एआईटीआईजीए) की समीक्षा को तेजी से परूा करने के 

महत्तत्व पर जोर दिया।

आसियान के साथ भारत के संबधं:

z	भू-राजनीतिक संबंध :

�	एक््ट ईस््ट नीति का केें द्र : आसियान भारत की एक््ट ईस््ट नीति मेें 

एक केें द्रीय स््थथान रखता ह।ै मलू रूप से एक आर््थथिक पहल के रूप 

मेें परिकल््पपित, यह नीति अब राजनीतिक, रणनीतिक और सांस््ककृति क 

आयामोों को शामिल करने के लिए विस््ततारित हो गई ह।ै

�	आसियान प््लस सिक््स: भारत आसियान प््लस सिक््स समहू का हिस््ससा 

ह,ै जिसमेें चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, न््ययूजीलैैंड और ऑस्ट्रेलिया के 

साथ आसियान सदस््य दशे शामिल हैैं।

z	भू-अर््थशास्त्र (व््ययापार और निवेश):

�	मुक्त व््ययापार समझौता: वर््ष 2010 मेें, भारत और आसियान ने एक मकु्त 

व््ययापार समझौते (एफटीए) पर हस््तताक्षर किए जो लाग ूहुआ। 

	� वर््ष 2002 मेें जब उनका पहला शिखर सम््ममेलन हुआ था तब उनके 

बीच द्विपक्षीय व््ययापार केवल 9 बिलियन अमरेिकी डॉलर था, और 

अब वर््ष 2023 मेें व््ययापार के 150 बिलियन अमरेिकी डॉलर के 

आकंड़़े को पार करने की संभावना ह।ै

�	आर््थथिक महत्तत्व: सामहूिक रूप से, वे दनुिया की जीडीपी मेें 7% का 

योगदान करते हैैं और वैश्विक आबादी का 26% प्रतिनिधित््व करते हैैं, 

जो उनकी पर््ययाप्त संयकु्त ताकत को उजागर करता ह।ै

z	भू-रणनीतिक संबंध (समुद्री और रक्षा):

�	रक्षा संबंध: पहला आसियान-भारत समदु्री अभ््ययास मई 2023 मेें हुआ, 
जो एक महत्तत्वपरू््ण उपलब््धधि ह।ै

	� भारत और सिंगापरु ने एक द्विपक्षीय समझौते पर हस््तताक्षर किए, 
जो विवादित दक्षिण चीन सागर के पास स््थथित सिंगापरु के चांगी 
नौसैनिक अड्डे पर भारतीय नौसेना के जहाजोों को ईधंन भरने सहित 
रसद सहायता की अनमुति दगेा।

z	प्रमुख घटनाक्रम:

�	प्रथम रक्षा बैठक: भारत और कंबोडिया ने नवंबर 2022 मेें उद्घाटन 
भारत-आसियान रक्षा मतं्रियोों की बैठक की सह-अध््यक्षता की।

�	साझेदारी बढ़़ाना: जलुाई 2023 मेें भारत के साथ आसियान पोस््ट 
मतं्रिस््तरीय सम््ममेलन के परिणामस््वरूप आसियान-भारत साझदेारी (2021-
2025) के लिए कार््य योजना के अनबंुध को अपनाया गया, जिससे संबंध 
और मजबतू हुए।

भारत-आसियान संबधंोों मेें चनुौतियााँ:

z	रणनीतिक प्रतिस््पर््धधा: एशिया-प्रशांत क्षेत्र मेें संयकु्त राज््य अमरेिका और चीन 
के बीच रणनीतिक प्रतिस््पर््धधा आसियान के लिए एक महत्तत्वपरू््ण चनुौती ह।ै

�	इस प्रतिद्वंद्विता मेें पक्ष चनुने का दबाव क्षेत्र को अस््थथिर कर सकता ह।ै

z	संरक्षक या केें द्रीय प्राधिकरण का अभाव : यरूोपीय संघ (ईय)ू के विपरीत, 
आसियान मेें 10-राष्टट्र ब््ललॉक के मामलोों की दखेरेख और समन््वय के लिए 
जिम््ममेदार एक केें द्रीकृत संरक्षक या प्राधिकरण का अभाव ह।ै

z	कनेक््टटिविटी के मुद्दे: भारत-म््ययााँमार-थाईलैैंड त्रिपक्षीय राजमार््ग और 
कलादान मल््टटीमॉडल ट््राांजिट ट््राांसपोर््ट प्रोजेक््ट जैसी पहलोों के बावजदू, क्षेत्र 
मेें कनेक््टटिविटी चनुौतियाँ बनी हुई हैैं। बनुियादी ढाँच े के विकास मेें दरेी से 
व््ययापार और सहयोग मेें बाधा आ सकती ह।ै

z	क्षेत्रीय विवाद: दक्षिण चीन सागर मेें क्षेत्रीय विवाद, जिसमेें कुछ आसियान 
सदस््य और चीन शामिल हैैं, क्षेत्रीय सरुक्षा और स््थथिरता को जटिल बना 
सकते हैैं।

�	उदाहरण के लिए: मलेशिया, फिलीपीींस और वियतनाम ने औपचारिक 
रूप से एक नए चीनी मानचित्र पर विवाद किया ह ैजो दक्षिण चीन सागर 
के अधिकांश हिस््ससे को चीनी क्षेत्र के रूप मेें दावा करता ह।ै

z	आर््थथिक चुनौतियाँ: 

�	क्षेत्रीय व््ययापक आर््थथिक भागीदारी (आरसीईपी): भारत आरसीईपी 
मेें शामिल नहीीं हुआ ह,ै जो आसियान और उसके एफटीए भागीदारोों से 
जडु़़ा एक मगेा क्षेत्रीय व््ययापार समझौता ह।ै
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�	खंडित बाज़़ार: आसियान एक एकल बाज़़ार नहीीं ह,ै जो सवु््यवस््थथित 
व््ययापार चाहने वाले भारतीय व््यवसायोों के लिए चनुौतियाँ प्रस््ततुत  करता ह।ै

�	असंतलन व््ययापार: आसियान को भारत का निर््ययात वर््ष 2021-22 
मेें 42.32 बिलियन अमरेिकी डॉलर से बढ़कर 44 बिलियन अमरेिकी 
डॉलर हो गया। हालाँकि, वर््ष 2021-22 मेें आयात 68 बिलियन अमरेिकी 
डॉलरकी तलुना मेें बढ़कर 87.57 बिलियन अमरेिकी डॉलर हो गया।

�	पारस््परिक व््ययापार और निवेश बाधाए:ँ आसियान को भारत मेें व््ययापार 
और निवेश बाधाओ ंका सामना करना पड़ता ह,ै जैसे कि वर््ष 2020 मेें 
लगाए गए भारत के CAROTAR नियमोों के बारे मेें चितंाए।ँ

भारत के प्रधान मंत्री
भारत-आसियान सहयोग को बढ़़ावा देने के लिए 12 सूत्री प्रस््तताव पेश किया 
गया
z	मल््टटी-मॉडल कनेक््टटिविटी और आर््थथिक गलियारा जो दक्षिण-परू््व एशिया, 

भारत, पश्चिम एशिया और यरूोप को जोड़ता ह।ै

z	 डिजिटल परिवर््तन भारत के डिजिटल सार््वजनिक अवसंरचना स््टटैक को 
साझा करना।

z	 डिजिटल फ््ययूचर फंड- डिजिटल फ््ययूचरो के लिए आसियान-भारत फंड का 
निर््ममाण।

z	समर््थन- आसियान और परू्वी एशिया के आर््थथिक और रिसर््च संस््थथान 
(ईआरआईए)।

z	वैश्विक दक्षिण वकालत- बहुपक्षीय मचंोों मेें सामना किए जाने वाले मदु्ददों 
का समाधान करना।

z	पारंपरिक चिकित््ससा केें द्र- भारत मेें विश्व स््ववास््थ््य संगठन (विटो) द्वारा स््थथापित 
केें द्र मेें आसियान दशेोों को आमतं्रित करना। 

z	 मिशन लाइफ- यह एक टिकाऊ और पर््ययावरण के अनकूुल भविष््य पर 
केें द्रित ह।ै

z	सस््तती दवाइयाँ- जन-औषधि केन्दद्ररों के माध््यम से सस््तती और उच््च गणुवत्ता 
वाली दवाइयाँ उपलब््ध कराना।

z	आतंकवाद और साइबर सरुक्षा- आतंकवाद, आतंकवाद के वित्तपोषण और 
साइबर-दषु्पप्रचार के विरुद्ध सामहूिक प्रयासोों की वकालत करना। 

z	आपदा प्रतिरोधक क्षमता- आपदा प्रतिरोधक अवसंरचना के लिए गठबंधन 
मेें शामिल होने के लिए आसियान दशेोों को आमतं्रित करना। 

z	आपदा प्रबंधन- प्राकृतिक आपदाओ ं के सामने व््ययापार जोखिम को कम 
करना। सचुारू संचालन सनुिश्चित करना। 

z	समदु्री सरुक्षा और संरक्षा- बढ़़े हुए सहयोग की आवश््यकता पर बल दनेा।

आगे की राह:

z	एआईटीआईजीए समीक्षा: आसियान-भारत मकु्त व््ययापार समझौते 
(एआईटीआईजीए) की समीक्षा को समाप्त करने के प्रयास तेज हो सकते हैैं, 
विशषे रूप से फार््ममास््ययूटिकल््स, स््ववास््थ््य, साइबर, वित्तीय और समदु्री सरुक्षा 
डोमने जैसे आशाजनक क्षेत्ररों मेें।

z	सहयोगात््मक पहल: भारत का अतंरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) और 
आपदा प्रतिरोधी बनुियादी ढाँच ेके लिए गठबंधन (सीडीआरआई) आसियान 
की चनुौतियोों का समाधान प्रदान कर सकता ह।ै

z	  मजबूत साझेदारी: कनेक््टटिविटी, समदु्री सहयोग, डिजिटल परिवर््तन, व््ययापार 
और अर््थव््यवस््थथा जैसे विविध क्षेत्ररों पर ध््ययान केें द्रित करते हुए वर््ष 2022 मेें 
स््थथापित व््ययापक रणनीतिक साझदेारी को बढ़ावा दनेा।

z	डिजिटल परिवर््तन: डिजिटल कनेक््टटिविटी और प्रौद्योगिकी साझाकरण सहित 
डिजिटल परिवर््तन को बढ़़ावा दनेा।

�	उदाहरण के लिए, भारत और सिंगापरु ने भगुतान प्रणालियोों मेें अतंर 
संचालनीयता सहित फिनटेक मेें गहरा सहयोग शरुू किया ह।ै

z	वित्त पोषण नीति का पुनरीक्षण: फंडिंग पर नीति को संशोधित करने पर 
विचार करेें, एक ऐसे मॉडल की ओर बढ़ें जहाँ अमीर दशे संयकु्त राष्टट्र अभ््ययास 
के समान अधिक पर््ययाप्त फंडिंग का योगदान दनेा।

भारत-इंडोनशेिया

z	नई दिल््लली मेें इडंोनेशियाई दतूावास ने मुबंई मेें इडंोनेशिया के महावाणिज््य 
दतूावास के सहयोग से इस वर््ष (2024) इडंोनेशिया और भारत के बीच 
राजनयिक संबंधोों की 75वीीं वर््षगाँठ मनाई।

z	हालाँकि, दोनोों दशेोों के बीच राजनयिक संबंध 1949 मेें शरुू हुए थे। एक वर््ष 
पश्चात,् इडंोनेशिया के पहले राष्टट्रपति सोएकरनो 1950 मेें भारत के गणतत्र 
दिवस समारोह मेें आमतं्रित होने वाले पहले अतिथि थे।

सहयोग के क्षेत्र

z	रक्षा सहयोग: भारत और इडंोनेशिया ने ब्रह्मोस मिसाइलोों के संभावित निर््ययात 
पर चर््चचा, संयकु्त अभ््ययास करने और चीन की एकतरफा नीति के बीच रणनीतिक 
रूप से संरेखित करने सहित रक्षा सहयोग को मजबतू किया।

z	भारत-इडंोनेशिया ने 14-19 मई 2023 तक द्विपक्षीय अभ््ययास समदु्र शक्ति-23 
का आयोजन किया।

z	रणनीतिक साझेदारी: वर््ष 2018 मेें प्रधानमतं्री मोदी की इडंोनेशिया यात्रा के 
दौरान, दोनोों दशे अपनी व््ययापक रणनीतिक साझदेारी के तहत सहयोग बढ़़ाने 
के लिए आम सहमति पर पहुचँ।े

z	समुद्री सरुक्षा: इडंोनेशिया का वैश्विक समदु्री आधार और भारत का सागर 
(SAGAR) दृष्टिकोण बंगाल की खाड़़ी से मलक््कका जलडमरूमध््य तक संचार 
की महत्तत्वपरू््ण समदु्री लाइनोों को नियंत्रित करने मेें रणनीतिक रूप से संरेखित ह।ै

�	दोनोों दशेोों ने हिदं महासागर के दशेोों के साथ नौसैनिक लॉजिस््टटिक््स समझौते 
पर हस््तताक्षर किए हैैं।

z	व््ययापार: इडंोनेशिया अब आसियान मेें भारत का दसूरा सबसे बड़़ा व््ययापारिक 
भागीदार ह,ै जिसका द्विपक्षीय व््ययापार 2022-23 मेें 26.04 बिलियन अमरेिकी 
डॉलर से बढ़कर 2021 मेें 21.01 बिलियन अमरेिकी डॉलर हो गया ह।ै

�	अप्रैल-नवंबर 2022 के दौरान इडंोनेशिया को भारत का निर््ययात 6.7 
बिलियन अमरेिकी डॉलर रहा।

�	भारत इडंोनेशिया से कोयला एवं कच््चचे पाम तेल का दसूरा सबसे बड़़ा 
खरीदार ह ैसाथ ही खनिज, रबर, लगुदी तथा कागज और हाइड्रोकार््बन 
भडंार का आयात करता ह।ै

z	आतंकवाद: नई दिल््लली और जकार््तता ने दोनोों दशेोों के लिए खतरा बने आतंकी 
गरु्गगों से निपटने के लिए पारस््परिक काननूी सहायता संधि और प्रत््यर््पण के 
साधन की व््यवस््थथा भी की ह।ै
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z	कनेक््टटिविटी: सबांग बंदरगाह को पड़़ोसी और रणनीतिक साझदेार इडंोनेशिया 
के साथ साझदेारी मेें विकसित किया जा रहा ह।ै यह मलक््कका जलडमरूमध््य 
के करीब ह।ै

�	अडंमान-आच ेलिक वर््ष 2018 स े"हिदं-प्रशांत मेें समदु्री सहयोग के साझा 
दृष्टिकोण" के तहत, इडंोनेशिया के आच ेप््राांत्राांत्राांत मेें सबांग शहर को अडंमान 
और निकोबार द्वीप समहू से जोड़ता ह।ै

z	वैश्विक मंच: दोनोों दशे जी20, गटुनिरपके्ष आदंोलन (NAM), परू्वी एशिया 
शिखर सम््ममेलन और संयकु्त राष्टट्र के सदस््य हैैं।

भारत-इंडोनशेिया संबधंोों का महत्त्व

z	रणनीतिक स््थथान और सरुक्षा: इडंोनेशिया का स््थथान समदु्री डकैती , तस््करी, 
अवैध मछली पकड़ने और आतंकवादी गतिविधियोों के खिलाफ महत्तत्वपरू््ण 
समदु्री मार्गगों को सरुक्षित करता ह।ै

z	सबांग तक पहुचँ: भारतीय निवेशकोों को सबांग तक पहुचँ प्रदान करना हिदं 
महासागर मेें भारत की सरुक्षा भमूिका को मजबतू करता ह।ै

z	अंतररंतरराष्ट्रीय मंचोंचोों मेें सदस््यता: दोनोों दशे G20, NAM, परू्वी एशिया शिखर 
सम््ममेलन एवं संयकु्त राष्टट्र के सदस््य हैैं, जो क्षेत्रीय और वैश्विक मदु्ददों पर सहयोग 
को बढ़़ावा दतेे हैैं।

z	चीनी आक्रामकता का सामना: बढ़ती चीनी मखुरता के बीच इडंोनेशिया 
का समर््थन भारत की एक््ट ईस््ट नीति को मजबतू करता ह।ै

z	दृष्टि का सामंजस््य: दोनोों दशेोों के सरुक्षा दृष्टिकोण, सागर (सरुक्षा और विकास 
के लिए समदु्री क्षेत्र जागरूकता) और ग््ललोबल मरैीटाइम फुलक्रम, क्षेत्रीय सरुक्षा 
और विकास को बढ़़ावा दतेे हुए एक दसूरे के परूक हैैं।

z	आतंतंकवाद का समाधान: अतंरधार््ममिक संवाद धार््ममिक-आधारित आतंकवाद 
का मकुाबला करते हैैं और क्षेत्र मेें शांति को बढ़़ावा दतेे हैैं।

भारत-इंडोनशेिया संबधंोों मेें चनुौतियााँ

z	चीन का प्रभाव: शीत यदु्ध के बाद से चीन के साथ इडंोनेशिया के घनिष्ठ संबंध 
चीन के हितोों के खिलाफ कार््य करने की उसकी इच््छछा को सीमित कर सकते हैैं।

z	ऐतिहासिक मतभेद: शीत यदु्ध के दौरान अलग-अलग गटु और पाकिस््ततान के 
लिए इडंोनेशिया के समर््थन ने भारत-इडंोनेशिया संबंधोों को तनावपरू््ण बना दिया।

z	अनसलुझी समुद्री सीमाए:ँ अडंमान सागर मेें समदु्री सीमाओ ंका सीमांकन 
अभी तक परूा नहीीं हुआ ह,ै जिससे रिश््तते के लिए एक चनुौती बनी हुई ह।ै

z	आर््थथिक असमानताए:ँ आर््थथिक विकास मेें असमानताए ँ और व््ययापार 
असंतलुन द्विपक्षीय संबंधोों के लिए चनुौतियाँ पैदा करते हैैं।

z	सांस््ककृ तिक और भाषा बाधाए:ँ संस््ककृति्ककृति ्ककृति, भाषा एवं सामाजिक मानदडंोों मेें 
अतंर प्रभावी संचार और लोगोों से लोगोों के आदान-प्रदान मेें बाधा बन सकता ह।ै

z	प्रतिस््पर्धी क्षेत्रीय हित: क्षेत्रीय मदु्ददों मेें अलग-अलग हितोों के कारण स््थथिति 
संरेखित करने मेें असहमति और चनुौतियाँ हो सकती हैैं।

आगे की राह:

z	आर््थथिक सहयोग को मजबूती : व््ययापार और निवश संबंधोों को बढ़़ाने पर 
ध््ययान केें द्रित करेें और आर््थथिक सहयोग बढ़़ाने के लिए सहयोग के नए क्षेत्ररों 
की खोज करेें।

z	समुद्री सीमा विवादोों का समाधान: समदु्री सीमा मदु्ददों के राजनयिक समाधान 
को प्राथमिकता देें।

z	रणनीतिक जुड़़ाव को गहरा करना: स््थथिर भारत-प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने 
मेें अपने साझा हितोों का लाभ उठाते हुए क्षेत्रीय सरुक्षा चनुौतियोों पर सहयोग करेें।

z	जन-केें द्रित भागीदारी को बढ़़ावा: जमीनी स््तर पर सहयोग को बढ़़ावा दनेा, 
जैसे शैक्षणिक और सांस््ककृति्ककृति ्ककृतिक आदान-प्रदान, यवुा कार््यक्रम और व््ययावसायिक 
वार््तता।

z	नियमित उच््च-स््तरीय संसंलग््नताए:ँ समझ और विश्वास बढ़़ाने के लिए 
लगातार राजनयिक बैठकेें  बनाए रखेें। 

निष्कर््ष

भारत और इडंोनेशिया की क्षेत्रीय महत्त्वाकांक्षाएँ और बढ़ती समदु्री दिशाएँ, 
चीन की बढ़त के बारे मेें उनकी चिंताओ ं के साथ मिलकर संकेत देती हैैं कि 
वे विभिन््न क्षेत्ररों को शामिल करते हुए एक व््ययापक साझेदारी स््थथापित करने के 
लिए अनुकूल स््थथिति मेें हैैं।

प्रमुख शब्दावलियाँ
पारस््परिक व््ययापार और निवेश बाधाए,ँ आपदा प्रतिरोधी 
बनुियादी ढाचेँ के लिए गठबंधन, हिंद-प्रशांत महासागर की पहल 
(आईपीओआई), हिंद-प्रशांत पर आउटलुक (एओआईपी), ब्रह्मोस 
मिसाइलेें, समुद्र शक्ति, सागर विजन, पारस््परिक कानूनी सहायता 
संधि, वैश्विक समुद्री आधार। 
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भारत-पश्चिम एशिया17
जी20- शिखर सम््ममेलन मेें घोषित भारत-मध््य पूर््व-यूरोप गलियारा, पश्चिम 
एशिया मेें नई दिल््लली की स््थथिति को बेहतर करता ह।ै
z	यह भारत के पश्चिमी तट से खाड़़ी दशेोों (संयकु्त अरब अमीरात और सऊदी 

अरब) जॉर््डन और इजराइल के माध््यम से भमूध््य सागर तक एक आर््थथिक 
गलियारे का निर््ममाण करना चाहता ह ै जिससे भारत और यरूोप को निकट 
लाया जा सके।

z	पश्चिम एशिया भारत के पड़़ोस का एक विस््ततारित हिस््ससा ह।ै इस क्षेत्र मेें निरंतर 
शांति और स््थथिरता भारत के लिए महत्तत्वपरू््ण रणनीतिक हित ह।ै

पश्चिम एशिया के साथ भारत के संबंध

z	ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यः भारत, पश्चिम एशिया को अपने विस््ततारित पड़़ोस का 
हिस््ससा मानता ह।ै

�	इसके अलावा, पश्चिम एशिया के साथ भारत के संबंधोों की ऐतिहासिक 
जड़ें बहुत गहरी हैैं जिनमेें गटुनिरपेक्ष आदंोलन (NAM - Non Aligned 
Movement) के अतंर््गत बनी साझदेारी भी शामिल ह।ै

z	क्षेत्रीय संपर््ककः  भारत, ईरान के साथ ऐतिहासिक संबंध रखता ह ैऔर चाबहार 
बंदरगाह के विकास जैसी परियोजनाओ ंमेें शामिल ह।ै

�	यह बंदरगाह अफगानिस््ततान और मध््य एशिया को जोड़ने वाले क्षेत्रीय 
संपर््क  के लिए एक केें द्र के रूप मेें कार््य करता ह।ै

z	बहुध्रुवीयता की ओर भू-राजनीतिक बदलावः भारत मध््य-परू्वी दशेोों, 
विशषे रूप से संयकु्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के साथ अपने संबंधोों 
को मजबतू कर रहा ह।ै

�	ये साझदेारियाँ ऊर््जजा संबंधी विचारोों से आगे बढ़कर रक्षा, आतंकवाद 
विरोधी और साइबर सरुक्षा तक विस््ततारित हो गई हैैं।

z	ऊर््जजा सहयोगः भारत के कच््चचे तेल के कुल आयात मेें से खाड़़ी दशेोों 
की हिस््ससेदारी लगभग 60% (इराक-22%, सऊदी अरब-18% [ORF 
अध््ययन]) ह।ै

�	भारत की अधिकांश रिफाइनरियाँ खाड़़ी क्षेत्र मेें उत््पपादित सल््फर-यकु्त खट्टे 
ग्रेड के कच््चचे तेल का प्रसंस््करण करती हैैं।

�	सऊदी अरामको (तेल परिष््करण कंपनी) ने भारत की सबसे बड़़ी रिफाइनरी 
परियोजना रत््ननागिरी रिफाइनरी एडं पेट्रोकेमिकल््स लिमिटड मेें 50 प्रतिशत 
हिस््ससेदारी हासिल करने के लिए भारतीय कंसोर््टटियम के साथ एक समझौता 
ज्ञापन पर हस््तताक्षर किए हैैं।

z	भारतीय प्रवासी (डायस््पपोरा): पश्चिम एशिया मेें विभिन््न क्षेत्ररों मेें काम करने 
वाले लगभग 8.5 मिलियन भारतीय हैैं, जो विदशेोों (MEA) मेें काम करने 
वाले भारतीयोों की कुल संख््यया का लगभग 65 प्रतिशत ह।ै

z	प्रेषणः अनिवासी भारतीय (NRIs) सालाना लगभग 40 बिलियन डॉलर घर 
भजेते हैैं और दशे के कुल प्रेषण प्रवाह का %55 से अधिक पश्चिम एशिया 
से आता ह।ै

z	व््ययापार और निवेशः संयकु्त राष्टट्र कॉमट्रेड डेटाबेस के अनसुार, वर््ष 2017 से 
2021 तक भारत के संचयी दो-तरफा व््ययापारिक व््ययापार मेें ईरान और जीसीसी 
सदस््य (GCC Member) दशेोों की हिस््ससेदारी %15.3 थी।

z	सांस््ककृ तिक जुड़़ावः पश्चिम एशिया भारत का विस््ततारित पड़़ोसी ह,ै जिसमेें गहरा 
सभ््यतागत जडु़़ाव और ऐतिहासिक एवं लोगोों से लोगोों का जड़ुाव शामिल ह।ै

z	प्रत््ययेक वर््ष एक लाख से अधिक भारतीय मसुलमान इस क्षेत्र मेें स््थथित मक््कका 
और मदीना मेें हज के लिए जाते हैैं, जो दो क्षेत्ररों के बीच एक कड़ी का कार््य 
करता हैैं।

भारत-पश्चिम एशिया संबंधोों मेें चुनौतियााँ

z	 फिलिस््ततीन का मदु्दा और इजरायल के साथ भारत के गहरे होते संबंधः 
इजरायलियोों और फलिस््ततीनियोों के बीच लंबे समय से चले आ रह े जटिल 
संघर््ष, भारत के लिए मानवाधिकारोों के उल््ललंघन और रणनीतिक हितोों को 
संतलुित करने की चनुौती प्रस््ततुत करते हैैं।

z	इस््ललामी सहयोग संगठन (OIC): 1990 के दशक से, इस््ललामी सहयोग 
संगठन ने कश््ममीर मेें हिसंा की निदा करते हुए एक प्रथागत बयान जारी किया, 
जिसे भारत ने सिरे से खारिज कर दिया ह।ै

z	शांतिदतू के रूप मेें चीन की भमूिकाः चीन इस क्षेत्र मेें सबसे बड़़े व््ययापारिक 
भागीदार और एक प्रमखु निवेशक के रूप मेें उभरा ह।ै यह शांतिदतू के रूप मेें 
एक बड़़ी भमूिका निभा रहा ह,ै जैसा कि ईरान-सऊदी सलुह समझौते मेें स््पष्ट ह।ै
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z	चीन की बेल््ट एडं रोड पहल मेें मध््य-परू््व मेें महत्तत्वपरू््ण बनुियादी ढाँचा 
परियोजनाए ँशामिल हैैं।

z	धार््ममिक उग्रवाद और आतंतंकवादः धार््ममिक कट्टरपंथ का उदय और जिहादी 
कट्टरपंथ एवं आतंकवाद के रूप मेें इसकी राजनीतिक अभिव््यक्ति भारत के 
लिए गंभीर चितंा का कारण ह।ै

�	पाकिस््ततान, पैन-इस््ललामवाद के नारे के तहत, विशषे रूप से कश््ममीर मेें सीमा 
पार आतंकवाद के रूप मेें स््थथिति का फायदा उठाने की कोशिश करता ह।ै

z	ऊर््जजा सरुक््षााः अमरेिका और पश्चिमी दशेोों के कड़़े प्रतिबंधोों के बावजदू भी 
भारत ने रूस से तेल की खरीदना जारी रखी।

z	कमजोर श्रम कानूनः खाड़़ी दशेोों ने संगठन की स््वतत्रता और संगठित होने 
के अधिकार की रक्षा करने वाले मखु््य अतंरराष्ट्रीय श्रम संगठन सम््ममेलनोों की 
पषु्टि नहीीं की ह,ै जिसमेें हड़ताल का अधिकार और सामहूिक सौदबेाजी का 
अधिकार शामिल ह।ै

�	कफाला प्रणाली और निताकत काननू मध््य-परू््व मेें प्रवासी मजदरूोों को 
नियंत्रित करते हैैं, लेकिन मानवाधिकारोों के हनन, नस््लवाद और लैैंगिक 
भदेभाव पर बढ़ते आक्रोश ने सधुार की माँग को बढ़़ा दिया ह।ै

आगे की राह

z	बहु-सहभागिता दृष्टिकोणः इस क्षेत्र मेें भारत की समग्र नीति बहुआयामी 
सहभागिता के विचार मेें निहित होनी चाहिए।

�	इसे किसी विशषे महान शक्ति को तषु्टिकरण या समाहित करने को 
प्राथमिकता नहीीं दनेी चाहिए।

z	रणनीतिक स््वतंत्रत्वतंत्रत्वतंत्रताः अमरेिका की भागीदारी या चीन की उपस््थथिति की 
परवाह किए बिना, भारत को पश्चिम एशिया मेें एक महत्तत्वपरू््ण भ-ूराजनीतिक 
भमूिका बनाए रखने का लक्षष्य रखना चाहिए।

z	बाधित आपरू््तति के लिए व््ययापारिक समदु्री मार्गगों की सरुक्षा और समदु्री डकैती  
रोधी और आतंकवाद रोधी सहयोग बिल््ककु्ककु ल आवश््यक ह।ै

z	अर््थव््यवस््थथाओ ंके संसंबंधोंधोों मेें विविधीकरणः नवीकरणीय ऊर््जजा स्रोतोों की 
ओर तेल-निर््भर अर््थव््यवस््थथाओ ं मेें बदलाव को पहचानेें और वर््ष 2025 से 
2040 तक के उनके दृष्टिकोण के अनरुूप हरित प्रौद्योगिकी-संचालित विकास 
पथ को अपनाए।ँ

z	भारतीय प्रवासियोों के लिए संरक्षण नीतियाँः इस क्षेत्र मेें कार््य करने वाले भारतीय 
श्रमिकोों से संबंधित मदु्ददों को हल करने के लिए ठोस द्विपक्षीय श्रम नीतियाँ 
तैयार करने की आवश््यकता ह।ै

प्रमुख शब्दावलियाँ
भारत-मध््य पूर््वर््व-यूरोप गलियारा, गटुनिरपेक्ष आंदोलन, इस््ललामी 
सहयोग संगठन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, कफाला प्रणाली।
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भारत और ईरान के बीच चल रही उच््च स््तरीय वार््तता के दौरान भारत के विदेश 

मंत्री ने ईरान का दौरा किया।

दौरे की मुख्य बातेें:

z	समुद्री सरुक्षा संबंधी चिंताए:ँ क्षेत्र मेें समदु्री नौवहन के लिए खतरोों के बारे 

मेें चितंाओ ंका समाधान किया गया।

z	लाल सागर संकटः इजरायल-हमास यदु्ध के बीच लाल सागर मेें व््ययापारिक 

जहाजोों को निशाना बनाते हुए हूती विद्रोहियोों द्वारा किए गए हमलोों पर प्रकाश 

डाला गया।

z	चाबहार बंदरगाह विकास योजनाः चाबहार बंदरगाह को और विकसित 

करने के लिए भारत तथा ईरान के बीच एक समझौते पर हस््तताक्षर किए गए।

�	नया दीर््घकालिक समझौता मलू अनबंुध की जगह लेगा, जिसमेें केवल 

चाबहार बंदरगाह मेें शाहिद बेहशे््तती टर््ममिनल पर भारत के संचालन को 

शामिल किया गया था और इसे सालाना नवीनीकृत किया गया था।

�	नए समझौते की वैधता दस वर््ष की ह ैऔर इसे स््वतः ही बढ़़ा दिया जाएगा।

z	संयक्त परिवहन समिति का प्रस््ततावः इससे दोनोों दशेोों के बीच सहयोग 

बढ़़ाने मेें मदद मिलेगी।

�	समिति पारगमन क्षमताओ ंको सक्रिय करने और उत्तर-दक्षिण गलियारे के 

उपयोग को सक्षम बनाएगी।

z	गाजा की स््थथिति पर मानवीय ध््ययानः भारत ने गाजा मेें नागरिक जीवन, 

विशषे रूप से महिलाओ ंऔर बच््चोों के नकुसान पर ध््ययान केें द्रित करते हुए 

चितंाजनक स््थथिति के बारे मेें चितंा व््यक्त की ह।ै

z	चर््चचा के अन््य क्षेत्रः आतंकवाद और संगठित अपराध का सामना; 

अफगानिस््ततान मेें स््थथिरता और सरुक्षा स््थथापित करने के लिए सहयोग की 

आवश््यकता; अतंरराष्ट्रीय व््ययापार को मजबतू करना, विशषे रूप से राष्ट्रीय 

मदु्राओ ंके माध््यम से। 

भारत-ईरान द्विपक्षीय संबंध:

z	ऐतिहासिक संबंधः भारत और ईरान के संबंधोों का पता सिंध ुघाटी सभ््यता 

के प्राचीन काल से लगाया जा सकता ह।ै फारस की खाड़़ी और अरब सागर 

के माध््यम से दक्षिणी ईरान के तट और भारत के बीच व््ययापार होता था।

z	राजनीतिक आयामः भारत और ईरान ने 15 मार््च, 1950 को एक मित्रता 

संधि पर हस््तताक्षर किए।

�	दोनोों दशेोों के बीच हस््तताक्षरित तेहरान घोषणा “न््ययायसंगत, बहुलवादी 

और सहकारी अतंरराष्ट्रीय व््यवस््थथा के लिए दोनोों दशेोों के साझा दृष्टिकोण 

की पषु्टि करती ह।ै
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z	भू-रणनीतिक स््थथितिः ईरान की अनठूी भौगोलिक स््थथिति भारत को मध््य 

एशिया, अफगानिस््ततान और यरेूशिया के बाजारोों तक पहुचँ प्रदान करती ह।ै

z	आर््थथिक संबंधः ईरान और भारत के बीच द्विपक्षीय व््ययापार वर््ष 2022 मेें 2.5 

बिलियन अमरेिकी डॉलर था, जो वर््ष 2021 मेें 1.693 बिलियन अमरेिकी 

डॉलर की तलुना मेें 48 प्रतिशत की वदृ्धि को दर््शशाता ह।ै

�	जलुाई, 2022 मेें भारतीय रिजर््व बैैंक (RBI) ने भारतीय रुपये (INR) 

मेें निर््ययात और आयात के निपटान, बिलिग और भगुतान के लिए एक 

प्रणाली शरुू की।

�	ईरान ने हाल ही मेें भारत को उन दशेोों की सचूी मेें शामिल किया ह ै

जिनके नागरिकोों को ईरान की यात्रा करने के लिए वीजा की आवश््यकता 

नहीीं होगी।

z	ऊर््जजा सरुक््षााः वर््ष 2030 तक भारत के ऊर््जजा मिश्रण मेें ईधंन विविधीकरण, 

डीकार्बोनाइजेशन और गैस की हिस््ससेदारी बढ़़ाने के अवसर प्रदान करने वाले 

गैस भडंार के मामले मेें ईरान विश्व स््तर पर दसूरे स््थथान पर ह।ै

z	सांस््ककृ तिक संबंधः भारत और ईरान के मध््य सभ््यतागत संबंध लोगोों के बीच 

मजबतू संबंधोों और सांस््ककृति क संबंधोों का स्रोत हैैं।

�	भारतीय सांस््ककृति क केें द्र की स््थथापना वर््ष 2013 मेें की गई थी और 

वर््ष 2018 मेें इसका नाम बदलकर ‘स््ववामी विवेकानंद सांस््ककृति क केें द्र’ 

(SVCC) कर दिया गया।

�	भारत ने हाल ही मेें नई शिक्षा नीति के तहत फारसी (Persian) को 

भारत की नौ शास्त्रीय भाषाओ ं मेें से एक के रूप मेें शामिल करने का 

निर््णय लिया ह।ै

संबंधोों मेें चुनौतियााँः

z	भारत के तेल आयात और चाबहार परियोजना को प्रभावित करने वाले 

अमेरिकी प्रतिबंधः तेहरान पर अमरेिकी प्रतिबंधोों और ईरान परमाण ुसमझौते 

से उसके हटने के कारण भारत ने ईरानी तेल का आयात बंद कर दिया।

�	इसने चाबहार परियोजना को भी प्रभावित किया, हालाँकि, परियोजना को 

प्रतिबंधोों से छूट दी गई थी।

z	चीन की बढ़ती उपस््थथितिः चीन ने 25 साल के व््ययापक सहयोग समझौते पर 

हस््तताक्षर करके ईरान के साथ अपने संबंधोों को मजबतू किया ह।ै

�	यह अमरेिकी प्रतिबंधोों के बावजदू लगातार ईरानी तेल खरीद रहा ह।ै 

अपने समदु्री व््ययापार नेटवर््क  का विस््ततार करने और नौवहन मार्गगों तक 

पहुचँ प्राप्त करने की चीन की योजना ने भारत की आकांक्षाओ ंके साथ 

टकराव पैदा कर दिया ह।ै
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z	इजरायली कारक: भारत के इजरायल के साथ घनिष्ठ संबंध हैैं और यह ईरान 
के साथ अपने संबंधोों को संतलुित करने के लिए भारत के लिए एक चनुौती 
प्रस््ततुततुत करता ह।ै

�	इजरायल के ईरान के साथ संबंध तनावपरू््ण रह ेहैैं और भारत और ईरान 
के बीच मौजदूा संबंधोों के कारण, इजरायल ने भारत से तेहरान मेें सैन््य 
उपकरणोों या प्रौद्योगिकी के संभावित हस््तताांतताांतताांतरण के बारे मेें चितंा जताई ह।ै

z	सरुक्षा चिंतचिंतचिंताए:ँ हमास, हिज़़्बबु़्बबुल््ललाह और हूती विद्रोही समहूोों को ईरान का 
समर््थन प्राप्त ह।ै

�	हाल ही मेें, ईरानी गोला-बारूद ने द्वारका के तट पर MV कैैं प प््ललेटो नामक 
एक टैैंकर को निशाना बनाया, जिससे भारत के लिए समदु्री नौवहन के 
लिए चनुौतियाँ पैदा हुई।ं

z	अफगानिस््ततान मुद््दााः अफगानिस््ततान से अमरेिका की वापसी ने भारत की 
अफगान रणनीति के लिए चनुौतियाँ पैदा कर दीीं, जो अपने अफगान हितोों के 
लिए अमरेिका-ईरान सहयोग पर निर््भर थीीं।

आगे की राह

z	ऊर््जजा सरुक्षा सनुिश्चित करनाः भारत को एक संस््थथागत ढाँचा स््थथापित 
करने तथा ऊर््जजा सरुक्षा सनुिश्चित करने के लिए तरु््क मनेिस््ततान-अफगानिस््ततान-
पाकिस््ततान-भारत (TAPI) गैस पाइपलाइन परियोजना को आगे बढ़़ाने मेें 
अग्रणी भमूिका निभानी चाहिए।

�	अमरेिका के एकतरफा प्रतिबंधोों से बाहर प्राकृतिक गैस सहयोग पर एक 
दीर््घकालिक आपरू््तति समझौते को अतंिम रूप दिया जा सकता ह।ै

z	व््ययापार बढ़़ानाः भारत को तरजीही व््ययापार समझौतोों पर हस््तताक्षर करने जैसे 
विशषे आर््थथिक तंत्र के माध््यम से द्विपक्षीय वाणिज््ययिक संबंधोों को बढ़़ाने के 
लिए तरजीही व््ययापार समझौतोों के माध््यम से ईरानी कृषि वस््ततुओ ंपर शलु््क 
कम करने की आवश््यकता ह।ै

�	चीन और ईरान के बीच हस््तताक्षरित 25 साल के निवेश समझौते के समान 
एक समझौते पर हस््तताक्षर किए जा सकते हैैं।

z	बुनियादी ढाँचा सहयोगः ईरानी तेल और पेट्रोकेमिकल््स मेें भारत के निवश, 
समदु्री लाइनोों के विकास और तकनीकी एवं इजंीनियरिंग सवेाओ ंके निर््ययात 
से दोनोों दशेोों के बीच व््ययापार का विस््ततार होगा।

�	फरजाद B जैसे अपतटीय गैस क्षेत्ररों के विकास तथा उर््वरक उद्योगोों मेें 
भारत एवं ईरान के मध््य सहयोग की संभावना ह।ै

�	भारतीय लघ ु एवं मध््यम आकार के उद्यम (SMEs) स््वतत्र रूप से या 
ईरानी सार््वजनिक-निजी कंपनियोों के साथ संयकु्त उद्यमोों के माध््यम से 
पेट्रोकेमिकल और उर््वरक संयंत्र स््थथापित करने के लिए चाबहार आर््थथिक 
मकु्त क्षेत्र (EFZ - Economic free zone) मेें निवेश कर सकते हैैं।

z	आतंतंकवाद पर अंकुशः दोनोों दशेोों को आतंकवाद से लड़ने और क्षेत्र मेें 
शांति, स््थथिरता और सरुक्षा बनाने के लिए सहयोग करने की आवश््यकता ह।ै

�	यह विशषे रूप से अतंरराष्ट्रीय आतंकवाद के केें द्र के रूप मेें पाकिस््ततान-
अफगान क्षेत्र के संबंध मेें आवश््यक ह।ै

z	कनेक््टटिविटी को बढ़़ावा देनाः भारत और ईरान को मौजदूा परिवहन 
गलियारोों, विशषे रूप से अतंरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC 
- International North-South Transport Corridor) को उन््नत करने के 
लिए रूसी संघ और अन््य मध््य एशिया और काकेशस दशेोों के साथ संयकु्त 
प्रयासोों को बढ़़ावा दनेा चाहिए।

z	बहुपक्षीय मंचोंचोों के माध््यम से क्षेत्रीय सहयोग बढ़़ानाः भारत इस क्षेत्र के 
साथ महत्तत्वपरू््ण क्षेत्रीय मदु्ददों पर चर््चचा करने के लिए ब्रिक््स (BRICS) और 
शघंाई सहयोग संगठन (SCO) मचंोों का उपयोग कर सकता ह।ै

z	परू््व-चाबहार बंदरगाह परियोजना अमरेिकी प्रतिबंधोों के साथ-साथ अफगानिस््ततान 
मेें शांति और स््थथिरता के मदु्दे के कारण वर्षषों से रुकी हुई थी।

निष्कर््ष

भारत-ईरान संबंधोों को बाह्य प्रतिबंधोों और अलग-अलग भ-ूराजनीतिक हितोों 
से चनुौती मिलती ह,ै फिर भी दोनोों देश आर््थथिक एवं रणनीतिक सहयोग बनाए 
रखना चाहते हैैं। इन कारकोों को संतुलित करना उनके द्विपक्षीय संबंधोों को बनाए 
रखने की कंुजी ह।ै

प्रमुख शब्दावलियाँ
लाल सागर संकट, तेहरान घोषणा, भारतीय सांस््ककृ तिक केें द्र, 
व््ययापक सहयोग समझौता, चाबहार आर््थथिर््थथिक मुक्त क्षेत्र।

ABC
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हाल ही मेें, ईरान ने 300-200 ड्रोन और बैलिस््टटिक मिसाइलोों का उपयोग करके 

इजरायल पर कई हवाई हमले किए।

ईरान-इजरायल संबंध

z	1979 ई. से पहले ईरान-इजरायल संबंधः 1948 ई. मेें अरब राज््योों द्वारा 

इजरायल के विरोध के कारण पहला अरब-इजरायल यदु्ध हुआ। ईरान उस 

संघर््ष का हिस््ससा नहीीं था और इजराइल के जीतने के बाद, उसने यहूदी राज््य 

के साथ संबंध स््थथापित किए। तरु्की के बाद ऐसा करने वाला यह दसूरा मसु््ललिम 

बहुल दशे था।

z	1979 ई. की क््राांतिः ईरान मेें एक धार््ममिक राज््य स््थथापित किया गया था। 

इजरायल के बारे मेें शासन का दृष्टिकोण बदल गया और इसे फिलिस््ततीनी भमूि 

पर कब््जजा करने वाले के रूप मेें दखेा गया।

z	1979 ई. के बादः जबकि इजराइल और ईरान कभी भी सीध ेसैन््य टकराव 

मेें शामिल नहीीं हुए हैैं, दोनोों ने छद्म और सीमित रणनीतिक हमलोों के माध््यम 

से एक-दसूरे को नकुसान पहुचँाने का प्रयास किया ह।ै

�	इजरायल ने समय-समय पर ईरानी परमाण ुसवुिधाओ ंपर हमला किया ह।ै 

2010 के दशक की शरुुआत मेें, इसने परमाण ुहथियार विकसित करने से 

रोकने के लिए कई सवुिधाओ ंऔर परमाण ुवैज्ञानिकोों को निशाना बनाया।

z	ईरान का छद्म समर््थन: ईरान को इस क्षेत्र मेें कई आतंकवादी समहूोों के 

वित्तपोषण और समर््थन के लिए जिम््ममेदार माना जाता ह ैजो इजरायल विरोधी 

और अमरेिका विरोधी हैैं, जैसे कि लेबनान मेें हिज़़्बबुल््ललाह और गाजा पट्टी 

मेें हमास।

भारत के लिए चुनौतियााँ

z	तटस््थ रहनाः भारत के ईरान और इजराइल दोनोों के साथ रणनीतिक संबंध 

हैैं और दशकोों से, यह दोनोों पक्षषों के बीच संतलुन बनाने मेें सक्षम रहा ह।ै 

लेकिन अगर संघर््ष बढ़ता ह ैतो इसके लिए एक अस््पष्ट स््थथिति बनाए रखना 

मशु््ककिल होगा।

z	एक परीक्षा का समयः उभरता हुआ इजराइल-ईरान संघर््ष कई क्षेत्ररों मेें भारतीय 

लचीलेपन की परीक्षा लेगा, चाह े वह राजनीतिक, राजनयिक, आर््थथिक या 

सरुक्षा से संबंधित हो।

z	चिंताजनक परिणाम: दोनोों दशेोों के बीच तनाव बढ़ने से भारत पर प्रत््यक्ष 

और ठोस परिणाम होोंगे, मखु््य रूप से तीन पहलओु ं पर इसके लोग, इसके 

आर््थथिक हित और रणनीतिक आवश््यकताए।ँ

z	लोगोों पर प्रभावः इजरायल मेें लगभग 18,000 भारतीय और ईरान मेें लगभग 

10,000-5,000 भारतीय हैैं, लगभग 90 लाख लोग खाड़़ी और पश्चिम एशिया 

क्षेत्र मेें रह रह ेहैैं और वहाँ कार््य कर रह ेहैैं। किसी प्रकार के संघर््ष के फैलने 

से, यह इस क्षेत्र मेें स््थथित भारतीय समदुाय के लिए एक खतरा पैदा करेगा।

�	उदाहरणः भारत ने अपने नागरिकोों से इजरायल और ईरान की यात्रा नहीीं 
करने के लिए कहा।

z	सामरिक आवश््यकताओ ं पर प्रभावः भारत ने प्रमखु अरब दशेोों, ईरान 
और इजराइल के साथ रणनीतिक संबंधोों मेें निवेश किया ह।ै भारत इस क्षेत्र मेें 
भारत-मध््य परू््व-यरूोप आर््थथिक गलियारे को आगे बढ़़ाने के लिए कार््य कर रहा 
ह,ै जिसके भारत के लिए रणनीतिक और आर््थथिक लाभ हैैं।

z	आर््थथिक हितोों पर प्रभावः हालाँकि, रूस से आयात बढ़़ा ह,ै लेकिन भारत 
की तेल जरूरतोों मेें अरब दशेोों की हिस््ससेदारी दो-तिहाई ह।ै तेल की ऊँची कीमतेें 
मदु्रास््फफीति को बढ़़ा देेंगी और जीडीपी वदृ्धि को बढ़़ावा दनेे के लिए किसी भी 
महत्तत्वपरू््ण ब््ययाज दर मेें कटौती मेें दरेी करेेंगी।

z	ईरान-इजरायल के बीच बढ़ते संघर््ष के कारण सेेंसेक््स और निफ््टटी मेें गिरावट 
आई, जिससे निवेशक जोखिम लेने से कतराते रह।े

आगे की राह

z	एक संवाद आधारित राजनयिक समाधानः भारत ने हमशेा संवाद आधारित 
राजनयिक समाधान के दृष्टिकोण को अपनाया ह।ै भारत को इजरायल के साथ 
अधिक जडु़़ाव की आवश््यकता ह ै क््योोंकि सीरिया के दमिश््क मेें एक ईरानी 
परिसर पर इजरायल के हमले के परिणामस््वरूप ईरानी कार््रवाई शरुू की गई ह।ै

z	सक्रिय भागीदारी: अब यह इजरायल की जिम््ममेदारी ह ै कि वह ईरान द्वारा 
किए गए शरुुआती ड्रोन हमलोों को झलेे और तब तक संयम बरते जब तक 
ईरान इसे और आगे न बढ़़ा द।े भारत को यह सनुिश्चित करने के लिए अमरेिका, 
ईरान, रूस और इजरायल के साथ सक्रिय रूप से जडु़ना चाहिए कि यह संघर््ष 
नियंत्रित रह।े

z	भविष््य की चुनौतियोों पर विचारः संयकु्त राज््य अमरेिका के साथ बातचीत 
की आवश््यकता ह ै क््योोंकि यह रूस-यकू्रे न यदु्ध, इजराइल-हमास यदु्ध, लाल 
सागर मेें हूतियोों के हस््तक्षेप और संभावित ईरान-इजराइल संघर््ष मेें शामिल ह।ै

विकास पर ध्यान देना

भारत को ईरान मेें चाबहार बंदरगाह के पूरा होने मेें तेजी लानी चाहिए, जिसमेें 
पहले ही विलंब हो चकुा  ह।ै एक बार जब यह पूरा हो जाता ह,ै चालू हो जाता 
ह ै और उपयोग मेें लाया जाता ह,ै तो यह ईरान को अपने क्षेत्रीय और वैश्विक 
मामलोों पर ईरान की राय को आकार देने के लिए अतिरिक्त लाभ प्रदान करेगा।

इजराइल-फिलिस्तीन संघर््ष

फिलिस््ततीनी उग्रवादी संगठन हमास द्वारा इजराइल पर हमला करने के बाद 
इजराइल ने युद्ध की स््थथिति घोषित कर दी।
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इजरायल और फिलिस्तीन के बीच संघर््ष की पषृ्ठभूमि

इजरायल-फिलिस्तीनी संघर््ष मेें जेरूसलमः

z	संयसंयसुंयक्त राष्टट्र विभाजन योजना (1947): मलू संयकु्त राष्टट्र योजना ने जेरूसलम 

को एक अतंरराष्ट्रीय शहर के रूप मेें प्रस््ततावित किया था।

z	प्रथम अरब-इजरायल युद्ध (1948): इजरायलियोों ने यरूशलेम के पश्चिमी 

आध ेहिस््ससे पर कब््जजा कर लिया।

�	जॉर््डन ने परुाने शहर और हरम अल-शरीफ सहित परू्वी भाग पर कब््जजा 

कर लिया।

�	छह दिवसीय यदु्ध (1967) इजराइल ने जॉर््डन सहित अरब राज््योों के 

गठबंधन को हराया।

�	जॉर््डन ने अल-अक््ससा मस््जजिद पर नियंत्रण खो दिया। 

�	इजराइल ने परू्वी यरूशलेम पर कब््जजा कर लिया।

z	छह दिन के युद्ध के बादः इजराइल इस शहर को अपनी «एकीकृत, शाश्वत 

राजधानी» मानता ह।ै

z	फलस््ततीनी किसी भी भविष््य के फलस््ततीनी राज््य की राजधानी के रूप मेें परू्वी 

येरुशलम पर जोर दतेे हैैं

संघर््ष पर भारत का रुख

z	ऐतिहासिक स््थथितिः भारत ने फिलिस््ततीनी उद्देश््य के साथ एकजटुता व््यक्त 

की ह ैऔर एक संप्रभ ुफिलिस््ततीनी राज््य की स््थथापना का समर््थन किया ह।ै

�	1975 ई. मेें भारत पहला गैर-अरब दशे बन गया जिसने पी.एल.ओ. को 

फिलिस््ततीनी लोगोों के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप मेें मान््यता दी।

�	1988 ई. मेें जब फिलिस््ततीन मकु्ति संगठन (PLO - Palestine 

Liberation Organization) ने परू्वी येरुशलम मेें अपनी राजधानी के 

साथ फिलिस््ततीन के एक स््वतत्र राज््य की घोषणा की, तो भारत ने तरंुत 

उसे मान््यता प्रदान की।

z	हाल के वर्षषों मेेंः हाल के वर्षषों मेें, भारत की विदशे नीति बदल गई ह।ै वर््ष 
2017 मेें प्रधानमतं्री मोदी की इजराइल यात्रा के साथ, पारंपरिक फिलिस््ततीन 
पड़़ाव को दरकिनार कर दिया गया।

�	वर््तमान प्रशासन का उद्देश््य पश्चिम एशिया मेें नई जटिलताओ ंको दरू करते 
हुए अरब राज््योों और इजराइल, दोनोों के साथ संबंधोों को संतलुित करना ह।ै

�	प्रधानमतं्री ने हाल के संघर््ष पर दःुख व््यक्त किया और उन््होोंने इसे 
“आतंकवादी हमला” बताया और इजरायल के साथ एकजटुता व््यक्त की।

आगे की राह:

z	ओस््ललो समझौते का कार््ययान््वयन (1993): ओस््ललो समझौता इजरायल 
और फिलिस््ततीनियोों के बीच शांति संधि की मध््यस््थता करने के लिए एक 
अमरेिकी मध््यस््थता प्रयास ह।ै

z	दो-राज््य समाधानः दो-राज््य समाधान दशकोों से इजरायल-फिलिस््ततीनी संघर््ष 
मेें शांति प्राप्त करने के प्रयासोों का प्राथमिक केें द्र रहा ह।ै

�	दो-राज््य समाधान का उद्देश््य इजरायल के साथ एक स््वतत्र फिलिस््ततीनी 
राज््य की स््थथापना करना ह,ै जिससे दो लोगोों के लिए दो राज््य सनुिश्चित 
हो सकेें ।

z	डी-हाइफनेशन की नीतिः भारत ने ‘डी-हाइफनेटेड’ संबंध के बारे मेें कहा, 
जिसका अर््थ ह ैकि भारत प्रत््ययेक दशे के साथ अलग-अलग व््यवहार करेगा।

निष्कर््ष

भारत-इजराइल संबंध मजबूत और बहुआयामी हैैं, जो सुदृढ़ रक्षा और आर््थथिक 
सहयोग से चिह्नित हैैं, लेकिन विशेष रूप से फिलिस््ततीनी मदु्दे के संबंध मेें 
राजनयिक संवेदनशीलता के सावधानीपूर््वक नियंत्रण की आवश््यकता ह।ै

प्रमुख शब्दावलियाँ
ओस््ललो समझौता, द्वि-राज््ययीय समाधान, डी-हाइफनेशन की नीति, 
फिलिस््ततीन मुक्ति संगठन, छह दिवसीय यदु्ध।

ABC
Stamp




z	भारतीय प्रधानमतं्री की संयकु्त अरब अमीरात की यात्रा, उनके द्विपक्षीय संबंधोों 

के बढ़ते महत्तत्व और खाड़़ी क्षेत्र मेें भारत के जडु़़ाव मेें यएूई के महत्तत्व को 

दर््शशाती ह।ै

z	मदंिर का उद्घाटनः बोचासनवासी श्री अक्षर परुुषोत्तम स््ववामीनारायण संस््थथा 

(BAPS) मदंिर, अब ूधाबी का पहला हिदं ूमदंिर ह।ै

z	 विश्व सरकार शिखर सम््ममेलनः प्रधानमतं्री ने 14 फरवरी, 2024 को दबुई मेें विश्व 

सरकार शिखर सम््ममेलन को ‹गेस््ट ऑफ ऑनर› के रूप मेें संबोधित किया।

z	भारतीय प्रवासियोों को संबोधित करनाः जायद स््पपोर््टट््स  सिटी स््टटेडियम मेें 

अहलान मोदी (हलैो मोदी) कार््यक्रम प्रायोजित किया गया।

भारत-यूएई संबंध:

z	राजनयिक संबंधोों की शुरुआतः 1971 ई. मेें संयकु्त अरब अमीरात के 

गठन के तरंुत बाद औपचारिक राजनयिक संबंध स््थथापित किए गए और पहली 

प्रधानमतं्री स््तरीय यात्रा 1981 ई. मेें इदंिरा गांधी द्वारा की गई थी।

z	सांस््ककृ तिक सहयोग

�	भारतीय डायस््पपोराः यएूई 3.5 मिलियन भारतीयोों (अमीरात की आबादी 

का %30) का घर ह।ै भारतीय संयकु्त अरब अमीरात मेें सबसे बड़़ा प्रवासी 

समदुाय ह ै और उनका प्रेषण (भजेी गई रकम) विदशेी आय का एक 

महत्तत्वपरू््ण स्रोत ह।ै

�	शैक्षिक सहयोगः भारतीय प्रौद्योगिकी संस््थथान-दिल््लली का एक परिसर 

अब ूधाबी मेें स््थथापित किया जा रहा ह,ै जो शरुू मेें ऊर््जजा संक्रमण और 

स््थथिरता मेें परास््ननातक कार््यक्रम (Master Program) प्रदान करता ह।ै

�	धार््ममिक सहयोगः बीएपीएस (BAPS) मदंिर पहल धार््ममिक कूटनीति को 

मजबतू करती ह ैऔर एक खाड़़ी राष्टट्र मेें धार््ममिक सहिष््णणुता का प्रतीक ह।ै

z	रक्षा सहयोगः

�	I2U2 फ्रे मवर््क : जलुाई, 2022 मेें I2U2 नामक एक नए क््ववाड मचं की 

स््थथापना की गई थी, जिसके सदस््य भारत, इजराइल, संयकु्त अरब अमीरात 

और अमरेिका हैैं।

	� यह फोरम सहयोग के छह क्षेत्ररों की पहचान करता ह ैअर््थथात ्जल, 

खाद्य सरुक्षा, स््ववास््थ््य, ऊर््जजा, परिवहन और अतंरिक्ष।

�	सहयोगात््मक वैश्विक नेतृत््ववः भारत की जी20 अध््यक्षता और यएूई 

की COP28 अध््यक्षता ने वैश्विक मदु्ददों पर एक साथ कार््य करने के लिए 

अतिरिक्त अवसर प्रदान किए।

भारत - संयुक्त अरब अमीरात20
आर््थथिक संबंधोों के माध्यम से भारत-यूएई संबंधोों मेें प्रगतिः

z	भारत-यूएई व््ययापार संबंधः भारत यएूई का दसूरा सबसे बड़़ा व््ययापारिक 
भागीदार ह,ै जो इसके कुल विदशेी व््ययापार का 9% और गैर-तेल निर््ययात का 
14% ह।ै इसके अलावा, यएूई भारत का तीसरा सबसे बड़़ा व््ययापार भागीदार ह।ै

�	वर््ष 2022-23 के दौरान भारत और यएूई के बीच 84.84 अरब अमरेिकी 
डॉलर का द्विपक्षीय व््ययापार हुआ।

�	भारत का निर््ययातः भारत ने वर््ष 2022-23 मेें यएूई को 7,707 वस््ततुओ ं
का निर््ययात किया, जो 31.60 बिलियन अमरेिकी डॉलर था।

�	भारत का आयातः भारत ने वर््ष 2022-23 मेें संयकु्त अरब अमीरात 
से 4,064 वस््ततुओ ं का आयात किया, जो 53.23 बिलियन अमरेिकी 
डॉलर था।

z	व््ययापक आर््थथिक साझेदारी समझौता (CEPA): भारत और यएूई ने 
फरवरी, 2022 मेें सीईपीए पर हस््तताक्षर किए, जिसने टैरिफ बाधाओ ंको कम 
करने और राष्टट्ररों के बीच व््ययापार और निवेश के प्रवाह को बढ़़ाने मेें उत्प्रेरक 
के रूप मेें काम किया।

�	सीईपीए पर हस््तताक्षर करने के बाद यएूई भारत मेें चौथे सबसे बड़़े निवेशक 
के रूप मेें उभरा। इसने भारत के बनुियादी ढाँचा क्षेत्र मेें 75 बिलियन 
अमरेिकी डॉलर के निवेश के लिए प्रतिबद्धता व््यक्त की ह।ै

�	अब ूधाबी निवेश प्राधिकरण (ADIA) जल््द ही गजुरात की गिफ््ट सिटी 
मेें अपना एक कार््ययालय खोलेगा।

z	भारत मार््टटः यह भारतीय सकू्षष्म, लघ ुएवं मध््यम उद्यमोों के निर््ययात को बढ़़ावा 
दनेे के लिए दबुई स््थथित डीपी वर््ल््ड और भारत के वाणिज््य एवं उद्योग मतं्रालय 
की एक प्रमखु पहल ह।ै

�	यह परियोजना भारत-यएूई सीईपीए की गति पर आधारित ह,ै जिसने वर््ष 
2023 मेें अपना पहला वर््ष परूा किया और यएूई के साथ भारत का व््ययापार 
16% बढ़कर 85 बिलियन डॉलर का हो गया ह।ै

भारत-यूएई संबंधोों मेें प्रमुख चुनौतियााँ

z	भू-राजनीतिक चिंताएँ

�	पाकिस््ततान के साथ संबंधः संयकु्त अरब अमीरात से पाकिस््ततान को 
दी जाने वाली वित्तीय सहायता को भारत विरोधी गतिविधियोों के लिए 
किया जा सकता ह।ै

�	चीन से प्रतिस््पर््धधााः संयकु्त अरब अमीरात मेें चीन का रणनीतिक निवेश 
और वित्तीय जडु़़ाव, वर््ष 2005 और 2020 के बीच 30 बिलियन अमरीकी 
डॉलर से अधिक रहा जो भारत के लिए एक प्रतिस््पर्द्धी चनुौती प्रस््ततुत 
करता ह।ै
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z	व््ययापार की चुनौतियाँ:

�	विशिष्ट वस््ततु्ततुओ ंमेें व््ययापार का केें द्रीकरणः भारत-यएूई व््ययापार संबंधोों मेें 

विविधता की कमी ह ैऔर ये ज््ययादातर हाइड्रोकार््बन और कीमती धातओु ं

के व््ययापार मेें केें द्रित हैैं।

�	गैर-टैरिफ बाधाओ ंकी उपस््थथितिः हलाल प्रमाणन के मदु्दे के साथ-साथ 

सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी उपायोों जैसी गैर-टैरिफ बाधाओ ं के कारण 

संयकु्त अरब अमीरात को भारतीय खाद्य पदार्थथों के निर््ययात मेें गिरावट 

आई ह।ै

z	श्रम अधिकारोों की चिंतचिंतचिंताए:ँ 

�	भारतीय प्रवासियोों के लिए कफाला प्रणाली  शोषणकारी प्रथा साबित 

होती ह।ै

z	निवेश और आर््थथिक सहयोग मेें देरीः

�	भारतीय बनुियादी ढाँचा परियोजनाओ ंके लिए 75 अरब डॉलर के यएूई 

निवश कोष के कार््ययान््वयन मेें धीमी परियोजना कार््ययान््वयन और धीमी 

गति द्विपक्षीय आर््थथिक पहलोों मेें अक्षमताओ ं और दरेी को रेखांकित 

करती ह।ै

z	ऊर््जजा और परिवहन विवादः

�	तेल मूल््य निर््धधारण संसंघर््षषः भारत, एक प्रमखु उपभोक्ता और संयकु्त अरब 

अमीरात, एक ओपेक सदस््य के बीच तेल मलू््य निर््धधारण पर असहमति 

के कारण तनाव पैदा हुआ ह,ै जिससे ऊर््जजा सहयोग प्रभावित हुआ ह।ै

आगे की राह

z	पारदर्शी सहायता ट्रैकिंट्रैकिं गः वित्तीय सहायता मेें पारदर््शशिता का समर््थन करना, 
यह सनुिश्चित करना कि अन््य दशेोों को यएूई का समर््थन भारत के सरुक्षा हितोों 
पर प्रतिकूल प्रभाव न डाले।

z	राजनयिक जुड़़ावः क्षेत्रीय तनावोों से निपटने के लिए राजनयिक चनैलोों को 
मजबतू करना, संयकु्त अरब अमीरात, ईरान और अन््य मध््य परू्वी दशेोों के साथ 
संबंधोों मेें संतलुित दृष्टिकोण बनाए रखना।

z	एफटीए अनुपालनः दशेोों को एक स््पष्ट और अधिक परू््ववानमुये नियामक 
व््यवस््थथा का लक्षष्य रखना चाहिए। व््ययापार को आसान बनाने के लिए प्रत््ययेक 
दशे के शलु््क ढाँच ेके भीतर उचित अनपुालन का पालन किया जाना चाहिए।

z	द्विपक्षीय समझौतेः दशेोों को द्विपक्षीय समझौतोों की दिशा मेें कार््य करना 
चाहिए जो श्रम अधिकारोों की सरुक्षा सनुिश्चित करेें और कफाला प्रणालियोों 
के तहत प्रवासी श्रमिकोों की जीवन स््थथितियोों मेें सधुार करेें।

z	सांस््ककृति्ककृति ्ककृतिक आदान-प्रदान और सामदुायिक कल््ययाण कार््यक्रमः दशेोों को लोगोों 
के बीच संबंधोों को सदुृढ़ करने तथा भारतीय प्रवासियोों के कल््ययाण मेें सधुार 
के उद्देश््य से कार््यक्रमोों को लाग ूकरने के लिए सांस््ककृति्ककृति ्ककृतिक एवं शैक्षिक आदान-
प्रदान को बढ़़ावा दनेे मेें संलग््न होना चाहिए।

निष्कर््ष

भारत-यूएई संबंध काफी हद तक सकारात््मक हैैं, जो सशक्त आर््थथिक संबंधोों और 
रणनीतिक सहयोग से प्रेरित हैैं, लेकिन श्रम मदु्ददों एवं भ-ूराजनीतिक संरेखण को 
हल करने के लिए निरंतर बातचीत की आवश््यकता ह।ै

ABC
Stamp




ओमान के सुल््ततान ने हाल ही मेें भारत की यात्रा की, जो पिछले 26 वर्षषों मेें 
ओमान से भारत की पहली राजकीय यात्रा ह।ै

भारत-ओमान संबंध

z	रणनीतिक संसंबंधः ओमान खाड़़ी क्षेत्र मेें भारत के लिए आवश््यक रणनीतिक 
भागीदारोों की तिकड़़ी बनाता ह।ै

�	ओमान खाड़़ी सहयोग परिषद (GCC), इस््ललामी सहयोग संगठन और 
अरब लीग के अभिन््न अगं के रूप मेें ह।ै

z	रक्षा संसंबंधः ओमान पश्चिम एशिया का एकमात्र ऐसा दशे ह ै जिसके साथ 
भारतीय सशस्त्र बलोों की तीनोों सेनाए ँनियमित रूप से द्विपक्षीय अभ््ययास और 
सवेा स््तर के कर््मचारियोों के साथ बातचीत करती हैैं।

�	दोनोों देशोों ने क्रमशः परू्वी पलु और नसीम-अल-बहर नामक एक संयकु्त 
सैन््य अभ््ययास ‘अल-नजाह’ और नौसैनिक अभ््ययास किया।

z	समुद्री सरुक््षााः हाल के वर्षषों मेें, दोनोों दशेोों ने हिदं महासागर क्षेत्र मेें समदु्री 
सरुक्षा सनुिश्चित करने मेें सहयोग किया ह।ै

z	ऑपरेशन संसंकल््पपः इसे जनू, 2019 मेें फारस की खाड़़ी के संकट के दौरान 
ओमान के तट से संचालित भारतीय झडें वाले जहाजोों के सरुक्षित मार््ग को 
सनुिश्चित करने के लिए शरुू किया गया था।

z	ड्यूकम बंदरगाह पर समझौता ज्ञापनः भारत ने ड्यकूम बंदरगाह पर समझौता 
ज्ञापन पर हस््तताक्षर किए, जो क्षेत्र मेें संचालित भारतीय नौसेना के जहाजोों को 
आधार सवुिधाओ ंऔर अन््य रसद सहायता तक पहुचँ प्रदान करता ह।ै

z	व््ययापार संसंबंधः व््ययापार और वाणिज््य द्विपक्षीय संबंधोों का एक महत्तत्वपरू््ण 
स््ततंभ ह।ै वित्त वर््ष 2022-23 के दौरान द्विपक्षीय व््ययापार 12.388 अरब डॉलर 
था। ओमान मेें 6,000 से अधिक भारत-ओमान संयकु्त उद्यम हैैं, जिनमेें 7.5 
बिलियन डॉलर से अधिक का अनमुानित निवेश ह।ै

�	वर््ष 2022 के लिए चीन के बाद ओमान के कच््चचे तेल के निर््ययात के लिए 
भारत दसूरा सबसे बड़़ा बाजार था। अक््टटूक््टटूबर, 2022 मेें भारत और ओमान 
ने ओमान मेें रुपे डेबिट कार््ड की शरुुआत की।

भारत-ओमान21
भारत-ओमान संबंधोों के मुद्दे

z	व््ययापार असंतसंतसुंतलनः भारत, ओमान से बड़़ी मात्रा मेें तेल और गैस का आयात 

करता ह,ै जिससे व््ययापार असंतलुन पैदा होता ह।ै

z	सामरिक चिंतचिंतचिंताए:ँ चीन के साथ ओमान के बढ़ते आर््थथिक और सैन््य संबंध 

भारत के लिए रणनीतिक चितंाओ ंको बढ़़ात हैैं।

z	भारतीय प्रवासीः ओमान मेें बड़़े भारतीय प्रवासी समदुाय का कल््ययाण और 

अधिकार एक प्राथमिकता ह।ै

z	समुद्री सरुक््षााः हिदं महासागर क्षेत्र मेें समदु्री सरुक्षा पर सहयोग आवश््यक ह।ै

निष्कर््ष

भारत और ओमान के बीच सशक्त और पारस््परिक रूप से लाभकारी संबंधोों 

को बढ़़ावा देने के लिए व््ययापार असंतुलन का प्रबंधन, रणनीतिक चिंताओ ंको 

दरू करना, भारतीय प्रवासियोों की सुरक्षा और समदु्री सुरक्षा सहयोग को बढ़़ावा 

देना महत्तत्वपूर््ण ह।ै

प्रमुख शब्दावलियाँ
सांस््ककृ तिक आदान-प्रदान और सामुदायिक कल््ययाण कार््यक्रमर््यक्रमर््यक्रम, विश्व 
सरकार शिखर सम््ममे्ममेलन, I2U2 फ्रेम रेमवर््कर््क , सहयोगात््मक वैश्विक 
नेतृत््व, भारत मार््टर््ट ।

विगत वर्षषों के प्रश्न

z	I2U2 (भारत, इजरायल, यएूई और यएूसए) समहून वैश्विक राजनीति मेें भारत 

की स््थथिति को किस प्रकार रूपांतरित करेगा?� (2022)

z	इस समय जारी अमरीका-ईरान नाभिकीय समझौता विवाद भारत के राष्ट्रीय 

हितोों को किस प्रकार प्रभावित करेगा? भारत को इस स््थथिति के प्रति क््यया रवैया 

अपनाना चाहिए?� (2018)



भारत और मध्य एशिया22
परिचय

मध््य एशिया यूरेशिया के केें द्र मेें स््थथित ह ै और भारत के विस््ततारित पड़़ोस का 

हिस््ससा ह।ै घनिष्ठ व््ययापार और सांस््ककृति क संबंधोों की शरुुआत का पता सिंध ु

घाटी सभ््यता से लगाया जा सकता ह।ै

ऐतिहासिक और साांस्कृ तिक संबंध

z	ऐतिहासिक संबंधः तीसरी शताब््ददी ईसा परू््व  से, भारत और मध््य एशिया 

के बीच संबंध मजबतू रह े हैैं। वर््तमान मध््य एशियाई क्षेत्र कुषाण साम्राज््य 

द्वारा शासित था।

z	सांस््ककृ तिक संबंधः रेशम मार््ग के व््ययापार और बौद्ध धर््म के विकास ने 

ऐतिहासिक आर््थथिक संबंधोों और सांस््ककृति क आदान-प्रदान को जन््म दिया।

z	प्राचीन रेशम मार््ग: भारत और मध््य एशिया प्राचीन काल से रेशम मार््ग से 

जडु़़े हुए हैैं, जिसने दार््शनिक और बौद्धिक आदान-प्रदान को बढ़़ावा दिया ह।ै

z	इस््ललाम और सफूीवादः मगुलोों की उत््पत्ति को मध््य एशिया (बाबर फरगाना 

घाटी से था) से जोड़़ा जा सकता ह ैऔर अल बरुुनी, अमीर खसुरो और सफूी 

संतोों जैसे कई उल््ललेखनीय व््यक्तियोों ने भारत मेें इस््ललामी संस््ककृति  के प्रसार मेें 

महत्तत्वपरू््ण भमूिका निभाई।

सहयोग के क्षेत्र

व्यापार और संपर््क

z	अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC): आई. एन. एस. 

टी. सी. एक बहु-मोड नेटवर््क  ह ै जो माल ढुलाई के लिए भारत को ईरान, 

अफगानिस््ततान, आर्मेनिया, अजरबैजान, रूस, मध््य एशिया और यरूोप से 

जोड़़ेगा।

z	अश््गगाबात समझौताः मध््य एशिया और फारस की खाड़़ी के बीच वस््ततुओ ं

की आवाजाही को सवुिधाजनक बनाने के लिए, भारत, ईरान, कजाकिस््ततान, 

ओमान, तरु््क मनेिस््ततान और उज््बबेकिस््ततान ने एक बहुआयामी परिवहन समझौता 

किया ह।ै

रक्षा और सुरक्षा सहयोगः

z	अफगानिस््ततान के मुद््देेः अफगानिस््ततान की स््थथिरता मेें भारत और मध््य एशिया 

का साझा हित ह,ै इसलिए इन क्षेत्ररों मेें सहयोग महत्तत्वपरू््ण ह।ै

z	रक्षा अभ््ययासः मध््य एशियाई दशेोों के साथ उच््च-स््तरीय बातचीत प्रमखु रही 

ह।ै विभिन््न रक्षा अभ््ययास जैसे उज््बबेकिस््ततान के साथ ‘डस््टलिक’, किर््गगिस््ततान 

के साथ ‘खजंर’ और कजाकिस््ततान के साथ ‘काजिदं’ आयोजित किए जाते हैैं।

साांस्कृ तिक सत्र

z	लोगोों से लोगोों के बीच संवादः भारत की कनेक््ट सेेंट्रल एशिया नीति "लोगोों 

से लोगोों के बीच" संपर््क  पर जोर दनेे के कारण विशिष्ट रही ह।ै

z	शिक्षण केें द्रः उच््च शिक्षा के लिए, मध््य एशिया के कई छात्र भारत की यात्रा 

करते हैैं और भारत के कई छात्र मध््य एशिया जाते हैैं।

z	सॉफ््ट पावरः मध््य एशिया मेें लोग भारतीय फिल््मोों का आनंद लेते हैैं और 

हिदंी संगीत सनुते हैैं।

ऊर्जा सहयोगः

z	वन-स््टटॉप ऊर््जजा संसाधन केें द्रः भारत अपने आयात मेें विविधता लाने की 

कोशिश कर रहा ह ैऔर मध््य एशिया मेें एक महत्तत्वपरू््ण स्रोत बनने की क्षमता 

ह।ै कजाकिस््ततान दनुिया मेें यरेूनियम का %43 उत््पपादन करता ह,ै यरेूनियम 

और सोने के भडंार उज््बबेकिस््ततान मेें पाए जाते हैैं।

z	उज््बबेकिस््ततान के साथ सौदाः उज््बबेकिस््ततान मेें तरल गैस और तेल सवुिधाओ ं

के निर््ममाण मेें मदद करने के अलावा, भारत और उज््बबेकिस््ततान ने संयकु्त रूप से  

उज््बबेक गैस भडंार का पता लगाने और विकसित करने के लिए कई समझौतोों 

पर हस््तताक्षर किए हैैं।

z	तुर््क मेनिस््ततान और भारतः तरु््क मनेिस््ततान विश्व का चौथा सबसे बड़़ा गैस 

भडंार ह,ै जो कम कार््बन-गहन ईधंन ह।ै तरु््क मनेिस््ततान के साथ तापी गैस 

लाइन प्रगति पर ह।ै

z	सौर ऊर््जजा सहयोगः मध््य एशियाई नेताओ ंने “वन सन, वन वर््ल््ड, वन ग्रिड” 

की भारतीय पहल मेें रुचि दिखाई ह।ै
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स्वास्थ्य क्षेत्र मेें सहयोग

z	वैक््ससीन कूटनीतिः हाल ही मेें संपन््न शिखर सम््ममेलन «व््ययापक टीकाकरण, 

वैक््ससीन की आपरू््तति, प्रौद्योगिकी के हस््तताांतरण, स््थथानीय उत््पपादन क्षमताओ ंके 

विकास, चिकित््ससा उत््पपादोों के लिए आपरू््तति �ृंखलाओ ंको बढ़़ावा दनेे और 

मलू््य पारदर््शशिता सनुिश्चित करने» पर केें द्रित था।

�	पीएम मोदी द्वारा प्रस््ततुत दृष्टिकोण एक पथृ््ववी, एक स््ववास््थ््य के लिए मध््य 

एशियाई नेताओ ंद्वारा सराहना की गई ह।ै

क्षेत्र का महत्त्व 

जटिल भू-राजनीति

z	वैश्विक शक्ति हस््तक्षेपः जटिल भ-ूराजनीतिक स््थथिति वैश्विक और क्षेत्रीय, 

दोनोों शक्तियोों की परस््पर क्रिया और क्षेत्र पर उनके बाद के प्रभाव का परिणाम ह।ै

z	तालिबान सरकारः अफगानिस््ततान से अमरेिका के जाने से भ-ूराजनीति मेें 

बदलाव आया ह ैऔर इन दशेोों को नीति मेें सधुार करने के लिए मजबरू किया ह।ै

z	चीन का उदयः चीन ने बीआरआई के नेततृ््व वाली बनुियादी ढाँचा 

परियोजनाओ ं और वित्तीय सहायता के माध््यम से इस क्षेत्र मेें एक प्रमखु 

उपस््थथिति दर््ज कराई ह।ै

z	कनेक््टटिविटीः

�	कनेक््टटििंग लिंकः सीएआर (मध््य एशियाई क्षेत्र) पश्चिम एशिया, यरेूशिया 

और भारतीय उपमहाद्वीप के बीच एक कनेक््टटििंग लिक प्रदान करता ह।ै 

आई. एन. एस. टी. सी.(INSTC) चाबहार बंदरगाह अफगानिस््ततान और 

सी. ए. आर.(CAR) से संपर््क  स््थथापित करने मेें मदद कर सकता ह।ै

z	व््ययापार, संचार और अर््थव््यवस््थथााः

�	खनिज संपदाः यह क्षेत्र सोना, लोहा, ताँबा और एल््ययुमीनियम जैसे 

खनिजोों से समदृ्ध ह,ै जिन््हेें भारत की बढ़ती माँग के लिए आयात किया 

जा सकता ह।ै

�	डिजिटल कनेक््टटिविटीः भारत सभी पाँच दशेोों को जोड़ने और टेली-

एजकेुशन और टेलीमडेिसिन कनेक््टटिविटी प्रदान करने के लिए एक मध््य 

एशियाई ई-नेटवर््क  स््थथापित करने की योजना बना रहा है

�	व््ययापार संबंधः भारत ने टी.आई.आर. की आड़ मेें वस््ततुओ ंके अतंरराष्ट्रीय 

परिवहन पर सीमा शलु््क समझौते को भी स््ववीकार किया ह ैऔर अश््गगाबात 

समझौते मेें शामिल हो गया ह।ै

z	ऊर््जजा सरुक््षााः

�	संसाधनः इस क्षेत्र मेें तेल, प्राकृतिक गैस और यरेूनियम के बड़़े भडंार हैैं। 

यह भारत की ऊर््जजा सरुक्षा की दृष्टि से महत्तत्वपरू््ण ह।ै

�	ऊर््जजा कूटनीतिः धीरे-धीरे और लगातार, भारत ने भी तरु््क मनेिस््ततान और 

उज््बबेकिस््ततान के ऊर््जजा क्षेत्ररों मेें हिस््ससेदारी पाने के लिए कदम उठाए हैैं। 

ताजिकिस््ततान और किर््गगिस््ततान मेें भी, भारत को पनबिजली परियोजनाओ ं

मेें वर्षषों से हिस््ससेदारी मिली ह।ै

�	चाल ू परियोजनाए ँ भारत ताजिकिस््ततान, अफगानिस््ततान और पाकिस््ततान 

की मदद से तापी पाइपलाइन विकसित कर रहा ह।ै

z	सरुक््षााः

�	शांति और स््थथिरताः शांति और सरुक्षा भारत की प्रगति के लिए महत्तत्वपरू््ण 

ह ै क््योोंकि आतंकवाद बढ़ रहा ह ै और यह गोल््डन क्रिसेेंट के आसपास 

अधिक सक्रिय ह।ै

�	आतंकवाद से निपटनाः कजाकिस््ततान और ताजिकिस््ततान दोनोों ने भारत 

के साथ आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए समझौतोों पर हस््तताक्षर 

किए। एससीओ-आरएटी पहल सदस््य दशेोों को उग्रवाद, आतंकवाद और 

अलगाववाद से लड़ने मेें मदद करती ह।ै

z	सामाज और स््ववास््थ्ययः

�	सामाजिक पूजँी: लोगोों के बीच संबंधोों को बढ़़ाने के लिए, भारत 

सामाजिक पूँजी को बढ़़ाने मेें सहायता प्रदान कर सकता ह।ै उदाहरण के 

लिए, भारत मध््य एशियाई दशेोों के साथ स््थथानीय स््वशासन (पंचायत राज 

प्रणाली) के प्रबंधन मेें अनभुव साझा कर सकता ह ैजहाँ मोहल््लला संस््ककृति  

(स््थथानीय स््वशासन) व््ययापक रूप से प्रचलित ह।ै

�	स््ववास््थ््य सेवाएःँ भारत सस््तती स््ववास््थ््य सेवाए ँप्रदान कर सकता ह ैजैसे, 

आयरु्वेद और सिद्ध।

z	बहुपक्षीय सहयोगः

�	यूरेशियन आर््थथिक संघः यह क्षेत्रीय आर््थथिक एकीकरण के लिए एक 

संगठन ह ै जो वस््ततुओ,ं सेवाओ ं और श्रम की मकु्त आवाजाही प्रदान 

करता ह।ै

�	हार््ट ऑफ एशिया सम््ममेलनः इसका उद्देश््य अफगानिस््ततान और आसपास 

के क्षेत्ररों मेें शांति, स््थथिरता, सरुक्षा और समदृ्धि सनुिश्चित करना ह।ै

�	शंघाई सहयोग संगठनः इसका उद्देश््य राजनीति, अर््थव््यवस््थथा और 

प्रौद्योगिकी मेें सहयोग को बढ़़ावा दनेा और क्षेत्र मेें शांति एवं सरुक्षा 

सनुिश्चित करना ह।ै

भारत-मध््य एशिया शिखर सम््ममेलन 2022

z	हाल ही मेें, पहला भारत-मध््य एशिया शिखर सम््ममेलन आयोजित किया 
गया था।

z	यह शिखर सम््ममेलन रक्षा और सरुक्षा, व््ययापार और संपर््क , चिकित््ससा और 
स््ववास््थ््य सेवा, ऊर््जजा सरुक्षा, सांस््ककृति क संबंधोों और स््थथिर अफगानिस््ततान 
के क्षेत्ररों पर केें द्रित था।

z	भारत-मध््य एशिया द्विवार््षषिक शिखर सम््ममेलन के लिए सचिवालय के रूप 
मेें कार््य करने के लिए नई दिल््लली मेें “भारत-मध््य एशिया केें द्र” की स््थथापना 
करने का निर््णय लिया गया।

z	इन दशेोों की विधानसभाओ ंके बीच मजबतू विचार-विमर््श को सक्षम बनाने 
के लिए एक ‘भारत-मध््य एशिया संसदीय मचं’ बनाने का प्रस््तताव।

चुनौतियााँ

z	भू-अर््थशास्त्रः चीन और अमरेिका के हितोों ने मध््य एशिया के भ-ूराजनीतिक 

आख््ययानोों को बदल दिया ह ैऔर भारत के हितोों से प्रतिस््पर्द्धा कर रह ेहैैं। चीन 

की ओबीओआर पहलोों ने चीन की उपस््थथिति बढ़़ा दी ह।ै

�	संपर््क  मेें बाधा और कम आर््थथिक जडु़़ाव के कारण इस क्षेत्र के साथ भारत 

का व््ययापार 2 अरब अमरेिकी डॉलर से भी कम ह।ै

ABC
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z	संसंपर््ककः

�	पाकिस््ततान की शत्रुतरुता और अस््थथिर अफगानिस््ततान ने मध््य एशिया के 
निकटतम भमूि मार््ग को बंद कर दिया ह ैऔर साथ ही चाबहार बंदरगाह 
के माध््यम से पहुचँ को असरुक्षित कर दिया ह।ै

�	कनेक््टटिविटी बढ़़ाने के लिए आई.एन.एस.टी.सी. परियोजनाओ ंका ससु््त 
विकास और रुक गया ह।ै

z	सरुक््षााः

�	अफगानिस््ततान मेें बढ़ता कट्टरपंथी तालिबान, मध््य एशिया मेें कट्टरपंथ 
फैलाने मेें पाकिस््ततान, सऊदी अरब, तरु्की और ईरान की भमूिका।

�	स््वर््णणिम अर्दद्धचदं्र की निकटता और बढ़ता आतंकवाद शांति और स््थथिरता 
के लिए खतरा ह।ै

z	भू-राजनीतिः

z	चीन-रूस के अभिसरण के कारण भ-ूराजनीतिक क्षेत्र संवेदनशील ह,ै जो भारत 
को दरू धकेलने वाले सीरियाई संकट का प्रतिकूल प्रभाव ह।ै

z	सीएआर आतंकवाद और जातीय मदु्ददों पर विभिन््न आतंरिक संघर्षषों के कारण 
एक मजबतू क्षेत्रीय समहू के रूप मेें जडु़ने मेें विफल रहा ह ैजो उन््हेें एकजटु 
होने से रोक रहा ह।ै

आगे की राह

z	संसंपर््क  को मजबूत करनाः व््ययापार मार्गगों और संपर््क  को बढ़़ाने के लिए 
बनुियादी ढाँचा परियोजनाओ ंमेें निवेश करना।

z	साझेदारी मेें विविधीकरणः ऊर््जजा निर््भरता से परे आर््थथिक सहयोग के लिए 

नए मार््ग खोजेें।

z	सहयोगात््मक सरुक्षा उपायः सामान््य सरुक्षा खतरोों से निपटने के लिए मध््य 

एशियाई दशेोों के साथ कार््य करेें।

z	सक्रिय रूप से जुड़नाः घनिष्ठ संबंधोों और आपसी समझ को बढ़़ावा दनेे के 

लिए राजनयिक एवं सांस््ककृति्ककृति ्ककृतिक आदान-प्रदान बढ़़ाए।ं

निष्कर््ष

क्षेत्रीय स््थथिरता और समदृ्धि सुनिश्चित करते हुए भारत और मध््य एशिया के बीच 

सुदृढ़ एवं पारस््परिक रूप से लाभकारी संबंधोों को बढ़़ावा देने के लिए संपर््क  

बढ़़ाना, साझेदारी मेें विविधता लाना और सुरक्षा चनुौतियोों का समाधान करना 

महत्तत्वपूर््ण ह।ै

प्रमुख शब्दावलियाँ
भारत का विस््ततारित पड़़ोस, अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन 
गलियारा (INSTC) अश््गगाबात समझौता, कनेक््ट सेेंट्रल एशिया 
नीति, तापी गैस लाइन, वैक््ससीन कूटनीति, वन अर््थर््थ-वन हेल््थ, 
वस््ततुस््ततुओ ं के अंतरराष्ट्रीय परिवहन पर सीमा शलु््क सम््ममे्ममेलन, ऊर््जजार््जजा 
कूटनीति, गोल््डन क्रिसेेंट, एससीओ-आरएटी पहल, यूरेशियन 
इकोनॉमिक यूनियन, हार््टर््ट  ऑफ एशिया कॉन्फफ्ररेंन्फफ्ररें स।

ABC
Stamp




पषृ्ठभूमि

z	लैटिन अमरेिका मेें ताँबा, लिथियम, लौह अयस््क, स््वर््ण और चाँदी सहित 

अन््य खनिजोों के प्रचरु भडंार उपस््थथित हैैं, जो भारत के लिए उनके निष््कर््षण 

मेें अपने निवेश को बढ़़ाने और उन््हेें अधिक किफायती दरोों पर प्राप्त करने का 

अवसर प्रदान करता ह।ै

z	भारत की वैश्विक आकांक्षाए,ँ जिसमेें संयकु्त राष्टट्र सरुक्षा परिषद और एनएसजी 

मेें स््थथायी सदस््यता की माँग के साथ-साथ जलवाय ुपरिवर््तन, आतंकवाद और 

व््ययापार जैसे विषयोों पर विभिन््न वार््तताओ ं मेें भाग लेना भी शामिल ह,ै को 

प्राप्त करने के प्रयासोों के लिए इस क्षेत्र के महत्तत्व को नजरअदंाज नहीीं किया 

जा सकता ह।ै

z	भारत की कच््चचे तेल की आपरू््तति का लगभग %15 लैटिन अमरेिकी दशेोों से 

प्राप्त होता ह,ै जिनके पास सामहूिक रूप से विश्व के कच््चचे तेल के भडंार का 

लगभग %20 हिस््ससा मौजदू ह।ै	

महत्तत्वपूर््ण तथ््य 

z	व््ययापार की मात्रा: भारत और लैटिन अमरेिका के बीच व््ययापार की मात्रा 
वर््ष 2022 मेें 50 बिलियन डॉलर के सर््वकालिक उच््च स््तर पर पहुचँ गई। 
इसमेें वर््ष 2021 की तलुना मेें 30% की वदृ्धि दर््ज की गई।

z	निर््ययात: वर््ष 2022 मेें भारत ने लैटिन अमरेिका को 22.4 बिलियन डॉलर 
मलू््य की वस््ततुओ ंका निर््ययात किया। फार््ममास््ययूटिकल््स, इजंीनियरिंग वस््ततुए ँ
और वस्त्र तीन प्रमखु निर््ययात थे।

z	आयात: तेल और गैस, लौह अयस््क और ताँबा सबसे महत्तत्वपरू््ण आयात 
थे।

z	भारतीय निवेश: हाल के वर्षषों मेें लैटिन अमरेिका मेें निवेश मेें वदृ्धि हुई 
ह।ै वर््ष 2022 मेें, भारतीय कंपनियाँ लैटिन अमरेिका मेें 10 बिलियन डॉलर 
का निवेश करेेंगी।

z	सहयोग: भारत और लैटिन अमरेिका ने व््ययापार, कारोबार, ऊर््जजा, कृषि और 
प्रौद्योगिकी सहित विभिन््न क्षेत्ररों मेें मिलकर कार््य किया ह।ै

भारत के लिए लैटिन अमेरिका का महत्त्व 

जेनेरिक दवाओ ंका निर््ययात: भारत लैटिन अमेरिका को एक अरब डॉलर मलू््य 

की जेनेरिक दवाओ ंका निर््ययात कर रहा ह,ै जिसने उन देशोों मेें स््ववास््थ््य देखभाल 

लागत को कम करने मेें महत्तत्वपूर््ण भमूिका निभाई ह।ै

z	भारत मेें निवेश: लैटिन अमरेिकी फर्ममों ने भारत मेें विभिन््न क्षेत्ररों मेें लगभग एक 

अरब डॉलर का निवेश किया ह,ै जिसमेें शीतल पेय, ऑटो पार््टट््स , मल््टटीप््ललेक््स 

और थीम पार््क  शामिल हैैं।

z	विकास और डिलिवरी सेेंटर: लैटिन अमरेिकी सॉफ््टवेयर कंपनियोों ने भारत 
मेें विकास और डिलिवरी सेेंटर  स््थथापित किए हैैं, जिनमेें एक हजार से अधिक 
भारतीय सॉफ््टवेयर इजंीनियर कार््यरत हैैं।

z	भारत की ऊर््जजा सरुक्षा: इसमेें लैटिन अमरेिका का भी योगदान ह,ै क््योोंकि 
भारत अब अपने अपरिष््ककृत  तेल का %20 ब्राजील, कोलंबिया, मैक््ससिको 
और वेनेजएुला से आयात करता ह।ै

z	आईटी सेवाओ ं का प्रदाता: भारत लैटिन अमरेिका को आईटी सेवाओ ं
का एक प्रमखु प्रदाता भी ह,ै इस क्षेत्र मेें कार््यरत भारतीय आईटी कंपनियोों मेें 
35,000 से अधिक लैटिन अमरेिकी व््यक्ति कार््यरत हैैं।

सहयोग

लोगोों से लोगोों का (People-to-people) संपर््क :

z	भाषा, भोजन और कला जैसे सांस््ककृति क साधनोों का उपयोग भारत और लैटिन 
अमरेिका के लोगोों के बीच गहरी समझ और संबंध को बढ़़ावा द ेसकता ह।ै

z	समय के साथ, दोनोों क्षेत्ररों के बीच सांस््ककृति क आदान-प्रदान मेें वदृ्धि हुई ह ै
तथा नतृ््य और संगीत के लिए शैक्षणिक संस््थथानोों द्वारा छात्रवतृ्तियाँ भी प्रदान 
की गई हैैं।

z	भारत मेें लैटिन अमरेिकी दतूावास भी संगीत समारोह और सांस््ककृति क कार््यक्रम 
आयोजित करते हैैं, जिनमेें बड़़ी संख््यया मेें भारतीय दर््शक आते हैैं।

z	स््पपेनिश दतूावास का सांस््ककृति क केें द्र लैटिन अमरेिकी फिल््म समारोहोों की 
मजेबानी के लिए एक मचं प्रदान करता ह,ै साथ ही भाषा और पाक कला की 
कक्षाए ँभी प्रदान करता ह।ै

z	इन प्रयासोों को मिली सकारात््मक प्रतिक्रिया के बावजदू, ये अभी भी प्रारंभिक 
अवस््थथा मेें हैैं तथा आगे चलकर इनमेें बहुत कुछ किया जा सकता ह।ै

z	राजनीतिक:

�	भारत और ब्राजील	ब्रिक््स और आईबीएसए जैसे विभिन््न मचंोों पर सहयोग 
कर रह ेहैैं, जो विकासशील दशेोों को एक वैकल््पपिक मचं प्रदान करते हैैं 
और वर््तमान मेें पश्चिमी शक्तियोों के प्रभतु््व वाले संस््थथानोों पर उनकी निर््भरता 
को कम करते हैैं।

�	हाल ही मेें, भारत ने CARICOM (कैरेबियन कम््ययुनिटी ऐडं कॉमन मार्केट ) 
मेें सामदुायिक विकास पहल के लिए 14 मिलियन अमरेिकी डॉलर के 
अनदुान के साथ-साथ सौर ऊर््जजा, नवीकरणीय ऊर््जजा और जलवाय ुपरिवर््तन 
से संबंधित परियोजनाओ ंके वित्तपोषण हते ु150 मिलियन डॉलर की ऋण 
सहायता की घोषणा की।

�	वैश्विक शक्ति के रूप मेें भारत के उदय को, इसके आर््थथिक विकास और 
सॉफ््ट पावर, विशषे रूप से योग जैसी इसकी सांस््ककृति क और सभ््यतागत 

भारत- लैटिन अमेरिका23
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प्रथाओ ं के कारण लैटिन अमरेिका मेें स््ववीकरण प्राप्त हुआ ह।ै भारत की 
सॉफ््ट पावर ने इस क्षेत्र मेें इसके बढ़ते प्रभाव मेें महत्तत्वपरू््ण भमूिका निभाई ह।ै

�	भारत को प्रशांत गठबंधन (Pacific Alliance) के वार््षषिक शिखर 
सम््ममेलन मेें पर््यवेक्षक का दर््जजा दिया गया ह।ै यह एक व््ययापार समहू ह ै
जिसमेें चिली, कोलंबिया, मैक््ससिको और पेरू शामिल हैैं। ये सभी दशे 
लैटिन अमरेिका मेें प्रशांत महासागर मेें स््थथित हैैं।

z	आर््थथिक:

�	भारत वेनेजएुला, मैक््ससिको, कोलंबिया और ब्राजील से बड़़ी मात्रा मेें 
हाइड्रोकार््बन का आयात करता ह,ै साथ ही अर्जजेंटीना और ब्राजील से 
खाद्य तेल और चीनी, पेरू और चिली से ताँबा तथा अन््य बहुमलू््य धातएु ँ
वहीीं इक््ववाडोर से लकड़़ी का आयात करता ह।ै इसके अतिरिक्त, भारत 
लैटिन अमरेिका को आईटी सेवाए ँप्रदान करने वाला एक प्रमखु दशे ह ै।

�	पिछले पाँच वर्षषों मेें भारत ने लैटिन अमरेिका को चीन की तलुना मेें अधिक 
दवा उत््पपादोों का निर््ययात किया ह।ै

�	वर््ष 2004 मेें, भारत और MERCOSUR ने एक अधिमान््य व््ययापार 
समझौते (Preferential Trade Agreement) पर हस््तताक्षर किए जिसका 
उद्देश््य अपने मौजदूा संबंधोों को मजबतू करना, व््ययापार विस््ततार को बढ़़ावा 
दनेा और पारस््परिक निश्चित टैरिफ वरीयता प्रदान करना था।

	� मर्कोसरु (MERCOSUR) दक्षिण अमरेिकी दशेोों का एक क्षेत्रीय 
संगठन ह ै जिसका उद्देश््य मकु्त व््ययापार को बढ़़ावा दकेर वस््ततुओ,ं 
सेवाओ,ं मदु्रा और व््यक्तियोों के अप्रतिबंधित आदान-प्रदान को 
सवुिधाजनक बनाना ह।ै

�	लैटिन अमरेिका की कंपनियोों ने भारत मेें लगभग एक अरब डॉलर का 
निवेश किया ह,ै जो शीतल पेय, मल््टटीप््ललेक््स, थीम पार््क  और ऑटो पार््टट््स  
जैसे विभिन््न क्षेत्ररों पर केें द्रित ह।ै

सुरक्षा

z	भारत के रक्षा अनसुंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) और ब्राजीलियाई 
विमान निर््ममाता एम्ब्रेयर ने विमान मेें उपयोग के लिए रडार प््ललेटफॉर््म बनाने तथा 
निर््ममाण करने के लिए मिलकर काम किया ह।ै

z	भारत हाल के वर्षषों मेें लैटिन अमरेिकी दशेोों के साथ धीरे-धीरे अपनी भागीदारी 
बढ़़ा रहा ह,ै लेकिन इस क्षेत्र मेें चीन की व््ययापक उपस््थथिति के कारण उसके 
प्रयास कमजोर पड़ रह ेहैैं।

z	रक्षा क्षेत्र मेें भारत के सीमित व््ययापार और निवेश को बिना किसी विरोध के 
सकारात््मक रूप से स््ववीकार किया गया ह।ै यह स््थथिति भारत को इस क्षेत्र मेें 
चीन पर अप्रत््ययाशित और स््थथायी बढ़त प्रदान करती ह।ै

समस्याएँ

z	घरेलू और अंतरराष्ट्रीय प्राथमिकताए:ँ भारत और लैटिन अमरेिका के बीच 
संबंधोों के विकास मेें मखु््य रूप से दोनोों क्षेत्ररों के बीच पर््ययाप्त भौगोलिक दरूी 
के साथ-साथ उनकी संबंधित घरेल ूऔर अतंरराष्ट्रीय प्राथमिकताओ ंमेें अतंर 
के कारण बाधा उत््पन््न हुई ह।ै

z	सांस््ककृ तिक, भाषाई और प्रवासी संबंधोों का अभाव: ऐतिहासिक रूप 
से, सांस््ककृति क, भाषाई और प्रवासी संबंधोों के अभाव ने भारत और लैटिन 
अमरेिका के बीच संबंधोों की कमी मेें योगदान दिया ह।ै

z	कनेक््टटिविटी का मुद्दा: लैटिन अमरेिका मेें डिजिटल डिवाइड एक महत्तत्वपरू््ण 
मदु्दा ह,ै जहाँ आध ेसे भी कम घरोों (45.5 प्रतिशत) के पास ही ब्रॉडबैैंड की 
सवुिधा ह।ै इसके अलावा, सबसे ज््ययादा कमाने वाले और सबसे कम कमाने 
वाले लोगोों के बीच इटंरनेट के इस््ततेमाल मेें काफी अतंर ह।ै

z	वित्तीय बाधाए:ँ मदं आर््थथिक विकास, उच््च मदु्रास््फफीति और विश्वव््ययापी 
अनिश्चितता के संयोजन से यह संकेत मिलता ह ैकि क्षेत्र के बहुत से व््यक्तियोों 
को अपने जीवन की गणुवत्ता मेें कमी का अनभुव होगा।

z	मर्कोसरु के साथ मकु्त व््ययापार समझौते (FTA) पर बातचीत रुक गई ह,ै क््योोंकि 
इस समहू के सदस््योों के बीच मतभदे हैैं।

z	राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता: इस क्षेत्र के साथ भारत के संबंध ब्राजील और 
अर्जजेंटीना जैसे दशेोों के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से प्रभावित हो रह ेहैैं, जो 
क्षेत्रीय प्रभतु््व के लिए होड़ कर रह ेहैैं।

आगे की राह 

z	गहरी समझ हासिल करना: भारत और लैटिन अमरेिका के बीच संबंधोों को 
बेहतर बनाने हते,ु दोनोों पक्षषों के लिए अस््थथायी राजनयिकोों पर निर््भर रहने 
से परे एक-दसूरे की राजनीतिक वास््तविकताओ,ं संसाधनोों, क्षमताओ ं और 
प्राथमिकताओ ंकी गहरी समझ हासिल करना आवश््यक ह।ै

z	अग्रणी भमूिका निभाना: लैटिन अमरेिका के क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय संगठनोों के 
जटिल नेटवर््क  को दखेते हुए, भारत को राजनीतिक पहल को बढ़़ावा दनेे के 
लिए प्रमखु अभिकर््तताओ ंऔर मचंोों की पहचान करने और उनके साथ जडु़ने 
मेें अग्रणी भमूिका निभानी चाहिए, साथ ही आर््थथिक और सामाजिक संबंधोों 
को भी बढ़़ावा दनेा चाहिए।

z	निवेश की सरुक्षा: निवेश को सवुिधाजनक बनाने के लिए इसकी सरुक्षा, 
दोहरे कराधान से बचने, प्रत््यर््पण और आव्रजन का समर््थन करने, ऋण की 
व््यवस््थथा प्रदान करने, नियामक बाधाओ ंको दरू करने आदि से संबंधित समझौते 
किए जाने चाहिए।

z	अपनी राजनयिक उपस््थथिति बढ़़ाना: भारत को इस क्षेत्र मेें अपनी राजनयिक 
उपस््थथिति भी बढ़़ानी चाहिए, लैटिन अमरेिकी संस््ककृति  और मामलोों के अध््ययन 
को प्रोत््ससाहित करना चाहिए, शिपिंग उद्योगोों मेें निवेश करना चाहिए, और 
इस क्षेत्र के विभिन््न दशेोों और समहूोों के साथ यथाशीघ्र PTA और FTA पर 
हस््तताक्षर करने की दिशा मेें काम करना चाहिए ।

निष्कर््ष

लैटिन अमेरिका के साथ भारत का व््ययापार, इस क्षेत्र मेें चीन के 450 बिलियन 
डॉलर के व््ययापार की तुलना मेें बहुत कम ह।ै ऐतिहासिक रूप से, LAC मेें 
भारतीय उद्यम पिछड़़े हुए हैैं। परिणामस््वरूप, भारत को अपनी आर््थथिक कूटनीति 
को सुदृढ़ करना चाहिए और इन््टर-अमेरिकन डेवलपमेेंट बैैंक जैसे क्षेत्रीय आर््थथिक 
संगठनोों मेें शामिल होना चाहिए।

प्रमुख शब्दावलियाँ
कैरिकॉम (कैरेबियन कम््ययुनिटी एडँ कॉमन मार्के ट), मर्कोसरु 
(MERCOSUR), अधिमान््य व््ययापार समझौता (PTA)

ABC
Stamp




भारत और ऑस्ट्रेलिया24
z	हाल ही मेें भारत और ऑस्ट्रेलिया ने नई दिल््लली मेें 2+2 मतं्रिस््तरीय वार््तता 

आयोजित की।

z	2 + 2 बैठकोों के विषय मेें: 2 + 2 एक अनठूी मतं्रिस््तरीय वार््तता ह ैजिसमेें भाग 
लेने वाले दशेोों के रक्षा मतं्री और विदशे मतं्री शामिल होते हैैं।

�	भारत के 2+2 संवाद साझदेार: ऑस्ट्रेलिया, संयकु्त राज््य अमरेिका, जापान, 
रूस और यनूाइटेड किगडम।

भारत-ऑस्ट् रेलिया द्विपक्षीय संबंध

z	राजनयिक संबंध: राजनयिक संबंध स््वतत्रता से पहले स््थथापित हुए, जब  
1941 ई. मेें सिडनी मेें  व््ययापार कार््ययालय के रूप मेें पहली बार भारत का 
महावाणिज््य दतूावास स््थथापित किया गया था।

1941: सिडनी मेें भारत 
व््ययापार कार््ययालय

2009: रणनीतिक साझेदारी

2014: ऑस्ट्रेलियाई संसद मेें 
पहला भारतीय संबोधन

2021: पहली 
2+2 वार््तता

2022: भारत-ऑस्ट्रेलिया वार््षषिक 
शिखर सम््ममेलन के लिए व््यवस््थथा 

संस््थथागत हुई

2020: व््ययापक 
रणनीतिक साझेदारी

z	साझा मूल््य: द्विपक्षीय संबंध बहुलवादी लोकतंत्र, विस््ततृत आर््थथिक जडु़़ाव 
और उच््च स््तरीय संपर््क  के साझा मलू््योों पर आधारित हैैं।

z	रणनीतिक संबंधोों और बहुपक्षीय सहयोग का विकास: जनू, 2020 मेें 
भारत-ऑस्ट्रेलिया नेताओ ं के वर््चचुअल शिखर सम््ममेलन मेें, द्विपक्षीय संबंधोों 
को वर््ष 2009 की  रणनीतिक साझदेारी (SP)  से बढ़़ाकर व््ययापक रणनीतिक 
साझदेारी (CSP) कर दिया गया।

z	दोनोों लोकतांत्रिक दशे अपने सहयोग को बहुपक्षीय स््वरूपोों तक ले गए हैैं, 
जिसमेें क््ववाड (संयकु्त राज््य अमरेिका और जापान के साथ) भी शामिल ह।ै

सहयोग का क्षेत्र:

z	भौगोलिक निकटता: ऑस्ट्रेलिया भारत के विस््ततारित पड़़ोस मेें स््थथित ह,ै 
जिससे एक अद्वितीय भौगोलिक निकटता विकसित होती ह।ै

z	आर््थथिक सहयोग: ऑस्ट्रेलिया वर््तमान मेें भारत का 17वाँ सबसे बड़़ा 
व््ययापारिक साझदेार ह ैऔर भारत ऑस्ट्रेलिया का 9वाँ सबसे बड़़ा व््ययापारिक 
साझदेार ह।ै

z	लोगोों के बीच (People-to-people) संबंध: वर््ष 2021 की जनगणना 
के अनसुार, ऑस्ट्रेलिया मेें लगभग 9.76 लाख लोगोों ने अपनी वंशावली 

भारतीय मलू की बताई ह,ै जिससे वे ऑस्ट्रेलिया मेें विदशेोों मेें जन््ममे निवासियोों 
(Overseas-born residents) का दसूरा सबसे बड़़ा समहू बन गए हैैं।

z	शिक्षा: ऑस्ट्रेलिया की डीकिन यनूिवर््ससिटी और वॉलोोंगोोंग यनूिवर््ससिटी के 

भारतीय परिसर गिफ््ट सिटी (GIFT City) गांधीनगर मेें खोले जा रह ेहैैं। ये 

भारत मेें परिसर स््थथापित करने के लिए स््ववीकृत होने वाले प्रथम दो अतंरराष्ट्रीय 

विश्वविद्यालय हैैं।

z	रक्षा सहयोग: जनू, 2020 मेें वर््चचुअल शिखर सम््ममेलन के दौरान म््ययूचअुल 

लॉजिस््टटिक््स सपोर््ट एग्रीमेेंट (MLSA) संपन््न हुआ, जो दोनोों दशेोों को ईधंन 

भरने और रसद (लॉजिस््टटिक््स) उद्देश््योों के लिए सैन््य ठिकानोों का इस््ततेमाल 

करने की अनमुति दतेा ह,ै साथ ही दोनोों दशेोों के बीच सैन््य जडु़़ाव और समदु्री 

डोमने जागरूकता को बढ़़ाता ह।ै

�	रक्षा अभ््ययास: दोनोों दशे “MALABAR” अभ््ययास और AUSINDEX 

मेें भाग लेते हैैं।

�	स््वच््छ ऊर््जजा: दशेोों ने फरवरी, 2022 मेें नवीन और नवीकरणीय ऊर््जजा पर 

एक लेटर ऑफ इटंेेंट पर हस््तताक्षर किए, जो नवीकरणीय ऊर््जजा प्रौद्योगिकियोों 

की लागत को कम करने की दिशा मेें सहयोग प्रदान करता ह।ै

भारत-ऑस्ट् रेलिया संबंधोों मेें चुनौतियााँ:

z	वीजा आधारित मुद्दे: अप्रैल, 2023 मेें कम-से-कम पाँच ऑस्ट्रेलियाई 

विश्वविद्यालयोों ने कुछ भारतीय राज््योों के छात्ररों पर प्रतिबंध लगा दिए, क््योोंकि 

दक्षिण एशिया से धोखाधड़़ी वाले आवेदनोों मेें वदृ्धि हुई थी, जो ऑस्ट्रेलिया 

मेें अध््ययन करने के बजाय वहाँ काम करना चाहते थे।

z	खालिस््ततानी आंदोलन की चिंताए:ँ ऑस्ट्रेलिया मेें ‘खालिस््ततानी’ 

गतिविधियोों मेें हाल ही मेें हुई वदृ्धि, जिसमेें ‘किल इडंिया’ रैली और भारतीय 

राजनयिकोों को दी गई खलुी धमकियाँ शामिल हैैं, एक गंभीर चितंा का विषय 

ह ैजिस पर ध््ययान दिए जाने की आवश््यकता ह।ै

z	आर््थथिक संबंध की सीमाए:ँ आर््थथिक संबंध संकीर््ण हैैं और मखु््य रूप से 

कोयला निर््ययात पर ही आधारित हैैं, इस क्षेत्र से परे व््ययापार मेें विविधता लाने 

और विस््ततार करने मेें अभी काफी चनुौतियाँ हैैं।

z	मुक्त व््ययापार समझौते की चुनौतियाँ: कृषि मेें बाजार पहुचँ को उदार बनाने 

के प्रति भारत की अनिच््छछा और महत्तत्वपरू््ण श्रम गतिशीलता की अनमुति दनेे 

संबंधी ऑस्ट्रेलिया की आपत्ति, एक व््ययापक मकु्त व््ययापार समझौते को अतंिम 

रूप दनेे मेें बाधाए ँहैैं।

z	यूरेनियम आपूर््तति की कमी: दोनोों पक्षषों के प्रयासोों के बावजदू यरेूनियम 

आपरू््तति पर प्रगति बहुत कम रही ह।ै
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�	वर््ष 2017 मेें, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को अपना पहला यरेूनियम शिपमेेंट 
भजेा था, लेकिन इसे “केवल परीक्षण उद्देश््योों के लिए” स््थथानांतरित किए 
गए “यरेूनियम का एक छोटा-सा नमनूा” बताया गया।

z	ऑस्ट्रेलिया मेें अडानी कोयला खदान परियोजना: भारतीय कंपनी अडानी 
ग्रुप के नेततृ््व मेें ऑस्ट्रेलिया के क््वीींसलैैंड मेें प्रस््ततावित अडानी कारमाइकल 
कोयला खदान परियोजना को पर््ययावरणीय और नियामक बाधाओ ंका सामना 
करना पड़़ा ह।ै

आगे की राह:

z	बाजार की चुनौतियोों से निपटना: यद्यपि सरकार ने एक अनकूुल व््ययापार 
समझौता हासिल कर लिया ह,ै फिर भी ऑस्ट्रेलिया के 16 परिचालित एफटीए 
को दखेते हुए भारत को ऑस्ट्रेलियाई बाजार मेें प्रवश करने मेें बाधाओ ंका 
सामना करना पड़ रहा ह।ै

�	सफलता का साधन प्रतिस््पर्द्धात््मकता मेें सधुार लाने मेें निहित ह,ै विशषे 
रूप से चीन, आसियान, चिली, जापान, कोरिया और न््ययू्ययूजीलैैंड जैसे दशेोों 
से प्रतिस््पर्द्धा को ध््ययान मेें रखते हुए, जिनके ऑस्ट्रेलिया के साथ एफटीए हैैं।

z	संसंशोधित कर कानून: हालाँकि, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आर््थथिक 
सहयोग और व््ययापार समझौता (ECTA) भारतीय आईटी कंपनियोों के सामने 
आने वाली कराधान चनुौतियोों का समाधान करता ह।ै ऑस्ट्रेलिया को कर 

काननूोों मेें संशोधन करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, जिससे तकनीकी सेवाए ँ
प्रदान करने वाली भारतीय फर्ममों से होने वाली अपतटीय आय पर कराधान 
को रोका जा सके।

z	आर््थथिक सहयोग: वर््ष 2022 के अतं मेें अतंरिम व््ययापार समझौते के लाग ू
होने के बाद, भारत और ऑस्ट्रेलिया मकु्त व््ययापार वार््तता पर प्रगति कर रहेें हैैं।

�	अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए, दोनोों दशेोों को दिसंबर, 2023 तक व््ययापक 
आर््थथिक सहयोग समझौता (CECA) संपन््न करना चाहिए।

z	मुक्त हिंहिंद-प्रशांतंत सहयोग: दोनोों दशेोों ने हिदं-प्रशांत क्षेत्र मेें संप्रभतुा और 
क्षेत्रीय अखडंता, लोकतांत्रिक मलू््योों, काननू के शासन, नौवहन और उड़़ान 
की स््वतत्रता तथा विवादोों के शांतिपरू््ण समाधान के लिए अपने समर््थन की 
पषु्टि की ह।ै

प्रमुख शब्दावलियाँ
व््ययापक रणनीतिक साझेदारी (CSP), गिफ््ट सिटी (गांधीनगर), 
म््ययूचयूचअुल लॉजिस््टटिक््स सपोर््टर््ट  एग्रीमेेंट (MLSA), खालिस््ततान 
मूवमेेंट, आर््थथिर््थथिक सहयोग और व््ययापार समझौता, व््ययापक आर््थथिर््थथिक 
सहयोग समझौता।

ABC
Stamp




परिचय

भारत-अफ्रीका साझेदारी ऐतिहासिक संबंधोों, एकजुटता और समदृ्ध तथा 
समावेशी भविष््य के लिए साझा दृष्टिकोण पर आधारित ह।ै पिछले कुछ वर्षषों मेें 
भारत और अफ्रीकी देश अपने द्विपक्षीय संबंधोों को मजबूत करने तथा आपसी 
विकास को बढ़़ावा देने के लिए व््ययापार, निवेश, क्षमता निर््ममाण, बुनियादी ढाँच े
के विकास, स््ववास््थ््य सेवा, शिक्षा और सांस््ककृति क आदान-प्रदान सहित विभिन््न 
क्षेत्ररों मेें सक्रिय रूप से जुड़़े रह ेहैैं।

महत्तत्वपूर््ण तथ््य

z	वर््ष 2021-22 के लिए अफ्रीका के साथ भारत का व््ययापार, कुल 89.5 
बिलियन अमरेिकी डॉलर का रहा।

z	भारत और दक्षिणी अफ्रीकी विकास समदुाय (SADC): वर््ष 1980 मेें 
स््थथापित इस समहू मेें 16 दशे हैैं। अफ्रीका के कुल भमूि क्षेत्र का 35.4 
प्रतिशत, कुल सकल घरेल ूउत््पपाद का 28.4 प्रतिशत और जनसंख््यया का 
28.2 प्रतिशत हिस््ससा इन दशेोों के पास ह।ै

z	भारत और SADC के बीच सदुृढ़ और घनिष्ठ संबंध हैैं। वर््ष 2021 के मध््य 
मेें भारत और इन दशेोों के बीच कुल 30.8 बिलियन अमरेिकी डॉलर का 
व््ययापार हुआ। इसके अतिरिक्त, पिछले 26 वर्षषों के दौरान भारत ने SADC 
मेें 69.9 बिलियन अमरेिकी डॉलर का निवेश किया ह।ै

अफ्रीकी महाद्वीप क्ययों महत्त्वपरू््ण है?

z	अफ्रीका की जनसांख््ययिकी: अफ्रीका की विशाल कार््यशील जनसंख््यया, 
इसकी बढ़ती हुई मध््यम वर््ग की आबादी, तथा सेवा क्षेत्र मेें इसका योगदान, 
ये सभी व््ययापार तथा निवेश संबंधोों मेें मलू््य संवर्दद्धन के लिए आवश््यक तत्तत्व हैैं।

z	अफ्रीका मेें निवेश का अवसर: कृषि व््यवसाय, परिधान और वस्त्र, 
फार््ममास््ययूटिकल््स और ऑटोमोटिव घटकोों से संबंधित उपभोक्ता-संचालित 
वस््ततुए ँभारत के प्रत््यक्ष विदशेी निवेश (FDI) के लिए अच््छछा अवसर हैैं।

z	चिकित््ससा पर््यटन: चिकित््ससा उपचार के लिए दशे मेें आने वाले अफ्रीकी 
पर््यटकोों की संख््यया पिछले दशक मेें लगभग तीन गनुा बढ़ गई ह,ै जो वर््ष 
2010 मेें कुल पर््यटक यात्राओ ंके 5.4 प्रतिशत से बढ़कर वर््ष 2019 मेें 15.4 
प्रतिशत हो गई ह।ै

z	एक शैक्षणिक केें द्र के रूप मेें भारत: भारतीय अफ्रीकी छात्र संघ के अनसुार, 
वर््तमान मेें 25,000 से अधिक अफ्रीकी छात्र भारत के विभिन््न विश्वविद्यालयोों 
मेें नामांकित हैैं।

z	प्राकृत िक संसाधन: यह महाद्वीप खदानोों और खनिजोों से समदृ्ध ह,ै जैसे हीरे, 
सोना, प््ललैटिनम वहीीं अन््य अनेक प्रकार के वानिकी उत््पपाद इस महाद्वीप मेें 
प्रचरु मात्रा मेें हैैं, जो शषे विश्व के लिए महत्तत्वपरू््ण हैैं।

तकनीकी और आर््थथिक सहयोग (ITEC)

z	तकनीकी और आर््थथिक सहयोग (आईटीईसी) परियोजना, अफ्रीका के 
कौशल विकास मेें महत्तत्वपरू््ण रही ह।ै

z	1964 ई. मेें स््थथापित आईटीईसी ने भारत-अफ्रीका सहयोग मेें महत्तत्वपरू््ण 
भमूिका निभाई ह।ै

z	वर््ष 2019 मेें, भारत ने दो अफ्रीकी दशेोों के लिए पहला ई-आईटीईसी 
पायलट कार््यक्रम शरुू किया।

भारत-अफ्रीका के बीच सहयोग का क्षेत्र

z	व््ययापार और निवेश: दोनोों पक्षषों का लक्षष्य व््ययापार विविधीकरण को बढ़़ावा 
दकेर, निवेश को सवुिधाजनक बनाकर तथा नए व््ययावसायिक अवसरोों का 
इस््ततेमाल करके आर््थथिक संबंधोों को बढ़़ाना ह।ै

z	अवसंरचना विकास: भारत ने अफ्रीका मेें अवसंरचना विकास परियोजनाओ ं
का सक्रिय रूप से समर््थन प्रदान  किया ह,ै जिसमेें परिवहन, ऊर््जजा और दरूसंचार 
जैसे क्षेत्ररों पर ध््ययान केें द्रित किया गया ह।ै

z	क्षमता निर््ममाण और कौशल विकास: भारतीय तकनीकी एवं आर््थथिक 
सहयोग (ITEC) कार््यक्रम तथा पैन अफ्रीकी ई-नेटवर््क  परियोजना जैसी 
भारतीय संस््थथाओ ंने कौशल विकास, शिक्षा और ज्ञान साझाकरण मेें योगदान 
दिया ह।ै

z	कृषि  और खाद्य सरुक्षा: भारत कृषि पद्धतियोों, प्रौद्योगिकी हस््तताांतरण और 
सिंचाई प्रणालियोों मेें अपने अनभुव साझा करता ह।ै भारत-अफ्रीका कृषि 
सहयोग योजना और भारत-अफ्रीका खाद्य प्रसंस््करण शिखर सम््ममेलन ऐसी 
पहल हैैं जो इस क्षेत्र मेें सहयोग को बढ़़ावा दतेी हैैं।

z	स््ववास््थ््य सेवा और फार््ममास््ययूटिकल््स: भारतीय दवा कंपनियोों ने स््ववास््थ््य 
सेवा चनुौतियोों, विशषे रूप से एचआईवी/एड्स, मलेरिया और तपेदिक के क्षेत्ररों 
मेें, के समाधान के लिए जेनेरिक दवाओ ंकी आपरू््तति की ह।ै

z	नवीकरणीय ऊर््जजा और जलवायु परिवर््तन: भारत सौर ऊर््जजा, पवन ऊर््जजा 
और अन््य नवीकरणीय ऊर््जजा स्रोतोों मेें अपनी विशषेज्ञता साझा करता ह।ै भारत 
और फ््राांस द्वारा शरुू किए गए अतंरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) ने सौर ऊर््जजा 
को बढ़़ावा दनेे के लिए कई अफ्रीकी दशेोों की भागीदारी को आकर््षषित किया ह।ै

भारत-अफ्रीका25
“भारत और दक्षिण अफ्रीका दो ऐसे देश हैैं जो भावनाओ,ं समान मलू््योों और साझा अनुभव, संस््ककृ तियोों एवं परंपराओ ं की समानता तथा भगूोल के बंधनोों से 
बहुत करीबी रूप से जुड़़े हुए हैैं।”

- नेल््सन मंडेला
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z	शिक्षा और सांस््ककृ तिक आदान-प्रदान: भारतीय विश्वविद्यालय अफ्रीकी 
छात्ररों को छात्रवतृ्ति प्रदान करते हैैं और सांस््ककृति्ककृति ्ककृतिक उत््सव एवं उनके आदान-
प्रदान कार््यक्रम एक-दसूरे की संस््ककृतियो्ककृतियो ्ककृतियोों की गहरी समझ को बढ़़ावा दतेे हैैं।

अफ्रीका मेें चीनी गतिविधियााँ

z	आर््थथिक प्रतिस््पर्द्धा: अफ्रीका मेें चीन की आर््थथिक उपस््थथिति ने बाजारोों और 
संसाधनोों के लिए प्रतिस््पर्द्धा को बढ़़ा दिया ह।ै सरकारी समर््थन से समर््थथित 
चीनी कंपनियाँ प्रायः अवसंरचना परियोजनाए ँऔर निवेश हासिल करती हैैं, 
जो संभावित रूप से इस क्षेत्र मेें भारतीय व््यवसायोों को पीछे छोड़ दतेी हैैं।

z	ऋण स््थथिरता: चीन द्वारा अफ्रीका मेें अवसंरचना परियोजनाओ ंके वित्तपोषण, 
अक््सर ऋण के माध््यम से, ने अफ्रीकी दशेोों की ऋण स््थथिरता के बारे मेें 
चितंाए ँबढ़़ा दी हैैं।

z	भू-राजनीतिक प्रभाव: चीनी सैन््य उपस््थथिति, नौसैनिक अड््डडोड््डडोड््डडोों तक पहुचँ 
और अफ्रीका मेें शांति अभियानोों मेें भागीदारी का क्षेत्रीय सरुक्षा गतिशीलता 
और अफ्रीकी दशेोों के साथ भारत की रणनीतिक साझदेारी पर प्रभाव पड़ता ह।ै

z	प्राकृत ृतिक संससंससंसाधन अधिग्रहण: अफ्रीका के प्राकृतिक संसाधनोों, जैसे 
तेल, खनिज और लकड़़ी के लिए चीन के आकर््षण ने संसाधन दोहन और 
पर््ययावरणीय निम््ननीकरण के बारे मेें चितंाओ ंको जन््म दिया ह।ै

z	मानवाधिकार और शासन संसंबंधी चिंतचिंतचिंताए:ँ चीनी निवेश और सहायता प्रायः 
शासन, मानवाधिकार या पर््ययावरण मानकोों मेें सधुार की शर््त पर नहीीं होती ह।ै 
यह भारत के लिए चितंा का कारण हो सकता ह,ै जो अफ्रीका के साथ अपने 
संबंधोों मेें साझा मलू््योों पर जोर दतेा ह।ै

मुद्दे और चुनौतियााँ

z	भौगोलिक दूरी: भारत और अफ्रीका के बीच भौगोलिक दरूी कनेक््टटिविटी, 
व््ययापार और लोगोों के बीच आदान-प्रदान के संदर््भ मेें चनुौतियाँ पेश करती ह।ै

z	प्रतिस््पर्द्धी प्राथमिकताए:ँ अफ्रीकी दशेोों के सामान््यतः कई साझदेार और 
संबंधी हैैं, जिनमेें चीन, यरूोपीय संघ और संयकु्त राज््य अमरेिका जैसी प्रमखु 
शक्तियाँ भी शामिल हैैं।

z	बुनियादी ढाँचे की कमी: कई अफ्रीकी दशेोों को बनुियादी ढाँच ेकी कमी का 
सामना करना पड़ रहा ह,ै जिसमेें अपर््ययाप्त परिवहन नेटवर््क , विद्युतयुत की कमी 
और डिजिटल कनेक््टटिविटी का अभाव शामिल ह।ै

z	सरुक्षा चिंतचिंतचिंताए:ँ आतंकवाद, समदु्री डकैती  और कुछ अफ्रीकी क्षेत्ररों मेें संघर््ष 
सहित सरुक्षा चनुौतियाँ स््थथिरता को प्रभावित कर सकती हैैं और आर््थथिक 
विकास मेें बाधा डाल सकती हैैं।

z	सांस््ककृ तिक और भाषाई विविधता: अफ्रीका एक विविधतापरू््ण महाद्वीप ह ै

जिसमेें कई भाषाए,ँ संस््ककृति्ककृति ्ककृतियाँ और परंपराए ँहैैं। इस विविधता को समझने और 

उससे निपटने के लिए प्रभावी संचार, सांस््ककृति्ककृति ्ककृतिक संवेदनशीलता और विभिन््न 

अफ्रीकी दशेोों और समदुायोों के साथ जडु़ने के लिए अनकूुलित दृष्टिकोण की 

आवश््यकता ह।ै

आगे की राह 

z	क्षमता का विकास: सीमित मानव संसाधन, कौशल अतंराल और कमजोर 

संस््थथागत ढाँच ेसंयकु्त पहल और सहयोग के प्रभावी कार््ययान््वयन मेें बाधा डाल 

सकते हैैं। भारत इन मदु्ददों को प्राथमिकता पर रखते हुए हल कर सकता ह।ै

z	बाजार पहुचँ और व््ययापार बाधाए:ँ भारत-अफ्रीका व््ययापार के विस््ततार के 

लिए व््ययापार बाधाओ ंको दरू करना और बाजार पहुचँ को बढ़़ाना महत्तत्वपरू््ण 

ह।ै टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाए,ँ नियामक चनुौतियाँ और मानकोों एवं प्रमाणन 

मेें अतंर द्विपक्षीय व््ययापार और आर््थथिक सहयोग मेें बाधा उत््पन््न कर सकते हैैं।

z	विकास असंतसंतसुंतलन को दूर करना: अफ्रीकी दशेोों मेें विकास संबंधी महत्तत्वपरू््ण 

असमानताए ँ दखेने को मिलती हैैं, कुछ दशेोों मेें निर््धनता, पिछड़़ापन और 

सामाजिक-आर््थथिक चनुौतियोों का उच््च स््तर दखेने को मिलता ह।ै

निष्कर््ष

वर््तमान युग मेें, भारत और अफ्रीका के बीच संबंध दोनोों महाद्वीपोों के बीच एक 

समदृ्ध साझेदारी होगी, जो क्षमता निर््ममाण, विकास सहयोग और आर््थथिक और 

तकनीकी उपक्रमोों पर केें द्रित होगी। भारत और अफ्रीका जुड़वाँ विकास केें द्ररों के 

रूप मेें उभरेेंगे, अपनी बहुमखुी साझेदारी को एक नए स््तर पर ले जाएँगे क््योोंकि 

दनुिया महामारी के बाद अब आशावाद की ओर बढ़ रही ह।ै

प्रमुख शब्दावलियाँ
सदर््नर््न अफ्रीकन डेवलपमेेंट कम््ययुनिटी, चिकित््ससा पर््यर््यटन, तकनीकी 
और आर््थथिर््थथिक सहयोग, भारत-अफ्रीका कृषि ृषि सहयोग योजना, 
अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, डिजिटल कनेक््टटिविटी अंतराल,

विगत वर्षषों के प्रश्न

z	अफ्रीका मेें भारत की बढ़ती हुई रुचि के सकारात््मक और नकारात््मक पक्ष हैैं| 
समालोचनापरू््वक परीक्षण कीजिए	�  (2015)
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परिचय

z	दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) दक्षिण एशिया का एक 

क्षेत्रीय अतंर-सरकारी संगठन और भ-ूराजनीतिक संघ ह।ै SAARC की 

स््थथापना दिसंबर, 1985 मेें ढाका मेें हुई थी। इसका मखु््ययालय काठमांडू, नेपाल 

मेें अवस््थथित ह।ै

z	अफगानिस््ततान, बांग््ललादशे, भटूान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस््ततान और 

श्रीलंका इसके सदस््य हैैं। SAARC क्षेत्र वैश्विक भमूि क्षेत्र का 3%, वैश्विक 

जनसंख््यया का 21% और विश्वव््ययापी सकल घरेल ूउत््पपाद का 4.21% कवर 

करता ह।ै

सार््क  के उद्देश्य

z	सांस््ककृ तिक और सामाजिक: क्षेत्र मेें शांति को बढ़़ावा दनेे के लिए सदस््य 

राज््योों के बीच बेहतर सांस््ककृति क एवं सामाजिक संबंध स््थथापित करना।

z	अपने सदस््योों के बीच व््ययापार को बढ़़ावा दनेा ताकि उनकी आर््थथिक स््थथिति 

मेें सधुार हो सके।

z	सामाजिक कल््ययाण: दशेोों के सामाजिक और आर््थथिक विकास की गति को 

तेज करना तथा उन््हेें गरीबी के क्षेत्र से बदलकर आर््थथिक एवं सामाजिक रूप 

से सशक्त बनाना।

z	शांति और स््थथिरता स््थथापित करना: क्षेत्र मेें शांति, प्रगति और स््थथिरता को 

आगे बढ़़ाना।

भारत के लिए सार््क  का महत्त्व 

z	क्षेत्रीय एकीकरण: क्षेत्रीय पहल वैश्वीकरण और अति-राष्टट्रवाद के बीच 

‘गोल््डडीलॉक््स विकल््प’ ह,ै जो वैश्वीकरण और अति-राष्टट्रवाद के बीच संतलुन 

प्रदान करता ह।ै

z	क्षेत्र मेें सामाजिक-आर््थथिक विकास: सार््क  जीवन स््तर मेें सधुार और गरीबी 

उन््ममूलन के लिए व््ययापार और विकास को बढ़़ावा दतेा ह।ै

z	आतंकवाद का मुकाबला: सरुक्षा और रक्षा सहयोग को सदुृढ़ करने के लिए 

सदस््य दशेोों के साथ सहयोग।

z	चीन और उसकी ओबीओआर परियोजना को रोकना: क्षेत्रीय दशेोों के 

साथ विकास प्रक्रिया और आर््थथिक सहयोग मेें शामिल होकर ऐसा किया जा 

सकता ह।ै

z	हिंद-प्रशांत और एक््ट ईस््ट नीति: दक्षिण एशिया को दक्षिण-परू््व एशिया के 

साथ आर््थथिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से जोड़ने मेें सार््क  एक महत्तत्वपरू््ण 

भमूिका निभा सकता ह।ै

z	भारत की सॉफ््ट पावर: सार््क  सांस््ककृति क, धार््ममिक और आध््ययात््ममिक संपर्ककों 

को प्रोत््ससाहित करने तथा सदस््य दशेोों को विकासात््मक सहायता प्रदान करने 

के लिए एक महत्तत्वपरू््ण मचं प्रदान करता ह।ै

z	भारत की वैश्विक महत्त्वाकांक्षाए:ँ एम.के. नारायणन का तर््क  ह ै कि यदि 

भारत यह सनुिश्चित करने मेें सक्रिय रूप से सफल नहीीं होता ह ै कि यह क्षेत्र 

शांतिपरू््ण हो और उसके वैश्विक दृष्टिकोण के अनसुार कार््य कर रहा हो, तो 

उसका वैश्विक नेततृ््व सीमित हो जाएगा। क्षेत्रीय सरुक्षा संरचना के निर््ममाण के 

लिए सार््क  भारत के लिए महत्तत्वपरू््ण ह।ै

सार््क  की उपलब्धियााँ

z	SAPTA और SAFTA: क्षेत्र के दशेोों के बीच क्षेत्रीय व््ययापार को बढ़़ावा 

दनेा।

z	दक्षिण एशियाई पहचान: सार््क  का उद्देश््य राज््योों को एक समान विरासत, 

संस््ककृति , वेशभषूा और राजनीतिक व््यवस््थथा साझा करने के लिए एक साथ 

लाना ह।ै

z	दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय: इस विश्वविद्यालय का उद्देश््य उत््ककृष्टत ा का 

केें द्र बनना तथा अपने दशे और पड़़ोसी दशेोों, दोनोों के लिए सफलता के समान 

दृष्टिकोण वाला एक नेततृ््व तैयार करना ह।ै

z	सार््क  डेवलपमेेंट फण््ड: यह फण््ड दक्षिण एशियाई क्षेत्र के कल््ययाण मेें सधुार के 

लिए सार््क  परियोजनाओ ंऔर कार््यक्रमोों के लिए एक व््ययापक वित्तीय संस््थथान ह।ै

z	सार््क  मध््यस््थता परिषद: यह एक अतंर-सरकारी निकाय ह ैजो औद्योगिक, 

वाणिज््ययिक, व््ययापार और अन््य विवादोों के निष््पक्ष तथा प्रभावी निपटान के 

लिए काननूी ढाँचा प्रदान करने के लिए अधिकृत ह।ै

सार््क  और कोविड-19

z	कोविड-19 आपातकालीन फण््ड शरुू करने के भारत के प्रस््तताव को 
सकारात््मक प्रतिक्रिया मिली, सभी दशेोों ने इसमेें स््ववेच््छछा से योगदान दिया।

z	भारत ने सभी सार््क  दशेोों के लिए सचूना, ज्ञान, विशषेज्ञता और सर्वोत्तम 
प्रथाओ ंके आदान-प्रदान हते ुएक साझा इलेक्ट्रॉनिक मचं का प्रस््तताव रखा।

z	भारत ने अनरुोध स््ववीकार किए और चिकित््ससा उपकरण, दवाइयोों तथा अन््य 
आपरू््तति के लिए सहायता प्रदान की ह।ै

z	भारत ने ‘वैक््ससीन मतै्री कार््यक्रम’ के माध््यम से अपने पड़़ोसियोों को भी 
टीके उपलब््ध कराए हैैं।

सार््क  की विफलताएँ

z	भारत-पाक संबंध: भारत और पाकिस््ततान के बीच तनाव और हिसंा मेें वदृ्धि 
ने सार््क  की संभावनाओ ंको काफी नकुसान पहुचँाया ह।ै
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z	नियमित बैठक का अभाव: उरी पर आतंकवादी हमलोों के बाद, भारत-
पाकिस््ततान तनाव के कारण SAARC की बैठकेें  आयोजित नहीीं की जा 
सकीीं। वर््ष 2021 मेें SAARC नेताओ ं की पिछली बैठक के बाद से 7वीीं 
वर््षगाँठ मनाई गई।

z	कमजोर सांस््ककृ तिक पहचान: सदस््योों के बीच विश्वास की कमी के कारण 
दशेोों के बीच सहयोग की संभावनाए ँसीमित हो जाती हैैं।

z	अनसलुझे मुद्दे: इस क्षेत्र मेें अभी भी कई अनसलुझ ेसीमा विवाद और समदु्री 
मदु्दे हैैं। इसके अलावा,  पड़़ोसियोों के साथ भारत बड़े भाई वाले रवैये के भय 
ने सार््क  मेें सहयोग की गुंजाइश को कम कर दिया ह।ै

z	भारत की आशंका: इस तरह के संगठन का इस््ततेमाल भारत द्वारा पड़़ोसियोों 
को धमकाए जाने का डर व््यक्त करके अनचुित रियायतेें प्राप्त करने के लिए 
किया जा सकता ह।ै

z	साफ््टटा की सीमाए:ँ इसके कारण दक्षिण एशिया विश्व मेें सबसे कम एकीकृत 
क्षेत्र बना हुआ ह,ै जहाँ सदस््योों के बीच होने वाला व््ययापार उनके समग्र व््ययापार 
के %5 से भी कम ह।ै

z	निर््णयन क्षमता: सार््क  चार््टर के अनसुार, सभी निर््णय सर््वसम््मति से लिए जाते 
हैैं। इससे पाकिस््ततान को कनेक््टटिविटी और व््ययापार पर भारत की हर पहल का 
विरोध करने का मौका मिल जाता ह।ै

z	द्विपक्षीय मुद्दे: जैसे सीएए-एनआरसी पर बांग््ललादशे की चितंाए,ँ मधशेी मदु्दा 
और भारत एवं नेपाल के बीच कालापानी सीमा मदु्दा आदि।

z	चीन का बढ़ता प्रभाव: दक्षिण एशियाई दशे आयात के लिए चीन पर तेजी 
से निर््भर हो रह ेहैैं, पाकिस््ततान, नेपाल, बांग््ललादशे और श्रीलंका सभी वैचारिक 
और भौतिक कारणोों से चीन के करीब जा रह ेहैैं। चीन, बांग््ललादशे और श्रीलंका 
को टैरिफ मेें छूट भी द ेरहा ह।ै

आगे की राह

चीन से निपटने के लिए सार््क  को पुनर्जीवित करना: चीन के साथ भारत का 
रणनीतिक व््यवहार दक्षिण एशिया से शरुू होना चाहिए, सार््क  को पुनर्जीवित 
करना चाहिए, जो वर््ष 2014 से पतन की स््थथिति मेें ह।ै

लोगोों के बीच संपर््क  बढ़़ाना: सोशल मीडिया और नागरिकोों के बीच संपर््क  को 
सुदृढ़ कर सकते हैैं और पाँचवेें स््ततंभ तथा नागरिकोों की सक्रिय भागीदारी के 
माध््यम से क्षेत्रीय एकीकरण ला सकते हैैं।

z	आर््थथिक एकीकरण: सोशल मीडिया और नागरिक सक्रिय भागीदारी के 

माध््यम से क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़़ावा द ेसकते हैैं।

z	अधिक संससंससंसाधन और बिम््सटक के बजाय सार््क  पर ध््ययान: बंगाल की 

खाड़़ी क्षेत्र पर अपने ध््ययान के कारण बिम््सटक सभी दक्षिण एशियाई दशेोों को 

शामिल करने के लिए एक अनपुयकु्त मचं ह।ै

z	ईज ऑफ डूइगं बिजनेस: प्रौद्योगिकी का उपयोग मकु्त पारगमन व््ययापार को 

सवुिधाजनक बनाने, आपरू््तति और रसद �ृंखलाओ ंको विकसित करने, व््ययापार 

ऋण का उपयोग करने, कनेक््टटिविटी बढ़़ाने और लेन-दने की लागत को कम 

करने के लिए किया जा सकता ह।ै

निष्कर््ष

भारत को अपने दक्षिण एशियाई पड़़ोस को साझा भविष््य वाली इकाई के रूप 

मेें देखने के लिए अपना स््वयं का दृष्टिकोण तलाशना होगा तथा वैश्विक मंच पर 

भारत की महत्त्वाकांक्षाओ ंको बढ़़ाने वाले बल के रूप मेें देखना होगा। इस लक्षष्य 

को प्राप्त करने के लिए सार््क  को पुनर्जीवित करना आवश््यक ह।ै

प्रमुख शब्दावलियाँ
क्षेत्रीयषेत्रीय एकीकरण, गोल््डडीलॉक््स विकल््प, क्षेत्रीयषेत्रीय सरुक्षा वास््ततुस््ततुकला, 
SAPTA, SAFTA, वैक््ससीन मैत्री कार््यक्रमर््यक्रमर््यक्रम

विगत वर्षषों के प्रश्न

z	“भारत मेें बढ़ते हुए सीमापारीय आतंकी हमले और अनेक सदस््य राज््योों 

के आतंरिक मामलोों मेें पाकिस््ततान द्वारा बढ़ता हुआ हस््तक्षेप सार््क  (दक्षिण 

एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन) के भविष््य के लिए सहायक नहीीं हैैं।” उपयकु्त 

उदाहरणोों के साथ स््पष्ट कीजिए ।� (2016)
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परिचय

z	 ब्रिक््स पाँच बड़ी और उभरती अर््थव््यवस््थथाओ ंका एक संघ ह ैजिसमेें ब्राजील, 

रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैैं। यह शब््द वर््ष 2001 मेें 

गोल््डमनै सैक््स के अर््थशास्त्री जिम ओ’नील द्वारा दिया गया था। ब्रिक््स दशे 

विविध क्षेत्ररों और महाद्वीपोों का प्रतिनिधित््व करते हैैं। ब्रिक््स के गठन का उद्देश््य 

अपने सदस््य दशेोों के बीच आर््थथिक सहयोग, राजनीतिक संवाद और रणनीतिक 

साझदेारी को बढ़़ावा दनेा ह।ै

z	 ब्रिक््स का मखु््य उद्देश््य: ब्रिक््स समहू का उद्देश््य सरुक्षा, शांति, विकास और 

सहयोग को बढ़़ावा दनेा ह।ै इसका लक्षष्य मानवता के विकास और अधिक 

न््ययायसंगत एवं निष््पक्ष विश्व की स््थथापना मेें महत्तत्वपरू््ण योगदान दनेा भी ह।ै

महत्तत्वपूर््ण तथ््य 

z	यह संगठन वैश्विक जनसंख््यया का लगभग 41%, विश्व के ततृीयक क्षेत्र का 
30%, वैश्विक सकल घरेल ूउत््पपाद का लगभग 24% और वैश्विक व््ययापार 
के लगभग 16% का प्रतिनिधित््व करता ह।ै

z	यनूाइटेड किगडम स््थथित आर््थथिक शोध फर््म एकॉर््न मैक्रो कंसल््टटििंग द्वारा 
दिए गए आकँड़ोों के अनसुार, ब्रिक््स सदस््योों की विश्व जीडीपी (पीपीपी) मेें 
31.5% की हिस््ससेदारी ह,ै जबकि G7 की हिस््ससेदारी 30.7% ह।ै

z	वर््ष 2019-20 मेें ब्रिक््स दशेोों के साथ भारत का कुल व््ययापार 110 बिलियन 
डॉलर था और यह वर््ष 2020-21 मेें बढ़कर 113.3 बिलियन डॉलर हो गया।

ब्रिक्स के मुद्दे और चुनौतियााँ

z	एकतरफा चीनी दृष्टिकोण: समहू पर हावी होने और चीन के एजेेंडे का 

समर््थन करने वाले सदस््योों को शामिल करने का चीन का प्रयास अन््य सदस््य 

दशेोों के लिए चितंा का कारण ह।ै

z	बदलता भू-राजनीतिक परिवेश: वर््ष 2017 से जब अमरेिका-चीन व््ययापार 

यदु्ध शरुू हुआ, तब से चीन ने पश्चिम विरोधी रुख अपनाया ह,ै लेकिन दसूरी 

ओर भारत के चीन और रूस की तलुना मेें पश्चिम के साथ सौहार््दपरू््ण संबंध हैैं 

और पश्चिम के खिलाफ रुख अपनाने से उसे कोई लाभ नहीीं होगा।

z	व््ययापार: इस समहू मेें भारत और चीन अपके्षाकृत उच््च विकास दर वाले दो 

दशे बने हुए हैैं, लेकिन दोनोों के बीच व््ययापार कई चनुौतियोों से प्रभावित ह,ै 

जिसमेें भारतीय उत््पपादोों के विरुद्ध गैर-टैरिफ बाधाओ ंके रूप मेें चीन मेें समान 

बाजार पहुचँ का अभाव जैसी बाधाए ँशामिल हैैं।

z	समन््वय का अभाव: एनडीबी के निर््ममाण के अलावा, ब्रिक््स दशेोों मेें अपने 

सामहूिक आर््थथिक विकास प्रयासोों को बढ़़ावा दनेे के लिए नीतिगत समन््वय 

बहुत कम रहा ह।ै

ब्रिक्स (BRICS)27
z	राजनीतिक मतभेद: ब्रिक््स दशेोों की राजनीतिक प्रणालियाँ, विचारधाराए ँऔर 

विदशे नीति की वरीयताए ँभिन््न-भिन््न हैैं। ये मतभदे कभी-कभी आम सहमति 
बनाने मेें बाधा डाल सकते हैैं और वैश्विक मदु्ददों पर समहू की एकीकृत फैसले 
लेने की क्षमता को सीमित कर सकते हैैं।

z	बढ़ती सदस््यता: कम-से-कम 20 दशेोों ने औपचारिक और अनौपचारिक 
सदस््यता के लिए आवेदन किया ह।ै सदस््यता मेें वदृ्धि से आम सहमति बनाने 
मेें चनुौती आ सकती ह।ै

14वाँ ब्रिक््स शिखर सम््ममेलन

z	14वाँ ब्रिक््स शिखर सम््ममेलन 23 जनू, 2022 को वर््चचुअल रुप मेें आयोजित 
किया गया था, जिसकी मजेबानी चीन ने “उच््च गणुवत्ता वाली ब्रिक््स 
साझदेारी को बढ़़ावा दनेा, वैश्विक विकास के लिए एक नए यगु की शरुुआत 
करना” विषय के तहत की थी।

z	चर््चचा मेें शामिल मुद्दे:

�	वैश्विक मुद्दे: इसके नेताओ ं ने बहुपक्षीय प्रणाली मेें सधुार, कोविड-
19 महामारी और वैश्विक आर््थथिक सधुार जैसे महत्तत्वपरू््ण वैश्विक मदु्ददों 
पर चर््चचा की।

�	ब्रिक््स को मजबूत बनाना: प्रधानमतं्री ने ब्रिक््स पहचान को मजबतू 
बनाने की वकालत की तथा ब्रिक््स पत्ररों के लिए एक ऑनलाइन 
डाटाबेस, ब्रिक््स रेलवे अनसुंधान नेटवर््क  तथा एमएसएमई सहयोग मेें 
सधुार का प्रस््तताव रखा।

�	‘बीजिंग घोषणा: यह गठबंधन यकू्रे न को मानवीय राहत प्रदान करने 
के लिए रेड क्रॉस की अतंरराष्ट्रीय समिति (आईसीआरसी) और संयकु्त 
राष्टट्र की पहल का समर््थन करने के लिए तैयार ह।ै

भारत के लिए ब्रिक्स का महत्त्व 

z	आर््थथिक अवसर: ब्रिक््स, भारत को आर््थथिक सहयोग बढ़़ाने और सदस््य दशेोों 
के विशाल बाजारोों का लाभ उठाने के लिए एक मचं प्रदान करता ह।ै

z	भू-राजनीतिक प्रभाव: ब्रिक््स का सदस््य होने से वैश्विक मचं पर भारत की 
भ-ूराजनीतिक स््थथिति मजबतू होती ह।ै यह भारत को महत्तत्वपरू््ण वैश्विक मदु्ददों पर 
अपनी चितंाओ,ं हितोों और दृष्टिकोणोों को व््यक्त करने के लिए एक मचं प्रदान 
करता ह,ै जिससे उसे अतंरराष्ट्रीय एजेेंडे को आकार दनेे मेें मदद मिलती ह।ै

z	विकासात््मक सहयोग: न््ययू डेवलपमेेंट बैैंक (NDB) जैसी ब्रिक््स पहल भारत 
को अवसंरचना विकास एवं सतत परियोजनाओ ंके लिए वित्तीय संसाधनोों तक 
पहुचँ प्रदान करती ह।ै

z	उदाहरण: एनडीबी ने वर््ष 2015-2020 के बीच के वर्षषों मेें सभी सदस््य दशेोों 
मेें 25.07 बिलियन अमरेिकी डॉलर (एनडीबी आपातकालीन सहायता सवुिधा 
के तहत ऋण सहित) की 70 अवसंरचना एवं सतत विकास परियोजनाओ ंको 



� प्रहार 2024: अंतरराष्ट्रीय संबंध� प्रहार 2024: अंतरराष्ट्रीय संबंध78

मजंरूी दी ह।ै इसमेें भारत मेें 6.9 बिलियन अमरेिकी डॉलर की 18 परियोजनाए ँ
शामिल हैैं (2021 तक)। 

z	कूटनीतिक जुड़़ाव: ब्रिक््स, भारत को सदस््य दशेोों के साथ नियमित कूटनीतिक 
संवाद और आदान-प्रदान मेें शामिल होने की अनमुति दतेा ह।ै यह जडु़़ाव 
द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंधोों को मजबतू करता ह ैसाथ ही राजनीतिक एवं 
रणनीतिक सहयोग को बढ़़ावा दतेा ह।ै

z	ज्ञान साझा करना और सर्वोत्तम अभ््ययास: ब्रिक््स ज्ञान साझा करने, सर्वोत्तम 
अभ््ययासोों के आदान-प्रदान और स््ववास््थ््य सेवा, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी 
जैसे विभिन््न क्षेत्ररों मेें सहयोग के लिए एक मचं प्रदान करता ह।ै यह सहयोग 
भारत को अन््य सदस््य दशेोों के अनभुवोों से सीखने और सफल रणनीतियोों को 
लाग ूकरने मेें सक्षम बनाता ह।ै

आगे की राह 

z	लोगोों के बीच आदान-प्रदान को बढ़़ाना: ब्रिक््स दशेोों के बीच सांस््ककृति क 
संबंध और लोगोों के बीच संपर््क  सदस््योों के बीच आपसी समझ और विश्वास 
को बढ़़ावा द ेसकता ह।ै भारत ब्रिक््स दशेोों के बीच शैक्षणिक आदान-प्रदान, 
पर््यटन, खले, मीडिया, कला आदि को सवुिधाजनक बनाकर इस पहल ू मेें 
योगदान द ेसकता ह।ै

z	कूटनीतिक संबंध: भारत अपने कूटनीतिक कौशल और नेततृ््व का उपयोग 
विभिन््न बहुपक्षीय मचंोों, जैसे संयकु्त राष्टट्र, G20, विश्व व््ययापार संगठन आदि 
पर अन््य ब्रिक््स सदस््योों के साथ समन््वय स््थथापित करने के लिए कर सकता 
ह,ै ताकि उनके साझा हितोों की रक्षा और संवर्दद्धन किया जा सके।

z	बहुक्षेत्रीय सहभागिता: स््ववास््थ््य, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कृषि, 
पर््ययावरण, ऊर््जजा, श्रम, आपदा प्रबंधन, भ्रष्टाचार विरोधी, मादक पदार््थ विरोधी 
आदि जैसे विभिन््न क्षेत्ररों मेें ब्रिक््स दशेोों के बीच सहयोग के दायरे और गहराई 
का विस््ततार करना।

z	बनुियादी ढाँच े की कनेक््टटिविटी को बढ़़ाना: भारत को ब्रिक््स क्षेत्र के भीतर 
बनुियादी ढाँच ेकी कनेक््टटिविटी को बढ़़ाने के उद्देश््य से की जाने वाली पहलोों 
मेें सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। परिवहन नेटवर््क , डिजिटल कनेक््टटिविटी 
और ऊर््जजा अवसंरचना परियोजनाओ ंपर सहयोग क्षेत्रीय एकीकरण और व््ययापार 
सवुिधा को बढ़़ावा द ेसकता ह।ै

न्यू डेवलपमेेंट बैैंक (NDB)

न््ययू डेवलपमेेंट बैैंक (NDB) एक बहुपक्षीय वित्तीय संस््थथा ह ै जिसकी स््थथापना 
ब्रिक््स देशोों (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) द्वारा उभरती 
अर््थव््यवस््थथाओ ंमेें बुनियादी ढाँचे और सतत विकास परियोजनाओ ंका समर््थन 
करने के लिए की गई ह।ै इसका उद्देश््य बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए 
वित्तपोषण का एक वैकल््पपिक स्रोत प्रदान करना तथा अपने सदस््य देशोों के बीच 
आर््थथिक सहयोग को बढ़़ावा देना ह।ै

संबंधित मुद्दे:

z	पूजँीकरण और संसाधन: सदस््य दशेोों से पर््ययाप्त पूँजी योगदान सनुिश्चित करना 
और अन््य निवेशकोों को आकर््षषित करना जैसी एनडीबी के लिए कुछ सतत 
चनुौतियाँ हैैं, जिससे परियोजनाओ ं को प्रभावी ढंग से वित्तपोषित करने की 
इसकी क्षमता प्रभावित हो रही ह।ै

z	पाइपलाइन परियोजना और क्रियान््वयन: एनडीबी को परियोजनाओ ं
की एक मजबतू पाइपलाइन की पहचान करने और प्राथमिकता दनेे, कठोर 
परिश्रम करने तथा दरेी और लागत मेें वदृ्धि से बचने के लिए कुशल परियोजना 
कार््ययान््वयन सनुिश्चित करने की आवश््यकता ह।ै 

z	शासन और निर््णयन क्षमता: विविध सदस््य दशेोों के बीच निर््णय लेने की 
प्रक्रियाओ ंमेें संतलुन बनाना, पारदर््शशिता सनुिश्चित करना और प्रभावी शासन 
तंत्र, एनडीबी के लिए प्रमखु चनुौतियाँ हैैं।

z	अन््य संस््थथाओ ं के साथ समन््वय: प्रयासोों के दोहराव से बचने और 
परूक शक्तियोों का लाभ उठाने के लिए अन््य बहुपक्षीय विकास बैैंकोों और 
वित्तीय संस््थथाओ ंके साथ प्रभावी समन््वय सनुिश्चित करना, एनडीबी के लिए 
आवश््यक ह।ै

z	जोखिम प्रबंधन और स््थथिरता: ऋण और निवेश गतिविधियोों से जडु़़े वित्तीय 
जोखिमोों का प्रबंधन करना और सतत विकास प्रथाओ ंको बढ़़ावा दनेा, एनडीबी 
के संचालन और दीर््घकालिक प्रभाव के लिए महत्तत्वपरू््ण विचार हैैं।

समूह का हालिया विस्तार:

जोहान््सबर््ग मेें आयोजित 15वाँ ब्रिक््स शिखर सम््ममेलन संपन््न हो गया ह।ै 
इस शिखर सम््ममेलन का सबसे महत्तत्वपूर््ण परिणाम ब्रिक््स का विस््ततार रहा ह,ै 
जिससे यह ब्रिक््स-प््लस बन गया ह।ै समहू मेें 6 नए देश शामिल हुए हैैं, अर््थथात 
अर्जजेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, सऊदी अरब, ईरान और यूएई।

निष्कर््ष

ब्रिक््स देशोों के साथ संबंधोों को मजबूत करने से भारत की बाजार तक पहुचँ, 
निवेश के अवसर और कूटनीतिक लाभ मेें वदृ्धि हो सकती ह।ै भारत के लिए 
ब्रिक््स पहलोों मेें सक्रिय रूप से भाग लेना, बुनियादी ढाँचे के विकास जैसे प्रमखु 
क्षेत्ररों मेें सहयोग को बढ़़ावा देना तथा संगठन के भीतर सतत एवं समावेशी 
विकास मेें योगदान देना महत्तत्वपूर््ण ह।ै

प्रमुख शब्दावलियाँ
एकपक्षवाद, उभरती अर््थव््यवस््थथाए,ँ गैर-टैरिफ बाधाए,ँ बीजिंग 
घोषणा, नव विकास बैैंक, आपातकालीन सहायता सवुिधा।
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परिचय

बिम््सटक, बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर््थथिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़़ी 
के तटवर्ती या उसके निकटवर्ती देशोों का एक क्षेत्रीय संगठन ह,ैजिसमेें बंगाल 
की खाड़़ी क्षेत्र मेें स््थथित सात सदस््य देश शामिल हैैं। बिम््सटक के सदस््य दशेोों 
मेें बांग््ललादेश, भटूान, भारत, म््ययााँमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैैंड  शामिल ह।ै 
इसकी स््थथापना वर््ष 1997 मेें हुई थी।

बिम्सटके के सिद्धधांत

बिम््सटक संप्रभ ु समानता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स््वतत्रता, आंतरिक 
मामलोों मेें गैर-हस््तक्षेप, गैर-आक्रामकता, शांतिपूर््ण सह-अस््ततित््व, पारस््परिक 
सम््ममान और पारस््परिक लाभ के सिद््धाांत पर आधारित ह।ै

तथ््ययानुसार

बिम््सटक क्षेत्र मेें विश्व की जनसंख््यया  22% अथवा  1.68 बिलियन लोग 

रहते ह;ै तथा सदस््य देशोों का  सकल घरेलू उत््पपाद  प्रति वर््ष 3.697 ट्रिलियन 

अमेरिकी डॉलर ह।ै

भारत के लिए बिम्सटके का महत्त्व

z	'एक््ट ईस््ट' नीति के अनुरूप: भारत के लिए, बिम््सटक दक्षिण परू््व एशिया 
मेें अधिक क्षेत्रीय सहयोग के लिए 'एक््ट ईस््ट' नीति को परूा करने मेें एक प्रमखु 
भमूिका निभाता ह।ै

z	पर््ययावरण एवं आपदा प्रबंधन:

z	डेटा साझा करना: भारत ने सनुामी परू््व चतेावनी केन्दद्र के माध््यम से बिम््सटक 
दशेोों के बीच संपर््क  भी स््थथापित किया ह ैतथा 2006 से सनुामी परू््व चतेावनी 
केन्दद्र से जड़ेु आकंड़़े साझा कर रहा ह।ै

z	रणनीतिक अवस््थथिति:भारत के उत्तर परू्वी राज््य बिम््सटक सदस््य दशेोों के 
साथ सीमा साझा करते हैैं, जो इसे क्षेत्रीय गतिशीलता मेें एक प्रमखु भागीदार 
बनाता ह।ै

z	कनेक््टटिविटी और बुनियादी ढाँचे का विकास: बेहतर परिवहन नेटवर््क , 
सीमा पार संपर््क  और ऊर््जजा सहयोग से भारत और अन््य सदस््य दशेोों के बीच 
वस््ततुओ,ं सेवाओ ंऔर लोगोों की सगुम आवाजाही हो सकती ह।ै

�	कनेक््टटिविटी परियोजनाओ ंके उदाहरण:

	� कलादान मल््टटीमॉडल प्रोजेक््ट - भारत और म््ययााँमार को जोड़ता ह।ै

	� एशियाई त्रिपक्षीय राजमार््ग - म््ययााँमार के माध््यम से भारत और 
थाईलैैंड को जोड़ता ह।ै

	� बांग््ललादेश-भूटान-भारत-नेपाल (बीबीआईएन) मोटर वाहन 
समझौता - यह समझौता यात्री, व््यक्तिगत व माल ढुलाई वाहनोों 
के यातायात के नियमन के हते ुअमल मेें लाया जा रहा ह।ै

बिम्सटेक (BIMSTEC)28
z	आतंकवाद निरोध और सरुक्षा सहयोग: बिम््सटक सदस््य दशेोों को 

आतंकवाद और अतंरराष्ट्रीय अपराध सहित समान््य सरुक्षा चनुौतियोों से निपटने 

का एक अवसर प्रदान करता ह।ै 

z	समुद्री सरुक्षा और नीली अर््थव््यवस््थथा:बिम््सटक सदस््य दशेोों को समदु्री 

सरुक्षा, आपदा प्रबंधन और नीली अर््थव््यवस््थथा के सतत विकास सहित अन््य 

समदु्री मदु्ददों पर सहयोग करने के लिए एक मचं प्रदान करता ह।ै 

z	क्षेत्रीय एकीकरण और प्रभाव: बंगाल की खाड़़ी क्षेत्र मेें क्षेत्रीय एकीकरण के 

प्रयासोों को मजबतू करने मेें बिम््सटक भारत को महत्तत्वपरू््णअवसर प्रदान करता 

ह।ै भारत अन््य सदस््य दशेोों के साथ सक्रिय रूप से जडु़कर,बिम््सटक  के एजेेंडे 

को आकार दनेे, क्षेत्रीय सहयोग को बढ़़ावा दनेे साथ ही अपने प्रभाव से इस 

क्षेत्र मेें नेततृ््व की भमूिका निभा सकता ह।ै

मुद्दे (Issues)

z	दक्षता की कमी और धीमी प्रगति: बिम््सटक को ससुंगत नीति-निर््ममाण, 

कम परिचालनात््मक कार््य और अपने नागरिकोों के लिए पर््ययाप्त वित्तीय एवं 

मानव-कुशल की कमी जैसी चनुौतियोों का सामना करना पड़ता ह।ै 

z	तटीय शिपिंग का आभाव: बिम््सटक सदस््योों द्वारा अभी भी एक साझा और 

आकर््षक तटीय शिपमेेंट पारिस््थथितिकी तंत्र स््थथापित करना शषे ह।ै इसी प्रकार 

की चनुौतियोों मेें क्षेत्रीय सीमाओ ंको पार करने वाले मछुआरोों को हिरासत मेें 

लेना भी शामिल ह।ै

z	क्षेत्रीय व््ययापार मेें कमी:1950 के दशक मेें बिम््सटक दशेोों के साथ भारत के 

वार््षषिक व््ययापार का प्रतिशत उसके कुल विदशेी व््ययापार के प्रतिशत के रूप मेें 

दोहरे अकंोों मेें था, लेकिन वर््ष बिम््सटक दशेोों के साथ भारत का व््ययापार उसके 

कुल विदशेी व््ययापार का केवल 4% था।

z	आपसी सहयोग और विश्वास की कमी: यह भी दखेा गया कि अधिकांशतः 

बिम््सटक सदस््य दशे अन््य सदस््योों द्वारा निर््ममित और निर््ययातित वस््ततुओ ं का 

आयात नहीीं करते, बल््ककि अन््य गैर-सदस््य दशेोों से आयात करते हैैं।

z	शिखर सम््ममेलन मे असंगतता: अपनी स््थथापना के बाद से, बिम््सटक की 

नीति निर््ममाण बैठकेें  योजना के अनसुार आयोजित नहीीं की गई हैैं। 25 वर्षषों मेें 

वर््तमान शिखर सम््ममेलन सहित केवल पाँच शिखर सम््ममेलन आयोजित किए 

गए हैैं। इस दौरान अब तक 18 मतं्रिस््तरीय बैठकेें  हुई ह,ैजबकि 2014 से 2017 

के मध््य वरिष्ठ अधिकारियोों की सात बैठक स््थगित की गई।

आगे की राह

z	बिम््सटक मुक्त व््ययापार समझौते (एफटीए) को अंतिम रूप देना, जिस 

पर 2004 से बातचीत चल रही ह।ै एफटीए समझौते के सचुारू रूप से लाग ू
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होने से सदस््य दशेोों के बीच अतंर-क्षेत्रीय व््ययापार और निवेश को बढ़़ावा मिल 

सकता ह ैतथा भारतीय कंपनियोों के लिए एक बड़़ा बाजार प्रदान कर सकता ह।ै

z	परिवहन कनेक््टटिविटी हेतु बिम््सटक मास््टर प््ललान (बीएमपीटीसी) को 
लागू करना, जिसे 2020 मेें अपनाया गया था। बीएमपीटीसी सदस््योों के बीच 
भौतिक और डिजिटल कनेक््टटिविटी मेें सधुार कर सकता ह ैऔर वस््ततुओ ंऔर 
लोगोों की आवाजाही को सवुिधाजनक बना सकता ह।ै

z	ऊर््जजा क्षेत्र मेें सहयोग को मजबूत करना, विशेष रूप से नवीकरणीय 
ऊर््जजा और प्राकृत ृतिक गैस के क्षेत्र मेें, बिम््सटक दशेोों के पास इन क्षेत्र मेें 
काफी संभावनाए ँहैैं, क््योोंकि इसके पास सौर, पवन, जल और बायोमास ऊर््जजा 
जैसे प्रचरु संसाधन उपलब््ध ह।ै

z	सरुक्षा क्षेत्र मेें सहयोग बढ़़ाना,बिम््सटक उग्रवाद, मादक पदार्थथों की तस््करी 
और साइबर अपराध तथा  विशषे रूप से आतंकवाद से निपटने के लिए एक 
सरुक्षा संवाद तंत्र और एक आतंकवाद विरोधी केें द्र की स््थथापना की ह।ै

निष्कर््ष

बिम््सटक के साथ भारत की सक्रिय भागीदारी व््ययापार, निवेश ,सांस््ककृति्ककृति ्ककृतिक 

आदान-प्रदान तथा कनेक््टटिविटी को बढ़़ावा दे सकती ह ैसाथ ही समान््य सुरक्षा 

चनुौतियोों का समाधान  भी कर सकती ह।ै भारत बिम््सटक सदस््य देशोों के साथ 

अपने संबंधोों को मजबूत करके, संगठन के एजेेंडे को आकार देने, क्षेत्रीय स््थथिरता 

मेें योगदान देने और बंगाल की खाड़़ी क्षेत्र मेें सतत विकास को बढ़़ावा देने मेें 

महत्तत्वपूर््ण भमूिका निभा सकता ह।ै

प्रमुख शब्दावलियाँ
क्षेत्रीयषेत्रीय अखंडता, शांतिपूर््णर््ण सह-अस््ततित््व, एक््ट ईस््ट नीति, सीमा 
पार कनेक््टटिविटी, समुद्री सरुक्षा, ब््ललू्ललू इकोनॉमी।
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परिचय

दक्षिण-पूर््व एशियाई राष्टट्र संघ या आसियान की स््थथापना 8 अगस््त, 1967 
को बैैंकॉक, थाईलैैंड मेें आसियान के संस््थथापक सदस््योों इडंोनेशिया, मलेशिया, 
फिलीपीींस, सिंगापुर और थाईलैैंड द्वारा आसियान घोषणा (बैैंकॉक घोषणा) पर 
हस््तताक्षर के साथ की गई थी। वर््तमान मेें आसियान के 10 सदस््य देश हैैं।

मूलभूत सिद्धधांत

आसियान उन मलू सिद््धाांतोों की नीींव पर कार््य  करता ह,ै जो इसके सदस््य देशोों 
की बातचीत का मार््गदर््शन करते हैैं:-
z	संप्रभुता का सम््ममान:स््वतत्रता, संप्रभतुा, समानता, क्षेत्रीय अखडंता और 

सभी दशेोों की राष्ट्रीय पहचान के लिये पारस््परिक सम््ममान का भाव रखना।  

z	अहस््तक्षेप: सदस््य दशे एक-दसूरे के आतंरिक मामलोों मेें हस््तक्षेप करने से 
बचते हैैं।

z	शांतिपूर््ण समाधान:शांतिपरू््ण तरीके से मतभदे या विवादोों का निपटारा।

z	मजबूत सहयोग: साझा लक्षष्ययों को प्राप्त करने के लिए विभिन््न क्षेत्ररों मेें प्रभावी 
सहयोग महत्तत्वपरू््ण ह।ै

भारत के लिए आसियान का महत्त्व

z	आर््थथिक वरदान: आसियान दशेोों की विशाल अर््थव््यवस््थथा (3 ट्रिलियन डॉलर 
से अधिक जीडीपी) भारत को अपार व््ययापार और निवेश के लिए अवसर प्रदान 
करती ह।ैआसियान-भारत मकु्त व््ययापार क्षेत्र (एआईएफटीए) व््ययापार बाधाओ ं
को दरू करता ह,ै जिससे दक्षिण-परू््व एशिया मेें भारतीय व््यवसायोों के लिए 
बाजार पहुचँ को बढ़़ावा मिलता ह।ै

z	बहुपक्षीय सहयोग:आसियान क्षेत्रीय सहयोग बहुपक्षवाद और नियम-
आधारित अतंरराष्ट्रीय व््यवस््थथा का समर््थन करता ह।ै भारत परू्वी एशिया शिखर 
सम््ममेलन (ईएएस) और आसियान क्षेत्रीय मचं (एआरएफ) जैसी आसियान के 
नेततृ््व वाली अन््य संस््थथाओ ंद्वारा किये जा रह ेपहलोों मेें सक्रिय रूप से भाग 
लेता ह।ै

z	रणनीतिक साझेदारी: आसियान हिदं-प्रशांत क्षेत्र के दशेोों के लिए महत्तत्वपरू््ण 
ह,ैक््योोंकि  यह प्रमखु शक्तियोों के बीच सेत ुका कार््य करता ह।ै क्षेत्रीय सरुक्षा 
और स््थथिरता को बनाए रखने मेें आसियान की भमूिका को भारत  महत्तत्व दतेा ह।ै

z	कनेक््टटिविटी और एकीकरण: भारत के दृष्टिकोण के अनरुूप बनुियादी ढाँच े
के विकास पर आसियान विशषे रूप से ध््ययान द ेरहा ह।ै जैसे दक्षिण परू््व एशिया 
के साथ भौतिक और आर््थथिक संपर््क  बढ़़ाने के लिए भारत-म््ययााँमार-थाईलैैंड 
त्रिपक्षीय राजमार््ग तथा कलादान मल््टटी-मॉडल ट््राांजिट ट््राांसपोर््ट जैसी विभिन््न 
कंपनियोों की परियोजनाए ँशरुू की हैैं।

भारत और आसियान29
z	सांस््ककृ तिक संबंध और सॉफ््ट पावर: भारत आसियान दशेोों के साथ गहरे 

ऐतिहासिक और सांस््ककृति क संबंध साझा करता ह।ै सांस््ककृति क आदान-प्रदान, 
पर््यटन और लोगोों के बीच संपर््क  से आपसी समझ बढ़ती ह ै और संबंध 
मजबतू होते हैैं ।

आसियान सहयोग के लिए बाधाएँ 

z	संस््थथागत बाधाएँ

�	धीमी निर््णय प्रक्रिया: आसियान की आम सहमति पर निर््भरता के कारण  
निर््णय लेने की प्रक्रिया मेें विलम््ब हो सकती ह,ै जिससे महत्तत्वपरू््ण मदु्ददों पर 
त््वरित कार््रवाई मेें बाधा उत््पन््न होती ह।ै

�	सीमित प्रवर््तन:आसियान द्वारा किये गये समझौतोों को लाग ू करने मेें 
कठिनाई होती ह,ै जिससे इसकी प्रभावशीलता पर सवाल उठते हैैं। 

z	असमान विकास:सदस््य दशेोों के बीच व््ययापक आर््थथिक असमानता समावेशी 
क्षेत्रीय विकास प्राप्त करने के लिए एक चनुौती पैदा करते हैैं।  

z	भू राजनीतिक तनाव:  दक्षिण चीन सागर मेें क्षेत्रीय संघर््ष आसियान के 
के लिए  घर््षण उत््प््पन््न करते हैैं और एकीकृत प्रतिक्रिया मेें बाधा डालते हैैं।

z	व््ययापार और निवेश मेें बाधाए:ँ कमजोर बनुियादी ढाँचा, जटिल नियम 
और लॉजिस््टटिक बाधाए ँभारत और आसियान के बीच व््ययापार और निवेश 
मेें बाधा बनती हैैं।

आगे की राह

z	सहयोग बढ़़ाना

�	प्रक्रियाओ ं को सवु््यवस््थथित करना: दक्षता को बढ़़ावा दनेे और 
महत्तत्वपरू््ण मदु्ददों पर अधिक निर््णणायक कार््रवाई के लिए निर््णय लेने की 
प्रक्रियाओ ंको संशोधित करना। 

�	अंतर को पाटना: सदस््य दशेोों मेें आर््थथिक असमानताओ ंको कम करने 
और समावेशी विकास को बढ़़ावा दनेे के लिए आसियान के पहलोों को 
लाग ूकरना।

z	बाहरी मुद्ददों पर ध््ययान देना: क्षेत्र के भीतर क्षेत्रीय विवादोों को हल करने के 
लिए शांतिपरू््ण वार््तता और अतंरराष्ट्रीय काननू के पालन को प्रोत््ससाहित करना 

z	आर््थथिक एकीकरण को बढ़़ावा देना

�	अवसंरचना निवेश: क्षेत्र के भीतर कनेक््टटिविटी को बेहतर बनाने और 
व््ययापार को सवुिधाजनक बनाने के लिए बनुियादी ढाँच े के विकास को 
प्राथमिकता दनेा। 

�	विनियामक सधुार: कर और शलु््क संरचनाओ ंको सरल बनाना, तथा 
विदशेी निवेश और क्षेत्रीय सहयोग के लिए अधिक आकर््षक वातावरण 
बनाने के लिए नौकरशाही बोझ को कम करना।
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हालिया संदर््भ

z	संसंदर््भ: हाल ही मेें कंबोडिया मेें आयोजित 19वेें भारत-आसियान शिखर 
सम््ममेलन ने दोनोों क्षेत्ररों के बीच संबंधोों मेें एक महत्तत्वपरू््ण कदम को चिह्नित किया।

z	30वीीं वर््षगांठ और उन््नत साझेदारी: यह शिखर सम््ममेलन भारत-आसियान 
वार््तता की 30वीीं वर््षगांठ के अवसर पर आयोजित किया गया,जिससे संबंध 
और मजबतू हुए। उल््ललेखनीय रूप से, दोनोों पक्षषों ने अपने संबंधोों को रणनीतिक 
साझदेारी से बढ़़ाकर व््ययापक रणनीतिक साझदेारी (सीएसपी) तक बढ़़ाया।

z	सीएसपी के महत्तत्वपूर््ण क्षेत्र:सीएसपी समदु्री सरुक्षा, इडंो-पैसिफिक पहल, 
साइबर सरुक्षा और डिजिटल वित्तीय प्रणाली अनकूुलता जैसे महत्तत्वपरू््ण क्षेत्ररों 
मेें सहयोग को प्राथमिकता दतेा ह।ै इसके अतिरिक्त ऊर््जजा, स््ववास््थ््य सवेा, भारत 
के "मके इन इडंिया" कार््यक्रम मेें निवेश, प्रौद्योगिकी और जलवाय ुपरिवर््तन 
तक सहयोग का विस््ततार करता ह ै

z	विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़़ावा देना: भारत ने 2008 मेें स््थथापित 
आसियान-भारत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कोष के लिए अतिरिक्त 5 मिलियन 
डॉलर दनेे का वादा किया। यह कोष अनसुंधान एवं विकास परियोजनाओ ंको 
समर््थन दतेा ह ैतथा परेू क्षेत्र मेें नवाचार को बढ़़ावा दतेा ह।ै

z	व््ययापार बढ़़ाना: दोनोों पक्षषों ने व््ययापार प्रक्रियाओ ंको सचुारू बनाने के लिए 

आसियान-भारत वस््ततु व््ययापार समझौते (एआईटीआईजीए) की समीक्षा मेें तेजी 

लाने पर सहमति व््यक्त की।

निष्कर््ष

इन चनुौतियोों का समाधान करके और आपसी  सहयोग को बढ़़ावा देकर, 

आसियान अपनी आंतरिक एकता को मजबूत कर सकता ह ैऔर वैश्विक मंच पर 

एक अधिक महत्तत्वपूर््ण संगठन के रूप मेें उभर सकता ह ैतथा क्षेत्रीय एकीकरण, 

शांति और स््थथिरता के अपने लक्षष्ययों को प्राप्त कर सकता ह।ै

प्रमुख शब्दावलियाँ
एआईएफटीए, बहुपक्षीय सहयोग, नियम-आधारित व््यवस््थथा, 
रणनीतिक साझेदारी, सांस््ककृ तिक संबंध, लोगो के बीच आपसी 
संपर््कर््क  , सर््वर््वसम््मति से निर््णयर््णयर््णय लेना, भूराजनीतिक तनाव, व््ययापक 
रणनीतिक साझेदारी (सीएसपी), 
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परिचय

z	क्षेत्रीय व््ययापक आर््थथिक भागीदारी (RCEP), आसियान के दस सदस््य 
दशेोों तथा पाँच अन््य दशेोों (ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और 
न््ययूज़ीलैैंड) द्वारा अपनाया गया एक मकु्त व््ययापार समझौता (FTA) ह।ै

z	यह समझौता 1 जनवरी, 2022 को प्रभावी हुआ, जिसका उद्देश््य क्षेत्र के भीतर 
व््ययापार और आर््थथिक सहयोग को बढ़़ावा दनेा ह।ै

भारत के आरसीईपी समझौता से बाहर होने के  कारण 

आरसीईपी समझौते से भारत के बाहर होने का निर््णय कई प्रमखु कारणोों से ह ै:
z	व््ययापार घाटा: पिछले कुछ वर्षषों के दौरान आसियान और एशिया के कुछ 

अन््य दशेोों के साथ मकु्त व््ययापार समझौते के परिणामस््वरूप विभिन््न दशेोों के 
साथ भारत का द्विपक्षीय व््ययापार घाटे मेें ही रहा ह।ै

z	सभेुद्य कृषि  क्षेत्रक: आयात से बढ़ती प्रतिस््पर््धधा के कारण कृषि जैसे महत्तत्वपरू््ण  
क्षेत्र से जड़ेु लाखोों किसानोों  के लिए की आजीविका का संकट उत््पन््न हो 
सकता   थी।

z	स््ववास््थ््य देखभाल पहुचँ: कड़े बौद्धिक संपदा (आईपी) नियम भारत की 
किफायती जेनेरिक दवाओ ं के उत््पपादन की क्षमता को सीमित कर सकते हैैं, 
जिससे सार््वजनिक स््ववास््थ््य पर असर पड़ सकता ह।ै

z	अनुचित प्रतिस््पर््धधा: विशषे रूप से चीन से सस््तते आयातित वस््ततुओ ंके कारण 
घरेल ूउद्योगोों और विनिर््ममाण को खतरा हो सकता ह।ै 

z	घरेलू उद्योगोों की सरुक्षा: भारत ने निष््पक्ष प्रतिस््पर्धी माहौल सनुिश्चित करने 
के लिए संक्रमण अवधि के दौरान अपने घरेल ूउद्योगोों के लिए मजबतू सरुक्षा 
उपायोों की माँग की।आरसीईपी से भारत का बाहर निकलना उसके घरेल ूउद्योगोों, 
कृषि क्षेत्र और सस््तती दवाओ ं द्वारा सार््वजनिक स््ववास््थ््य तक पहुचँ भारत की  
प्राथमिकता को दर््शशाता ह।ै  भारत के पनु: प्रवेश करने के लिए  इन चितंाओ ं
को दरू करने वाली वार््तताए ँ  महत्तत्वपरू््ण होगी।

प्रमुख शब्दावलियाँ
व््ययापार घाटा, उदारीकरण, अनुचित प्रतिस््पर््धधा , घरेलू उद्योग

RCEP के बाद भारत की व्यापार रणनीति

आरसीईपी व््ययापार समझौते मेें भारत के शामिल नहीीं होने के बाद, भारत के पास 
विचार करने के लिए कई विकल््प हैैं:

क्षेत्रीय व्यापक आर््थथि क साझेदारी 
(RCEP)30
z	व््ययापार का विस््ततार करना: अफ्रीका,मध््य-परू््व और लैटिन अमरेिका के दशेोों 

के साथ व््ययापार और निवेश साझदेारी बढ़़ाने पर ध््ययान दनेा ह।ै यह विविधीकरण 

विशिष्ट बाज़़ारोों पर निर््भरता को कम करता ह ैऔर व््ययापार असंतलुन के जोखिम 

को कम करता ह।ै

z	क्षेत्रीय संबंधोों को प्रगाढ़ करना: प्रमखु आरसीईपी सदस््योों के साथ द्विपक्षीय 

या उप-क्षेत्रीय व््ययापार समझौतोों पर बातचीत करना और उन््हेें मजबतू करना । 

यह विशिष्ट चितंाओ ंको दरू करते हुए लक्षित व््ययापार लाभ की अनमुति दतेा ह।ै

z	क्षेत्रीय पहलोों मेें शामिल होोंना : इडंो-पैसिफिक, बिम््सटक और आईओआरए 

जैसी क्षेत्रीय सहयोग पहलोों मेें सक्रिय रूप से भाग लेेंना । यह  मचं आर््थथिक 

सहयोग और क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़़ावा दतेे हैैं।

z	घरेलू प्रतिस््पर््धधा को बढ़़ावा देना: भारतीय उद्योगोों की प्रतिस््पर््धधात््मकता को 

बढ़़ाने के लिए उपायोों को लाग ूकरना। इसमेें बनुियादी ढाँच ेमेें सधुार, कौशल 

विकास और नीतिगत सधुार शामिल हो सकते हैैं, जिससे भारतीय व््यवसाय 

वैश्विक स््तर पर बेहतर प्रतिस््पर््धधा कर सकेें ।

z	निर््ययात मेें विविधता लाना: मलू््य-वर््धधित और उच््च-गणुवत्ता वाले उत््पपादोों 

के निर््ययात को प्रोत््ससाहित करना।

�	विशिष्ट बाजारोों की पहचान करना और निर््ययात-संभावित क्षेत्ररों मेें निवेश 

करने से भारत को विशिष्ट वस््ततुओ ंपर निर््भरता कम करने मेें मदद मिलती ह।ै 

z	सेवा शक्तियोों का लाभ उठाना: आईटी, स््ववास््थ््य दखेभाल और शिक्षा जैसी 

सेवाओ ंमेें भारत की ताकत का लाभ उठाना।भारत को  सेवाओ ंऔर डिजिटल 

अर््थव््यवस््थथा मेें अपनी उपस््थथिति का विस््ततार करने से क्षेत्रीय माँग का लाभ 

उठाने और प्रतिस््पर््धधात््मक बढ़त हासिल करने मेें मदद मिलती ह।ै

�	क्षेत्रीय व््ययापार समझौतोों, भौगोलिक विविधीकरण, घरेल ूप्रतिस््पर््धधात््मकता 

और रणनीतिक क्षेत्रीय पहलोों पर केें द्रित बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाकर 

भारत आरसीईपी के बाद के परिदृश््य को दिशा द ेसकता ह ै तथा अपने 

व््ययापार और आर््थथिक साझदेारी मेें निरंतर वदृ्धि सनुिश्चित कर सकता ह।ै

प्रमुख शब्दावलियाँ
मुक्त व््ययापार समझौता, व््ययापार ब््ललॉक, व््ययापार विविधीकरण, क्षेत्रीय 
व््ययापार समझौते, इंडो-पैसिफिक सहयोग, घरेलू प्रतिस््पर््धधात््मकता मेें 
वृद्धि, निर््ययात विविधीकरण



शंघाई सहयोग संगठन (SCO)31
शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) एक स््थथायी अंतर-सरकारी संगठन ह,ै जिसकी 
स््थथापना एससीओ चार््टर द्वारा की गई ह,ै जिस पर जून 2002 मेें हस््तताक्षर किए 
गए थे और यह सितबर 2003 मेें लागू हुआ।
z	एससीओ मेें वर््तमान मेें आठ सदस््य देश शामिल हैैं: चीन, भारत, कजाकिस््ततान, 

किर््गगिज़ गणराज््य, पाकिस््ततान, रूस, ताजिकिस््ततान और उज््बबेकिस््ततान।

उद्देश्य और सिद्धधांत

z	उग्रवाद, कट्टरपंथ, मादक पदार्थथों की तस््करी और आतंकवाद से निपटना।

z	व््ययापार, कनेक््टटिविटी और वित्तीय समावशेन द्वारा आर््थथिक सरुक्षा को बढ़़ावा दनेा।

z	एससीओ मेें वैश्विक सकल घरेल ूउत््पपाद का लगभग एक तिहाई तथा वैश्विक 
जनसंख््यया का 40 प्रतिशत हिस््ससा शामिल ह।ै 

z	"शघंाई भावना" का प्रमखु सिद््धाांत व््यवहार मेें सन््ननिहित ह,ै जिसमेें पडोसी 
दशेोों के साथ अहस््तक्षेप, आम सहमति, सद्भाव, संस््ककृति  के प्रति सम््ममान और 
गटुनिरपेक्षता शामिल ह।ै

एससीओ से भारत को सामरिक 

z	उन््नत स््थथिति: यरेूशियन सरुक्षा समहू के एक अभिन््न अगं के रूप मेें एससीओ 
भारत को इस क्षेत्र मेें धार््ममिक विश्वास और सरुक्षा के कारण उत््पन््न होने वाली 
शक्तियोों को हासिल करने मेें सक्षम बनाएगा।

z	प्रति-गठबंधन: एससीओ भारत को रूस, ईरान और मध््य एशियाई गणराज््योों 
(सीएआर) के साथ अपने संबंधोों का लाभ उठाने की अनमुति दतेा ह ैताकि 
चीन-पाकिस््ततान गठबंधन का सामना किया जा सके।

z	कनेक््टटिविटी को बढ़़ावा: SCO भारत की ‘कनेक््ट सेेंट्रल एशिया नीति’ 
(Connect Central Asia Policy) को आगे बढ़़ाने के लिये एक महत्तत्वपरू््ण  
मचं का कार््य कर सकता ह।ै

z	सरुक्षा सहयोग: एससीओ अतंरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी पहल 
के लिए एक मचं प्रदान करता ह।ै यह क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना 
(आरएटीएस) के माध््यम से खफुिया जानकारी साझा करके मादक पदार्थथों की 
तस््करी से निपटने के उपायोों की सवुिधा भी दतेा ह।ै

z	भू-राजनीतिक जुड़़ाव:  एससीओ भारत को विभिन््न भ-ूराजनीतिक मदु्ददों पर 
चीन और रूस जैसी प्रमखु क्षेत्रीय शक्तियोों के साथ जडु़ने के लिए एक मचं 
प्रदान करता ह।ै यह बहुपक्षीय वैश्विक व््यवस््थथा मेें महत्तत्वपरू््ण भमूिका निभाते 
हुए भारत की स््थथिति को सशक्त  करता ह।ै

z	एससीओ मेें भारत की सदस््यता से उसे रणनीतिक लाभ मिलेगा, उसकी स््थथिति 
मजबतू होगी, क्षेत्रीय सहयोग को बढ़़ावा मिलेगा तथा उसकी सरुक्षा स््थथिति 
मजबतू होगी। 

एससीओ शिखर सम््ममेलन 2022: प्रमुख परिणाम

z	शघंाई सहयोग संगठन (एससीओ) के राष्ट्राध््यक्षषों की परिषद की 22वीीं 
बैठक उज््बबेकिस््ततान के समरकंद मेें आयोजित की गई। यहाँ प्रमखु घटनाक्रमोों 
का सारांश दिया गया ह:ै

�	नेतृत््व परिवर््तन: भारत ने एससीओ की अध््यक्षता ग्रहण की और 
2023 शिखर सम््ममेलन की मजेबानी की।

�	विस््ततारित सदस््यता: ईरान को स््थथायी सदस््य के रूप मेें स््ववीकृति 
प्राप्त हुई।

�	सांस््ककृ तिक स््पपॉटलाइट: वाराणसी को 2022-2023 के लिए 
एससीओ पर््यटन और सांस््ककृति क राजधानी के रूप मेें नामित किया 
गया था।

�	समरकंद घोषणा: सदस््य राज््योों ने अपने सहयोग लक्षष्ययों को रेखांकित 
करते हुए एक संयकु्त घोषणा को अपनाया।

z	भारत की पहल:

�	खाद्य सरुक्षा: भारत ने वैश्विक खाद्य सरुक्षा चितंाओ ंको दरू करने के 
लिए बाजरा को बढ़़ावा दनेे का समर््थन किया।

�	पारंपरिक चिकित््ससा: भारत ने पारंपरिक चिकित््ससा पर ध््ययान केें द्रित 
करने के लिए एक नए एससीओ कार््य समहू का प्रस््तताव रखा

प्रमुख शब्दावलियाँ
आतंकवाद, उग्रवाद का मुकाबला, आर््थथिक सरुक्षा को बढ़़ावा देना, 
शंघाई स््पपिरिट - भूराजनीतिक जडु़़ाव, समरकंद घोषणा, भारत की 
पहल

पिछले वर््ष के प्रश्न

z	 'संघर््ष का विषाण ुएससीओ के कामकाज को प्रभावित कर रहा ह'ै। उपरोक्त 
कथन के आलोक मेें समस््ययाओ ंको कम करने मेें भारत की भमूिका बताइये। 
� (2023)                                        



भारत और क्वाड32
परिचय

चतुर््भभुज सुरक्षा संवाद’ अर््थथात् क््ववाड भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया 
के बीच अनौपचारिक रणनीतिक वार््तता मंच ह।ै 2007 के प्रारभ मेें गठित क््ववाड 
मेें,हाल के वर्षषों मेें पुनरुत््थथान देखा गया ह,ै यह आपसी समस््ययाओ ंपर बातचीत 
और सहयोग के लिए एक मंच के रूप मेें उभरा ह।ै

क्वाड का महत्त्व 

चतुर््भभुज सुरक्षा संवाद (QUAD) अपने सदस््य देशोों के लिए कई प्रकार के लाभ 
प्रदान करता ह:ै
z	स््वतंत्र और खुला इडंो-पैसिफिक: अतंरराष्ट्रीय काननू को कायम रखना, 

संप्रभतुा का सम््ममान करना, नेविगेशन की स््वतत्रता सनुिश्चित करना और 
शांतिपरू््ण विवाद समाधान को बढ़़ावा दनेा इत््ययादि क््क्ववाड के मखु््य सिद््धाांत हैैं।

z	आर््थथिक समृद्धि: क््ववाड व््ययापार और निवेश नीतियोों को संरेखित करके, 
बनुियादी ढाँच ेके विकास को बढ़़ावा दकेर और कनेक््टटिविटी को सवुिधाजनक 
बनाकर आर््थथिक सहयोग को बढ़़ावा दतेा ह,ै जिससे अतंतः क्षेत्रीय विकास 
और अवसरोों को बढ़़ावा मिलता ह।ै

z	सामूहिक सरुक्षा: सचूना साझाकरण, संयकु्त सैन््य अभ््ययास और समन््ववित 
रणनीतियोों के माध््यम से क््ववाड समदु्री सरुक्षा, आतंकवाद और हथियारोों के 
प्रसार जैसे सरुक्षा खतरोों से निपटता ह।ै

z	लोकतंत्र को बढ़़ावा देना: साझा लोकतांत्रिक मलू््य, मानवाधिकार और 
काननू का शासन क््ववाड सदस््योों को एक साथ बांधत हैैं, जो क्षेत्र मेें इन सिद््धाांतोों 
को मजबतू करने के लिए मिलकर काम करते हैैं।

क््ववाड: चीन के प्रभाव का प्रतिकार (counter)?

चतुर््भभुज सुरक्षा वार््तता (क््ववाड) हिदं-प्रशांत क्षेत्र मेें चीन की बढ़ती आक्रामकता 
के संभावित प्रतिकार के रूप मेें उभर रही ह ै ।
z	सरुक्षा सहयोग: क््ववाड सदस््योों द्वारा संयकु्त सैन््य अभ््ययास और गश््त क्षेत्र 

मेें अतंरराष्ट्रीय काननू और नेविगेशन की स््वतत्रता को बनाए रखने की 
उनकी प्रतिबद्धता का संकेत दतेे हैैं, जो संभावित रूप से प्रमखु जलमार्गगों 
तक पहुचँ को प्रतिबंधित करने के चीनी प्रयासोों को रोकते हैैं।

z	आर््थथिक लचीलापन: चीन के प्रभाव को कम करते हुए क््ववाड दशेोों का 
लक्षष्य आर््थथिक परिदृश््य की आवश््यकता को समझते हुए,  विशषे रूप से 
प्रौद्योगिकी और फार््ममास््ययूटिकल््स जैसे महत्तत्वपरू््ण क्षेत्ररों मेें अधिक मजबतू 
करना तथा  विविध आपरू््तति श््रृृंखलाओ ंका निर््ममाण करना ह।ै 

समस्याएँ

चतुर््भभुज सुरक्षा संवाद (क््ववाड) को चीन के प्रति क्षेत्रीय संतुलन के रूप मेें अपनी 
स््थथिति मजबूत करने मेें कई बाधाओ ंका सामना करना पड़ता ह।ै

z	चीन पर निर््भरता: सभी क््ववाड सदस््योों, विशषे रूप से ऑस्ट्रेलिया, जिसका 
38% निर््ययात चीन को होता ह,ैजो एक जटिल गतिशीलता पैदा करते हैैं।

z	अपरिभाषित दृष्टि: क््ववाड परिभाषित रणनीतिक मिशन के बिना एक तंत्र बना 
हुआ ह,ै इसके बावजदू सहयोग की संभावना ह।ै

z	समुद्री प्रभुत््व: इडंो-पैसिफिक पर परूा ध््ययान क््ववाड को एक भमूि-आधारित 
समहू के बजाय एक समदु्र का हिस््ससा बनाता ह,ै यह सवाल उठता ह ैकि क््यया 
यह सहयोग एशिया-प्रशांत और यरेूशियन क्षेत्ररों तक फैला हुआ ह।ै

z	ध््ययान केन्दद्रण मेें भिन््नता: भारत हिदं महासागर क्षेत्र मेें सरुक्षा चितंाओ ंको 
प्राथमिकता दतेा ह,ै जबकि अन््य तीन सदस््य प्रशांत क्षेत्र की ओर झकुाव रखते  
हैैं। एकीकृत भौगोलिक ध््ययान केन्दद्रण की कमी सहयोग मेें बाधा बन सकती ह।ै

z	चीन संबंधी निषध: आर््थथिक अतंरनिर््भरता के कारण क््ववाड स््पष्ट रूप से चीन 
को अपनी प्राथमिक रणनीतिक चितंा के रूप मेें नामित करने मेें संकोच करता ह।ै 

आगे की राह

इन चनुौतियोों के बावजूद, क््ववाड निम््नलिखित रणनीतियोों के माध््यम से अपनी 
स््थथिति मजबूत कर सकता ह:ै
z	व््ययापार मेें विविधता लाना: चीन पर आर््थथिक निर््भरता को कम करने और 

अन््य दशेोों के साथ मजबतू व््ययापार साझदेारी बनाने के प्रयासोों से असरुक्षा 
कम होगी।

z	साझा हितोों पर ध््ययान देना: समदु्री सरुक्षा, मानवीय सहायता और आतंकवाद-
विरोधी जैसे सामहूिक समस््ययाओ ं को प्राथमिकता दनेे से सामान््य उद्देश््य की 
भावना को बढ़़ावा मिल सकता ह।ै

z	अंतर-संचालनीयता (Interoperability) और संयक्त अभ््ययास: नियमित 
सैन््य अभ््ययास और क््ववाड बलोों के बीच बढ़़ी हुई अतंर-संचालनीयता सामहूिक 
रक्षा क्षमताओ ंको बढ़़ा सकती ह।ै

z	मुक्त  संचार: बोझ-साझाकरण (burden-sharing) के बारे मेें समस््ययाओ ंको 
दरू को  करना और चीन की मखुरता से खलुकर चर््चचा करना क््ववाड के भीतर 
विश्वास और पारदर््शशिता का निर््ममाण कर सकता ह।ै

z	क््ववाड प््लस:

�	समान हितोों वाले वियतनाम, न््ययूजीलैैंड, दक्षिण कोरिया आदि दशेोों को 
शामिल करके सदस््यता बढ़़ाई जा सकती ह।ै

�	यरूोपीय दशे यकेू और फ््राांस जिनके पास इस क्षेत्र मेें नौसैनिक अड्डे हैैं, 
उन््हेें भी विस््ततारित क््ववाड मेें शामिल किया जा सकता ह।ै

z	गैर-पारंपरिक सरुक्षा चुनौतियोों का समाधान: क््ववाड को जलवाय ुपरिवर््तन, 
समदु्री सरुक्षा, साइबर खतरोों और सार््वजनिक स््ववास््थ््य संकट जैसी गैर-पारंपरिक 
सरुक्षा चनुौतियोों से निपटने के लिए सक्रिय रूप से सहयोग करना चाहिए।
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प्रमुख शब्दावलियाँ
इंडो-पैसिफिक क्षेत्र, सामूहिक सरुक्षा, चीन के प्रभाव का प्रतिकार 
(counter), असमान ताकत, विविधीकरण व््ययापार, क््ववाड प््लस।

समाचार मेें रह ेमुद्दे (Issues in News)

2023 क्वाड शिखर सम्मेलन

z	संसंदर््भ: हाल ही मेें हिरोशिमा मेें आयोजित क््ववाड शिखर सम््ममेलन मेें क्षेत्रीय 
बनुियादी ढाँच ेऔर कनेक््टटिविटी को बढ़़ावा दनेे के उद्देश््य से महत्तत्वपरू््ण परिणाम 
सामने आए। 

z	महत्तत्वपूर््ण पहल:

�	बुनियादी ढाँचा विशेषज्ञता: "क््ववाड इन्फ्रास्टट्रक््चर फेलोशिप प्रोग्राम" 
नीति निर््ममाताओ ं को टिकाऊ बनुियादी ढाँचा परियोजनाओ ं के डिजाइन 
और प्रबंधन मेें सशक्त बनाएगा। "

z	समुद्र के अंदर केबल साझेदारी:केबल कनेक््टटिविटी और लचीलेपन के 
लिए साझेदारी" समदु्र के नीचे केबल बनाने और बनाए रखने के लिए 
संयुक्त विशेषज्ञता का लाभ उठाती ह,ै जो संचार और इटंरनेट पहुचँ के लिए 
महत्तत्वपूर््ण ह।ै 

z	ओपन RAN परिनियोजन: ओपन रेडियो एक््ससेस नेटवर््क  (ओआरएएन) बेस 
स््टटेशनोों के लिए एक नया विशिष्ट तकनीकी समाधान विकसित किया गया ह ै
जो असंबद्ध और दरू-दराज के क्षेत्ररों के लिए व््यवहार््य लागत पर उच््च गति 
और विश्वसनीय कनेक््टटिविटी की सवुिधा प्रदान करेगा। भारत द्वारा 2024 मेें 
अगले क््ववाड शिखर सम््ममेलन की मजेबानी क्षेत्रीय सहयोग और विकास के 
लिए समहू के बढ़ते महत्तत्व को रेखांकित करती ह।ै

क्वाड अधिनियम को मजबत करना

हाल ही मेें, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने "क््ववाड सुद्रढीकरण अधिनियम" पारित 
किया, जो संयुक्त राज््य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान (क््ववाड) के 
बीच घनिष्ठ सहयोग की प्रतिबद्धता का संकेत देता ह।ै

अधिनियम के प्रमुख प्रावधान

z	उन््नत सहयोग: अधिनियम भारत-प्रशांत क्षेत्र मेें आपसी हित के मदु्ददों पर 
घनिष्ठ संबंधोों को सवुिधाजनक बनाने के लिए एक क््ववाड अतंः-संसदीय कार््य 
समहू की स््थथापना करता ह।ै

z	नियमित सहभागिता: वार््षषिक बैठकोों और समहू नेततृ््व के लिए दिशानिर्देश 
निरंतर संचार और सहयोग सनुिश्चित करते हैैं। 

z	ध््ययान केें द्रित किय जाने वाले वाले क्षेत्र: अधिनियम अमरेिकी विदशे 
मतं्री को महामारी की तैयारी, तकनीकी नवाचार और आर््थथिक एकीकरण जैसे 
महत्तत्वपरू््ण क्षेत्ररों मेें सहयोग बढ़़ाने के लिए एक रणनीति विकसित करने का 
निर्देश दतेा ह।ै

निष्कर््ष 

क््ववाड के भीतर अपने सहयोग के माध््यम से, इन दशेोों का लक्षष्य क्षेत्रीय विकास 
को आकार देना, अपने हितोों की रक्षा करना और एक शांतिपूर््ण, स््थथिर और 
समदृ्ध हिदं-प्रशांत क्षेत्र मेें योगदान करना ह।ै

प्रमुख शब्दावलियाँ
2023 क््ववाड समिट, इंफ्रास्टट्रक््चर विशेषज्ञता, अंडर-सी केबल 
पार््टनर््टनर््टनरशिप, ओपन आरएएन परिनियोजन, उन््नत सहयोग, नियमित 
जडु़़ाव

ABC
Stamp




परिचय

नाटो एक सैन््य गठबंधन ह,ै जिसकी स््थथापना 1949 मेें अमेरिका, कनाडा और 

पश्चिमी यूरोपीय राज््योों द्वारा सोवियत संघ के खिलाफ सामहूिक सुरक्षा प्रदान 

करने के लिए की गई थी। वर््तमान मेें नाटोों मेें  32 सदस््य देश हैैं। इसकी स््थथापना 

के बाद से, ग्रीस, तुर्की, पश्चिम जर््मनी, स््पपेन और कई पूर्वी यूरोपीय देश गठबंधन 

मेें शामिल हो गए हैैं।

नाटो के उद्देश्य

z	मार््गदर््शक सिद््धाांत:

�	सामूहिक रक्षा: नाटो का मखु््य उद्देश््य सामहूिक रक्षा दृष्टिकोण के माध््यम 

से अपने सदस््योों की स््वतत्रता और सरुक्षा करना ह।ै

�	राजनीतिक सहयोग: नाटो लोकतांत्रिक मलू््योों को बढ़़ावा दतेा ह ैऔर 

सदस््योों को समस््ययाओ ंको हल करने, विश्वास बनाने और लंबे समय मेें, 

संघर््ष को रोकने के लिये रक्षा और सरुक्षा से संबंधित मदु्ददों पर परामर््श और 

सहयोग करने मेें सक्षम बनाता ह।ै

�	सैन््य क्षमता: सैन््य क्षमता: नाटो संकट प्रबंधन कार्ययों के लिए एक मजबतू 

सैन््य बल रखता ह।ै हस््तक्षेप अनचु््छछेद 5 (सामहूिक रक्षा) के तहत या संयकु्त 

राष्टट्र के आदशेोों के तहत, स््वतत्र रूप से या अन््य अतंरराष्ट्रीय भागीदारोों 

के साथ मिलकर काम करते हुए हो सकता ह।ै 

	� नाटो ने अनचु््छछेद 5 का इस््ततेमाल सिर्फ़  एक बार, 12 सितबर, 2001 

को, न््ययूयॉर््क  मेें वर््ल््ड ट्रेड सेेंटर पर 9/11 हमलोों के जवाब मेें किया है

नाटो के विस्तार के संबंध मेें चिंताएँ

z	एकता पर दबाव (Strain Unity): एक बड़़ा गठबंधन आम सहमति 

तक पहुचँने के लिए संघर््ष कर सकता ह ैऔर सामहूिक रक्षा के प्रति अपनी 

प्रतिबद्धता को कमजोर कर सकता ह।ै (अनचु््छछेद V)

z	असरुक्षा की भावना:  निरंतर विस््ततार से यकू्रे न जैसे कुछ आशावादी सदस््य 

परू््ण सदस््यता के बिना असरुक्षित महससू कर सकते हैैं।

z	वित्तीय बोझ:विस््ततार की लागत काफी अधिक ह,ै अनमुान ह ै कि 2010 

तक यह 35 बिलियन डॉलर तक पहुचँ जाएगी। इन खर्चचों का एक बड़़ा हिस््ससा 

अमरेिका वहन करता ह।ै 

z	संघर््ष की संभावना: नाटो का पूर््व की ओर विस््ततार करने से रूस के 

साथ तनाव बढ़ सकता है, जिससे नए रूप से  संघर््ष होने की संभावना 

हो सकती  हैैं।

उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन 
(NATO)33

भारत और नाटो: बदलत ेरिश्ते 

ऐतिहासिक अनिच्छा

z	रणनीतिक दृष्टिहीनता: भारत ने यरूोप के साथ रणनीतिक भागीदारी को 

प्राथमिकता नहीीं दी ह,ै बल््ककि रूस के साथ अपने संबंधोों पर अधिक ध््ययान 

केें द्रित किया ह।ै 

z	शीत युद्ध के बाद की विफलता : सोवियत पतन के बाद, भारत अपनी 

यरूोपीय नीति को नए परिदृश््य के अनरुूप ढालने मेें विफल रहा।

z	रूस-केें द्रित दृष्टिकोण: भारत की यरूोपीय नीति रूस के साथ उसके संबंधोों 

से काफी प्रभावित रही।

जुडाव की ओर

z	संबंधोों मेें असमानता दूर करना: भारत ने रूस-केें द्रित दृष्टिकोण से आगे बढ़ते 

हुए, यरूोपीय दशेोों के साथ स््वतत्र रूप से संबंध विकसित करना शरुू कर दिया ह।ै 

z	उपेक्षा का प्रतिकार करना: फ््राांस के साथ समदु्री सहयोग और नॉर््डडिक एवं 

विसेग्राद चार दशेोों के साथ शिखर सम््ममेलन जैसी पहलोों मेें बढ़़ी हुई भागीदारी 

स््पष्ट ह।ै

अभी जुड़ाव क्ययों?

z	शीत युद्ध की विरासत: शीत यदु्ध के दौरान भारत की गटुनिरपेक्ष नीति वर््तमान 

समय मेें नाटो से बचने का कोई प्रासंगिक कारण नहीीं ह।ै

z	संवाद, गठबंधन नहीीं: नाटो के साथ जडु़ने के लिए औपचारिक सदस््यता 

की आवश््यकता नहीीं ह,ै बल््ककि इससे प्रमखु यरूोपीय सरुक्षा साझदेारोों के साथ 

सहयोग को बढ़़ावा मिलता है

z	रणनीतिक अभिसरण: भारत और नाटो दोनोों चीन के उदय के बारे मेें चितंाओ ं

को साझा करते हैैं जिससे सहयोग को लाभकारी बनाने मेें मद्दद मिलती ह ै।

z	रूस के बदलते गठबंधन: चीन के साथ रूस के बढ़ते  संबंधोों से भारत 

की चितंाओ ंको यरूोपीय साझदेारी के कारण मजबतूी से संतलुित किया जा 

सकता ह।ै 

रूस की भूमिका

z	विरोध की आशंका: पश्चिम के साथ भारत के बढ़ते संबंधोों के प्रति रूस की 

अविकृति सर््वविदित ह।ै 

z	 हेजिंग बेट्स: भारत अन््य साझदेारोों के साथ जडु़ते हुए रूस के साथ अपने 

संबंध बनाए रखने की आवश््यकता को पहचानता ह।ै

z	हितोों का अभिसरण: भारत और रूस दोनोों वैश्विक बदलावोों के बीच अपने 

द्विपक्षीय संबंधोों की सरुक्षा के महत्तत्व को समझते हैैं।
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z	यूरोप की आवश््यकता: यरूोप को इडंो-पैसिफिक मेें सार््थक भमूिका निभाने 
के लिए भारत जैसे साझदेारोों की आवश््यकता ह।ै

बदलती दनुिया मेें नाटो की प्रासंगिकता

z	नए खतरोों को अपनाना: नाटो सक्रिय रूप से उभरते सरुक्षा खतरोों का 
मकुाबला करता ह:ै

�	यकू्रे न मेें रूस की आक्रामकता की निदा करना और यकू्रे न की संप्रभतुा 
का समर््थन करना।

�	अफगानिस््ततान मेें अभियानोों के माध््यम से आतंकवाद का मकुाबला करना 
और आईएसआईएस विरोधी गठबंधन को समर््थन दनेा।

�	नाटो संस््थथा की लम््बबी उम्र और बढ़ती सदस््यता इसके निरंतर महत्तत्व को 
दर््शशाती ह।ै

z	सैन््य साधनोों से परे: नाटो ने कर््ममियोों की सरुक्षा, चिकित््ससा आपरू््तति प्रदान 
करने और नवीन समाधानोों को बढ़़ावा दकेर COVID-19 महामारी के प्रति 
सक्रियता  या फुर्ती प्रदर््शशित की।

z	फोकस शिफ््ट: इडंो-पैसिफिक: हाल ही के फैसले नाटो के संभावित परू््व 
की ओर विस््ततार का संकेत दतेे हैैं, जिसका लक्षष्य एशिया-प्रशांत क्षेत्र मेें शांति 
और स््थथिरता स््थथापित करना ह।ै नाटो दस््ततावेजोों मेें चीन का शामिल होना इसके 
बढ़ते प्रभाव को स््ववीकार करता ह।ै ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे इडंो-पैसिफिक 
दशेोों के साथ जडु़ना , न््ययू्ययूजीलैैंड और दक्षिण कोरिया ने वैश्विक चनुौतियोों से 
निपटने मेें नाटो की उभरती भमूिका पर प्रकाश डालता ह।ै

समाचार मेें मुद्दे

नाटो और स्वीडन के विलय के 75 वर््ष

z	संसंदर््भ: हाल ही मेें, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) ने अपनी 75वीीं 
वर््षगांठ मनाई। इस अवसर पर, स््ववीडन औपचारिक रूप से 32वेें सदस््य के 
रूप मेें गठबंधन मेें शामिल हो गया।

हालिया नाटो शिखर सम्मेलन 2023

z	संसंदर््भ: विनियस, लिथआुनिया मेें आयोजित नवीनतम 2023 नाटो शिखर 
सम््ममेलन ने गठबंधन को मजबतू करने और विस््ततार करने के नए कारण को 
रेखांकित किया।

शिखर सम्मेलन के प्रमुख परिणाम:

z	यूक्रे न को मजबूत बनाना: नाटो-यकू्रे न परिषद का गठन, मौजदूा चनुौतियोों का 
सामना करने मेें यकू्रे न के लिए सहयोग और समर््थन की प्रतिबद्धता को दर््शशाता ह।ै

z	विस््ततारित गठबंधन: फिनलैैंड और स््ववीडन का नाटो मेें शामिल होना गठबंधन 
की सदस््यता का विस््ततार करने और विशषे रूप से रूस से संभावित खतरोों को 
रोकने के संकल््प को रेखांकित करता ह।ै

z	अमेरिकी पुनःप्रतिबद्धता: नाटो और यकू्रे न पर राष्टट्रपति बिडन का कड़़ा रुख 
पिछले प्रशासन के दृष्टिकोण के विपरीत ह,ै जो गठबंधन के लिए अमरेिकी 
समर््थन को मजबतू करता ह।ै

z	चीन का बढ़ता खतरा: शिखर सम््ममेलन मेें चीन के बढ़ते प्रभाव को स््ववीकार 
किया गया, जिसमेें उसकी दरु््भभावनापरू््ण साइबर गतिविधियां, आक्रामक 
बयानबाजी और गलत सचूना अभियान शामिल हैैं, तथा इन््हेें यरूो-अटलांटिक 
सरुक्षा के लिए खतरा माना गया। 

z	निरंतरनिरंतरनिरंतर तनाव: शिखर सम््ममेलन के दौरान कीव पर रूस का ड्रोन हमला, नाटो 
के संभावित विस््ततार पर चर््चचा के बावजदू, यरेूशिया मेें चल रही  सरुक्षा चितंाओ ं
को रेखांकित करता ह।ै 

निष्कर््ष

नाटो के प्रति भारत का दृष्टिकोण विकसित हो रहा ह।ैनाटो के साथ जुड़ने से 
भारत के मलू हितोों से समझौता किए बिना संवाद और सहयोग के अवसर 
मिलते हैैं, जबकि ऐतिहासिक कारकोों ने इसके प्रारंभिक रुख को आकार दिया, 
रणनीतिक परिदृश््य बदल रहा ह।ै

प्रमुख शब्दावलियाँ
सामूहिक रक्षा, राजनीतिक सहयोग और कूटनीति, सैन््य क्षमता और 
संकट प्रबंधन, रूस के साथ संभावित संघर््ष।

पिछले वर््ष के प्रश्न

z	नाटो का विस््ततार एवं सदुृढीकरण, और एक मजबतू अमरेिका-यरूोप रणनीतिक 
साझदेारी भारत के लिये अच््छछा काम करती ह।ै' इस कथन के बारे मे आपकी 
क््यया राय ह ै? अपने उत्तर के समर््थन मेें कारण और उदाहरण दीजिये । (2023)

ABC
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परिचय

जी-20 या ग्रुप ऑफ 20 वैश्विक अर््थव््यवस््थथा को प्रभावित करने वाले प्रमखु 
मदु्ददों पर सहयोग के लिए एक प्रमखु अंतरराष्ट्रीय मंच ह।ैयह वित्तीय स््थथिरता, 
जलवायु परिवर््तन और सतत विकास जैसे मामलोों पर चर््चचा करने और नीतियाँ 
बनाने के लिए दनुिया की सबसे बड़़ी अर््थव््यवस््थथाओ ं को एक साथ लाता ह,ै 
जिसमेें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैैं।

G20 की भूमिका और फोकस 

z	वैश्विक शासन को आकार देना: जी-20 प्रमखु अतंरराष्ट्रीय आर््थथिक मदु्ददों 
पर वैश्विक आर््थथिक संरचनाओ ंऔर शासन को आकार दनेे और सदुृढ़ बनाने 
मेें महत्तत्वपरू््ण भमूिका निभाता ह।ै

z	व््ययापक एजेेंडा: G20 ने व््ययापार, सतत विकास, स््ववास््थ््य, कृषि, ऊर््जजा, 
पर््ययावरण, जलवाय ु परिवर््तन और भ्रष्टाचार विरोधी मदु्ददों सहित एक विस््ततृत 
श््रृृंखला को शामिल करने पर अपना ध््ययान केें द्रित किया ह।ै

z	लैैंगिक समानता को बढ़़ावा देना:जी-20 का विशषे ध््ययान कार््यबल मेें 
लैैंगिक अतंर को कम करने पर ह,ै तथा इसका लक्षष्य 2025 तक इस असमानता 
मेें 25% की कमी लाना ह।ै

z	कूटनीति को सदुृढ़ बनाना: जी-20 शिखर सम््ममेलन नेताओ ंके बीच द्विपक्षीय 
बैठकोों के लिए एक मचं प्रदान करता ह,ै जिससे अतंरराष्ट्रीय सहयोग और 
समझौतोों को बढ़़ावा मिलता ह।ै

z	एजेेंडा का संचालन:जी20 प्रेसीडेेंसी एक वर््ष के लिए समहू के एजेेंडे का 
मार््गदर््शन करती ह ैऔर शिखर सम््ममेलन की मजे़बानी करती ह।ै ट्रोइका G20 
के भीतर एक शीर््ष समहू को संदर््भभित करता ह ै जिसमेें वर््तमान, पिछला और 
आगामी अध््यक्ष दशे यानी इडंोनेशिया, इटली और भारत शामिल हैैं।ट्रोइका 
सदस््य के रूप मेें भारत G20 के एजेेंडे की निरंतरता सनुिश्चित करने के लिये 
इडंोनेशिया और इटली के साथ मिलकर काम करेगा।

G20 की चुनौतियााँ 

z	विभाजित दृष्टिकोण:सदस््य दशेोों के बीच भिन््न प्राथमिकताए ँ और उनके 
अपने हित महत्तत्वपरू््ण मदु्ददों पर आम सहमति बनाने मेें बाधा उत््पन््न करते हैैं, 
जिसके कारण एकीकृत कार््रवाई मेें समस््यया होती ह।ै 

z	सीमित प्राधिकार: काननूी प्रवर््तन शक्ति के अभाव मेें, G20 सदस््य दशे 
आपसी सहयोग पर निर््भर ह,ै जो इसे भ-ूराजनीतिक तनाव और परस््पर विरोधी 
एजेेंडे के प्रति संवेदनशील बनाता ह।ै

z	विधिक रूप से बाध््यकारी नहीीं: आम सहमति एवं चर््चचा के आधार पर 
निर््णय लिया जाता ह ै और इसी के आधार पर घोषणाए ँ की जाती हैैं। ये 

भारत और जी-2034
घोषणाए ँ काननूी रूप से बाध््यकारी नहीीं होती हैैं। यह 20 सदस््योों का सिर््फ  
एक सलाहकारी या परामर्शी समहू होता ह।ै

z	पारदर््शशिता की कमी:जी-20 सीमित सार््वजनिक निगरानी और जवाबदहेी के 
साथ काम करता ह,ै जिससे इसकी निर््णय लेने की प्रक्रिया के बारे मेें चितंाए ँ
बढ़ जाती हैैं। 

z	संरक्षणवादी दबाव: प्रमखु अर््थव््यवस््थथाओ ंके बीच संरक्षणवाद और व््ययापार 
संघर्षषों के बढ़ने से वैश्विक समाधान प्राप्त करने की G20 की क्षमता और भी 
जटिल हो गई ह।ै

आगे की राह

z	समावेशिता को अपनाना: अधिक प्रतिनिधित््वपरू््ण और उत्तरदायी मचं 
सनुिश्चित करने के लिए गैर-सदस््य दशेोों और विविध हितधारकोों को सक्रिय 
रूप से शामिल करना।

z	सहयोग पर ध््ययान देना: पारंपरिक गठबंधनोों से आगे बढना और कई मदु्ददों पर 
सामहूिक कार््रवाई को प्रोत््ससाहित करना।

z	प्रतिबद्धताओ ंको पूरा करना: G20 की विश्वसनीयता को मजबतू करने के 
लिए नेताओ ंको अपने वादोों को ठोस कार्ययों मेें बदलना चाहिए।

z	निरंतरता सनुिश्चित करना: दीर््घकालिक लक्षष्ययों पर ध््ययान केें द्रित रखेें और 
विभिन््न अध््यक्ष पदोों पर महत्तत्वपरू््ण मदु्ददों पर निरंतर कार््रवाई को प्राथमिकता देेंना।

प्रमुख शब्दावलियाँ
वैश्विक आर््थथिक सहयोग (जी20), कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय 
सहयोग G20 प्रेसीडेेंसी और ट्रोइका, संरक्षणवादी दबाव, सहयोग 
और सामूहिक कार््रवाई, 

भारत और G20

भारत ने हाल ही मेें दिसंबर 2022 से नवंबर 2023 तक जी20 फोरम की 
अध््यक्षता संभाली। यह एक महत्तत्वपूर््ण क्षण था, जिसने वैश्विक अर््थव््यवस््थथा 
मेें एक प्रमखु भागीदार के रूप मेें भारत की भमूिका को चिह्नित किया। 
अपनी अध््यक्षता के दौरान, भारत ने सतत विकास, जलवायु परिवर््तन और 
समावेशी विकास जैसे क्षेत्ररों पर ध््ययान केें द्रित किया, जो भविष््य के लिए अपनी 
प्राथमिकताओ ं को दर््शशाता ह,ै ‘वसुधैव कुटंुबकम’ या ‘विश्व एक परिवार ह’ै 
की सच््चची भावना को प्रकट करता ह।ै

भारत की अध्यक्षता मेें  G20  द्वारा निर्धारित प्राथमिकताएँ

भारत की G20 अध््यक्षता ने वैश्विक कल््ययाण को बढ़़ावा देने के लिए कई प्रमखु 
क्षेत्ररों को प्राथमिकता दी:



� प्रहार 2024: अंतरराष्ट्रीय संबंध� प्रहार 2024: अंतरराष्ट्रीय संबंध90

z	हरित एवं  सतत विकास: भारत एक समर््पपित G20 कार््य योजना के माध््यम 
से संयकु्त राष्टट्र के सतत विकास लक्षष्ययों (एसडीजी) के कार््ययान््वयन का समर््थन 
करता ह।ै

z	LiFE और जलवायु वित्त: "पर््ययावरण के लिए जीवन शलैी" (LiFE) पहल, 
सतत विकास पर G20 के उच््च-स््तरीय सिद््धाांतोों के साथ मिलकर, जलवाय ु
परिवर््तन और पर््ययावरणीय चनुौतियोों के प्रति हमारे दृष्टिकोण को बदलना ह।ै

z	समावेशी और लचीला विकास: भारत ऐसे आर््थथिक विकास की वकालत 
करता ह,ै जिससे सभी को लाभ हो, तीव्र गति से  बदलती विश्व  मेें समावेशिता 
सनुिश्चित हो और लचीलेपन को बढ़़ावा मिले।

z	डिजिटल परिवर््तन और बुनियादी ढाँचा: 21वीीं सदी मेें प्रगति के लिए 
डिजिटल समाधान और सार््वजनिक डिजिटल बनुियादी ढाँच े मेें निवेश 
महत्तत्वपरू््ण ह।ै

z	बहुपक्षवाद को पुनर्जीवित करना: भारत वैश्विक सहयोग को मजबतू करने 
के लिए डब््ल्ययूटीओ और डब््ल्ययूएचओ जैसे अतंरराष्ट्रीय संस््थथानोों मेें सधुार 
का आह्वान करता ह।ै

z	महिलाओ ंको सशक्त बनाना: भारत का G20 एजेेंडा महिलाओ ंके विकास 
से महिलाओ ंके नेततृ््व वाले विकास पर ध््ययान केें द्रित करता ह,ै बेहतर भविष््य 
को आकार दनेे मेें उनके नेततृ््व को बढ़़ावा दतेा ह।ै

भारत G20 प्रेसीडेेंसी के तहत वैश्विक क्रिप््टटो 
विनियमन पर जोर देता है

z	भारत का रुख: जी20 अध््यक्ष पद का नेततृ््व कर रह ेभारत के वित्त मतं्री 
क्रिप््टटोकरेेंसी और इसी तरह की संपत्तियोों के लिए एक समन््ववित वैश्विक 
नियामक ढाँच ेकी वकालत करते हैैं। यह दृष्टिकोण अमरेिकी ट्रेजरी सचिव 
द्वारा समर््थथित ह।ै

z	RBI की चिंताए:ँ हालाँकि,भारतीय रिज़र््व बैैंक (RBI) वित्तीय स््थथिरता 
के लिए संभावित जोखिमोों के कारण क्रिप््टटोकरेेंसी पर परू््ण प्रतिबंध का 
समर््थन करता ह।ै

z	समाधान के लिए सहयोग: एकीकृत वैश्विक दृष्टिकोण को सवुिधाजनक 
बनाने के लिए, आरबीआई और वित्तीय स््थथिरता बोर््ड एक तकनीकी पेपर 
पर काम कर रह ेहैैं।

z	जी-20 मेें भारत की नेततृ््वकारी भमूिका क्रिप््टटोकरेेंसी द्वारा प्रस््ततुत चनुौतियोों 
और अवसरोों से निपटने के लिए एक सहयोगात््मक अतंरराष्ट्रीय ढाँचा 
स््थथापित करने का अवसर प्रदान करती ह।ै

अध्यक्षता  का महत्त्व

z	शांति और सरुक्षा को बढ़़ावा देना: भारत की G20 अध््यक्षता को रूस और 
यकू्रे न के बीच शांति की मध््यस््थता के लिए एक संभावित मचं के रूप मेें दखेा 
जाता ह,ै जो वैश्विक शांति निर््ममाता के रूप मेें अपनी स््थथिति को मजबतू करता ह।ै

z	उत्तर-दक्षिण सहयोग को बढ़़ावा देना: भारत और यरूोपीय संघ सधुारित 
बहुपक्षवाद, जलवाय ु कार््रवाई और यकू्रे न संघर््ष जैसे मदु्ददों पर सफल उत्तर-
दक्षिण सहयोग प्रदर््शशित करने के लिए एक मचं के रूप मेें जी20 का उपयोग 
कर सकते हैैं।

z	संकट के समय मेें नेतृत््व: भारत की G20 की अध््यक्षता एक महत्तत्वपरू््ण 
मोड़ पर हो रही ह।ै दनुिया महामारी के परिणाम और यकू्रे न मेें चल रह ेयदु्ध से 

जझू रही ह।ै भारत का नेततृ््व वैश्विक सहयोग के लिए एक अत््ययंत आवश््यक 
अवसर प्रदान करता ह।ै

z	वैश्विक स््ववास््थ््य को मजबूत बनाना: भारत की अध््यक्षता वैश्विक स््ववास््थ््य 
चनुौतियोों से निपटने का अवसर प्रस््ततुत करती ह।ै CoWIN की तरह अपने 
डिजिटल स््ववास््थ््य बनुियादी ढाँच े को साझा करने से अन््य दशेोों को मदद 
मिल सकती ह।ै

z	विकास संबंधी आवश््यकताओ ंपर ध््ययान देना: भारत विकासशील दशेोों, 
छोटे द्वीप दशेोों और आर््थथिक कठिनाई का सामना करने वाले लोगोों की तत््ककाल 
जरूरतोों की वकालत कर सकता ह।ै

z	क्षेत्रीय सहयोग को बढ़़ावा देना: भारत की जी20 की अध््यक्षता बिम््सटक 
दशेोों के लिए आर््थथिक महत्तत्व रखती ह,ै इसका उद्देश््य क्षेत्रीय संबंधोों को मजबतू 
करना और भारत की "नेबरहुड फर््स््ट" और "एक््ट ईस््ट" नीतियोों के साथ 
तालमले बिठाना ह।ै

भारत की अध्यक्षता मेें प्रमुख उपलब्धियााँ 

z	अफ्रीका का समर््थन: भारत ने जी-20 मचं पर अफ्रीकी दशेोों के समक्ष मौजदू 
विशिष्ट विकास चनुौतियोों पर प्रकाश डाला।

z	समावेशी सहभागिता: “जनभागीदारी” के सिद््धाांत का पालन करते हुए, भारत 
ने जी-20 चर््चचाओ ंमेें यवुाओ,ं महिलाओ,ं व््यवसायोों और नागरिक समाज को 
सक्रिय रूप से शामिल किया। 

z	वैश्विक सहयोग: “वसधुैव कुटंुबकम” (दनुिया एक परिवार ह)ै की अवधारणा 
से प्रेरित होकर, भारत ने सतत भविष््य के लिए वैश्विक सहयोग पर जोर दिया।

z	कश््ममीर शोकेस: कश््ममीर मेें जी20 बैठक के स््थथान ने इस मदु्दे पर भारत की 
स््थथिति को बरकरार रखते हुए क्षेत्र की पर््यटन क्षमता पर प्रकाश डाला। 

z	ग््ललोबल साउथ के लिए आवाज: भारत ने विकासशील दशेोों की जरूरतोों, 
संसाधनोों तक समान पहुचँ और न््ययायसंगत विश्व व््यवस््थथा को बढ़़ावा दनेे की 
वकालत की।

समाचार मेें मुद्दे

G20 मेें अफ़््रीकी संघ (AU) का समावेशन

अफ्रीकी संघ (एयू) जी20 का स््थथायी सदस््य बन गया ह,ै जो वैश्विक शासन मेें 
एक महत्तत्वपूर््ण बदलाव का प्रतीक ह।ै

G20 के लिए लाभ:

z	अफ्रीका की क्षमता का दोहन: एय ूअफ्रीका के विशाल नवीकरणीय ऊर््जजा 
संसाधनोों और महत्तत्वपरू््ण खनिजोों को सामने लाता ह,ै जिससे जलवाय ुपरिवर््तन 
शमन मेें सहायता मिलती ह।ै

z	बढ़़ी हुई विश्वसनीयता: एय ू के शामिल होने से जी-20 की पहुचँ व््ययापक 
होगी, तथा अधिक समावेशी और वैश्विक रूप से प्रभावशाली समाधानोों को 
बढ़़ावा मिलेगा।

z	एक अधिक प्रतिनिधि संस््थथा: जी-20 अब वैश्विक समदुाय को अधिक 
प्रतिबिबित करता ह,ैतथा एक अधिक न््ययायपरू््ण एवं अधिक टिकाऊ विश्व के 
समर््थक के रूप मेें इसकी छवि मजबतू हो रही ह।ै

अफ़््रीका के लिए लाभ:

z	अधिक प्रभाव: कर, ऋण और जलवाय ुपरिवर््तन जैसे मदु्ददों पर वैश्विक चर््चचाओ ं
को आकार दनेे मेें AU को एक मजबतू आवाज मिलती ह।ै
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z	धारणा मेें बदलाव: यह समावेश अफ्रीका के बढ़ते आर््थथिक और राजनीतिक 

महत्तत्व को दर््शशाता ह,ै जो केवल चनुौतियोों का सामना करने वाले महाद्वीप की 

धारणा से परे ह।ै

z	सक्रिय भागीदारी: AU अब सक्रिय रूप से उन चर््चचाओ ंमेें भाग ले सकता 

ह ैजो सीध ेअफ्रीका के भविष््य को प्रभावित करते हैैं, एक निष्क्रिय प्राप्तकर््तता 

के बजाय एक प्रमखु योगदानकर््तता बन जाते हैैं।

भारत के लिए लाभ:

z	ग््ललोबल साउथ महत्तत्वपूर््ण: AU के लिए भारत की वकालत विकासशील 

दशेोों के लिए एक नेत्रत््वकर््तता के रूप मेें इसकी स््थथिति को मजबतू करती ह।ै

z	वैश्विक लक्षष्ययों के साथ संरसंरसेंरखित: यह कदम बहुध्रुवीरुवीय विश्व और अधिक 

न््ययायसंगत अंतरराष्ट्रीय व््यवस््थथा के लिए भारत के दृष्टिकोण के साथ 

संरेखित है।

z	समर््थन की संसंभावना: AU के लिए भारत का समर््थन संयकु्त राष्टट्र सरुक्षा 

परिषद की स््थथायी सीट के लिए भारत की आकांक्षाओ ंके लिए AU के समर््थन 

मेें परिवर््ततित हो सकता ह।ै

z	जी20 मेें AU का शामिल होना सहयोग के एक नए यगु का प्रतिनिधित््व करता 
ह।ै यह अफ्रीका को अपने भविष््य को आकार दनेे मेें अधिक सक्रिय रूप से 
योगदान करने और जी20 को अधिक समावेशी परिप्रेक्षष्य के साथ वैश्विक 
चनुौतियोों का समाधान करने के लिए एक मचं प्रदान करता ह।ै

निष्कर््ष

भारत की G20 अध््यक्षता ने वैश्विक कल््ययाण को बढ़़ावा देने, समावेशी जुड़़ाव 
को बढ़़ावा देने और वैश्विक दक्षिण की वकालत करने पर ध््ययान केें द्रित किया। 
भारत का लक्षष्य सहयोग को प्राथमिकता देकर और महत्तत्वपूर््ण मदु्ददों को उजागर 
करके, सभी के लिए अधिक न््ययायसंगत और टिकाऊ भविष््य को आकार देना ह।ै

प्रमुख शब्दावलियाँ
वसधैुव कुटंुबकम, लाइफ इनिशिएटिव, बहुपक्षवाद सधुार (डब््ल्ययूटीओ, 
डब््ल्ययूएचओ), उत्तर-दक्षिण सहयोग (ईयू), क्षेत्रीयषेत्रीय सहयोग (पड़़ोसी 
पहले), समावेशी जडु़़ाव (जनभागीदारी), ग््ललोबल साउथ के लिए 
आवाज (समान पहुचँ और न््ययायपूर््णर््ण विश्व व््यवस््थथा)
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G-7, विश्व की सात प्रमखु विकसित अर््थव््यवस््थथाओ ं का एक समहू ह ै : 
जिसमेें कनाडा, फ््राांस, जर््मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किगडम और संयुक्त 
राज््य अमेरिका शामिल हैैं। ये सभी देश व््ययापार, सुरक्षा, जलवायु परिवर््तन और 
आर््थथिक विकास जैसे वैश्विक मदु्ददों संबंधी नीतियोों पर चर््चचा और समन््वय करने 
के लिए प्रतिवर््ष बैठक करते हैैं।

G7 की भूमिका

सात देशोों का समहू (G7) दनुिया के समक्ष मौजूद गंभीर मदु्ददों के समाधान मेें 
महत्तत्वपूर््ण भमूिका निभाता ह।ै यहाँ इसके प्रमखु कार्ययों का विवरण दिया गया ह ै:
z	वैश्विक नेतृत््व : G7 अपने संयकु्त आर््थथिक और राजनीतिक प्रभाव से प्रमखु 

वैश्विक चनुौतियोों से निपटने के लिए मचं तैयार करता ह।ै

G7 से संबंधित तथ््य 
7 सदस््य राष्टट्र 
वर््ष 1975 मेें छह सदस््योों के समूह 
की पहली बैठक
वैश्विक जीडीपी का 40%
विश्व की जनसंख््यया का 1/10
वर््ष 2014 मेें क्रीमिया पर कब््जजे 
के मामले मेें रूस को निलंबित कर 
दिया गया

z	सामूहिक कार््रवाई: यह एक उत्प्रेरक के रूप मेें कार््य करता ह,ै जलवाय ु
परिवर््तन और सरुक्षा खतरोों जैसे गंभीर मदु्ददों पर चर््चचाओ ंको प्रभावित करता ह ै
और सहयोग को बढ़़ावा दतेा ह।ै

z	व््ययापक भागीदारी: G7, चर््चचाए ँ शरुू करके व््ययापक स््तर पर अतंरराष्ट्रीय  
कार््रवाई का मार््ग प्रशस््त करता ह ै जिसे बाद मेें अधिक समावेशी मचंोों द्वारा 
संबोधित किया जाता ह।ै

z	उभरत संकटोों का समाधान: यह समहू उभरते वैश्विक संकटोों का जवाब दनेे 
मेें सक्षम ह,ै जैसा कि COVID-19 महामारी और यकू्रे न यदु्ध के संबंध मेें 
इसके हालिया प्रयासोों मेें दखेने को मिलता ह।ै

प्रमुख शब्दावलियाँ
प्रमुख विकसित अर््थव््यवस््थथाए,ँ वैश्विक नेतृत््व, सामूहिक कार््रवाई, 
सरुक्षा खतरे, व््ययापक भागीदारी, G-7 (समूह सात) आदि।

भारत और G7

भारत और G7 दशेोों के मध््य संबंध अधिक घनिष्ठ हो रह े हैैं। भले ही भारत 
इसका सदस््य नहीीं ह,ै लेकिन हालिया शिखर सम््ममेलनोों मेें उसे एक अतिथि के 

रूप मेें आमंत्रित किया गया ह।ै इसका प्रमखु कारण विश्व पटल पर भारत की तीव्र 
आर््थथिक प्रगति और वैश्विक मंच पर उसका सतत बढ़ता महत्तत्व ह।ै इस सहयोग से 
भारत सहित सभी G-7 दशेोों को लाभ होगा: भारत G7 की विशेषज्ञता से सीख 
सकता ह ैऔर G7, भारतीय बाजार एवं उसके प्रभाव का लाभ उठा सकता ह।ै

भारत के लिए G7 का महत्त्व

z	वैश्विक आवाज: भारत की भागीदारी भारत को विकासशील दनुिया की ओर 

से वैश्विक चनुौतियोों के समाधान मेें योगदान करने मेें सक्षम बनाता है

z	वैश्विक समस््यया-समाधान: G7 की चर््चचाओ ं मेें महत्तत्वपरू््ण वैश्विक मदु्ददों पर 

विचार-विमर््श होते ह,ै जहाँ भारत की विशषेज्ञता बहुमलू््य हो सकती ह।ै

z	लोकतांत्रिक नेतृत््व: सत्तावादी शक्तियोों के विपरीत, भारत की उपस््थथिति 

लोकतांत्रिक मलू््योों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर््शशाती ह।ै

z	अंतराल को भरना: भारत, विकसित दशेोों और विकासशील दशेोों के बीच 

एक महत्तत्वपरू््ण कड़़ी के रूप मेें कार््य करता ह ै और उनके मध््य सहयोग को 

बढ़़ावा दतेा ह।ै

z	रणनीतिक अंतर्दृष्टि:  भारत को महत्तत्वपरू््ण वैश्विक मदु्ददों पर प्रमखु शक्तियोों के 

दृष्टिकोण के बारे मेें बहुमलू््य जानकारी प्राप्त होती ह।ै

z	मजबूत साझेदारी का निर््ममाण: G7 विश्व की अग्रणी अर््थव््यवस््थथाओ ं के 

साथ घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए एक मचं प्रदान करता ह।ै

z	भविष््य को आकार देना: इसकी भागीदारी से भारत अतंरराष्ट्रीय नीतियोों 

एवं संस््थथानोों को प्रभावित करने करने मेें सक्षम होता है

भारत G7 के लिए क्ययों महत्त्वपरू््ण है?

z	प्रमुख वैश्विक इकाई: भारत की आर््थथिक और सैन््य शक्ति उसे विश्व मचं पर 

एक प्रमखु वैश्विक इकाई के रूप मेें स््थथापित करती ह।ै

z	  उत्तरदायी नेतृत््व:  भारत नियम-आधारित अतंरराष्ट्रीय व््यवस््थथा को बढ़़ावा 

दकेर, चीन पर जवाबी कार््यवाही का विकल््प प्रस््ततुत करता ह।ै

z	आर््थथिक महाशक्ति: भारत की तेजी से बढ़ती अर््थव््यवस््थथा इसे व््ययापार और 
निवेश के लिए एक आकर््षक भागीदार बनाती ह।ै भारत के बड़़े सकल घरेल ू
उत््पपाद के प्रतिद्वंद्वियोों ने G7 अर््थव््यवस््थथाओ ंकी स््थथापना की ह।ै 

z	वैश्विक व््यवस््थथा को संतलित करना : G7 के सदस््य दशे भारत को चीन 
के बढ़ते प्रभाव के संभावित प्रतिकार के रूप मेें दखेते हैैं।

z	इडंो-पैसिफिक के प्रमुख पक्ष: हिदं-प्रशांत क्षेत्र मेें भारत का रणनीतिक 
महत्तत्व G7 के हितोों के अनरुूप ह।ै

z	ग््ललोबल साउथ की आवाज: भारत को शामिल करने से विकासशील दशेोों 
के साथ G7 का संबंध और अधिक मजबतू होगा।

G-735
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G7 मेें शामिल न होने के प्रमुख के कारण

G7 मेें स््थथायी सदस््य के तौर पर शामिल होने का भारत का निर््णय अभी स््पष्ट 

नहीीं ह।ै भारत की झिझक के कुछ प्रमखु कारण यहाँ दिए गए हैैं:

z	सरुक्षा संसंबंधी चिंतचिंतचिंताए:ँ कुछ विशषेज्ञञों का मानना ह ै कि भारत के G7 मेें 

शामिल होने से यह चीन के लिए एक संभावित सरुक्षा जोखिम बन सकता ह।ै

z	ऐतिहासिक पषृ्ठभूमि: G7 के कुछ सदस््य दशेोों के साथ औपनिवशिक अतीत, 

पश्चिम के प्रति अविश्वास की भावना पैदा करता ह।ै

z	भू-राजनीतिक संरसंरसेंरखण: भारत, G7 आमतं्रण को रूस के खिलाफ पश्चिम 

के साथ जडु़ने और संभावित रूप से BRICS (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, 

दक्षिण अफ्रीका) को कमजोर करने के लिए दबाव डालने के प्रयास के रूप 

मेें दखे सकता ह।ै

निष्कर््ष

G7 और भारत एक पारस््परिक रूप से लाभप्रद साझेदारी प्रस््ततुततुत करते हैैं। भारत 
के योगदान तथा बढ़ते प्रभाव को G7 द्वारा काफी महत्तत्व दिया जाता ह,ै जबकि 
इसी क्रम मेें भारत को वैश्विक चर््चचा को स््वरूप देने और रणनीतिक गठबंधन 
बनाने के लिए एक मंच प्राप्त होता ह।ै निष््कर््षत: यह सहयोग अधिक स््थथिर एवं 
समदृ्ध भविष््य मेें योगदान दे सकता ह।ै

प्रमुख शब्दावलियाँ
भारत-G7 संबंध, अतिथि भागीदारी, विश्वव््ययापी प्रभाव, ग््ललोबल 
वॉयस, प्रमुख वैश्विक इकाई, उत्तरदायी नेतृत््व, आर््थथिर््थथिक शक्ति, सरुक्षा 
संबंधी चिंताए,ँ भू-राजनीतिक संरेखण आदि।

ABC
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परिचय

z	 विश्व बैैंक एक बड़़ी अतंरराष्ट्रीय वित्तीय संस््थथा ह ैजो विकासशील दशेोों को 
ऋण और अनदुान दकेर निर््धनता से उबारने का कार््य करती ह।ै 

z	 विश्व बैैंक समहू पाँच संस््थथागत समहूोों का एक भाग ह,ै जो निजी क्षेत्र के विकास, 
निवेश गारंटी और निवेश विवादोों के निपटारे पर भी ध््ययान केें द्रित करता ह।ै 

z	 विश्व बैैंक अपने वित्तपोषण, सलाह और शोध के माध््यम से वैश्विक विकास 
प्रयासोों मेें एक प्रमखु भमूिका निभाता ह।ै

z	इसमेें 189 सदस््य राष्टट्र शामिल हैैं।

विश्व बैैंक की संरचना

संस््थथा का नाम अधिदेश
क््यया भारत इसका 

सदस््य है?
पुनर््ननिर््ममाण एवं 
विकास के लिए 
अंतरराष्ट्रीय  बैैंक 
(IBRD)

यह मध््यम आय और निम््न 
आय वाले लेकिन ऋण योग््य 
देशोों की सरकारोों को ऋण 
वित्तपोषण प्रदान करता ह।ै

हाँ।

अंतरराष्ट्रीय  
विकास संघ 
(IDA)

यह सबसे गरीब दशेोों की 
सरकारोों को ब््ययाज मकु्त ऋण, 
जिन््हेें क्रेड िट और अनुदान 
कहा जाता ह,ै प्रदान करता ह।ै

हाँ।

अंतरराष्ट्रीय  वित्त 
निगम (IFC)

यह निजी क्षेत्र पर विशेष रूप 
से केें द्रित सबसे बड़़ा वैश्विक 
विकास संस््थथान ह।ै

हाँ।

बहुपक्षीय निवश 
गारंटी एजेेंसी 
(MIGA)

यह आर््थथिक विकास को 
समर््थन देने, गरीबी कम करने 
और लोगोों के जीवन मेें सुधार 
लाने के लिए विकासशील 
देशोों मेें प्रत््यक्ष विदेशी निवेश 
को बढ़़ावा दतेा ह।ै

हाँ।

निवश विवादोों के 
समाधान के लिए 
अंतरराष्ट्रीय  केें द्र 
(ICSID)

यह निवेश विवादोों के 
समाधान और मध््यस््थता के 
लिए अंतरराष्ट्रीय सुविधाए ँ
प्रदान करता ह।ै

नहीीं, भारत इसका 
सदस््य नहीीं ह।ै

विश्व बैैंक के मुख्य कार््य

z	वित्तीय सहायता: विश्व बैैंक सदस््य दशेोों को उनके आर््थथिक विकास को 
बढ़़ावा दनेे के लिए कम लागत वाले ऋण, अनदुान और यहाँ तक कि ब््ययाज 
मकु्त ऋण प्रदान करता ह।ै

विश्व बैैंक समूह और भारत36
z	सतत विकास अभियान: इस संस््थथान ने सतत विकास लक्षष्ययों (एसडीजी) 

को तैयार करने मेें महत्तत्वपरू््ण भमूिका निभाई ह।ै निर््धनता को समाप्त करने एवं 
साझा समदृ्धि को बढ़़ावा दनेे के अपने लक्षष्ययों के साथ जडु़कर उन््हेें प्राप्त करने 
की दिशा मेें यह सक्रिय रूप से कार््य करता ह।ै

z	ज्ञान का आदान-प्रदान: नीति सलाह, अनसुंधान विश्लेषण तथा तकनीकी 
सहायता प्रदान करके सार््वजनिक एवं निजी संस््थथाओ ंके साथ सहयोग करता 
ह।ै इस विशषेज्ञता और प्रशिक्षण से सार््वजनिक एवं निजी दोनोों क्षेत्ररों को लाभ 
होता ह।ै 

विश्व बैैंक और भारत

z	आधारभूत संबंध: भारत ने विश्व बैैंक की स््थथापना, ब्रेटन वड्ुस सम््ममेलन 
मेें भाग लेने और यहाँ तक कि इसके मलू नाम का प्रस््तताव दनेे मेें महत्तत्वपरू््ण 
भमूिका निभाई।

z	भारत के विकास मेें सहयोग: विश्व बैैंक ने अपनी स््थथापना के बाद से लगातार 
भारत की विकास यात्रा का समर््थन किया ह।ै 

z	संकट पर प्रतिक्रिया: COVID-19 महामारी के दौरान, विश्व बैैंक ने भारत 
सरकार और अन््य हितधारकोों के साथ साझदेारी की, जैसे:

�	स््ववास््थ््य दखेभाल, सामाजिक कार््यक्रमोों और अर््थव््यवस््थथा मेें महत्तत्वपरू््ण 
आवश््यकताओ ंको परूा करना।

�	 भारत की COVID-19 प्रतिक्रिया मेें सहायता के लिए $2.75 बिलियन 
की आपातकालीन निधि प्रदान की।

विश्व बैैंक और भारत के बीच साझदेारी का हालिया विकास क्रम

विश्व बैैंक और भारत के बीच एक मजबूत साझेदारी ह ै जो विभिन््न क्षेत्ररों मेें 
विकास पर केें द्रित ह।ै यहाँ उनके हालिया सहयोग के कुछ पहलू दिए गए हैैं:
z	शिक्षा: इसका उद्देश््य विशषे रूप से लड़कियोों के लिए गणुवत्तापरू््ण प्राथमिक 

और माध््यमिक शिक्षा तक बेहतर पहुचँ सनुिश्चित करना ह।ै इसके अतिरिक्त, 
इस संस््थथा ने कौशल विकास पहल का भी समर््थन किया ह।ै

z	सामाजिक क्षेत्र: COVID-19 के प्रभाव को कम करने के लिए वित्तीय 
सहायता प्रदान की और कौशल विकास कार््यक्रमोों के माध््यम से महिलाओ ं
को सशक्त बनाया ह।ै

z	स््ववास््थ््य: स््ववास््थ््य दखेभाल सेवा के बनुियादी ढाँच े को मजबतू करने और 
महामारी से लड़ने के लिए महत्तत्वपरू््ण वित्तपोषण का प्रस््तताव किया ह।ै विशषे 
रूप से, नए एचआईवी संक्रमणोों मेें महत्तत्वपरू््ण रूप से कमी लाने मेें योगदान 
दिया और तपेदिक उपचार कार््यक्रमोों का समर््थन किया ह।ै

z	पोषण: वर््ष 2015 से लाखोों गर््भवती और स््तनपान कराने वाली महिलाओ ं
तक महत्तत्वपरू््ण सहायता पहुचँाई गई ह।ै
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z	ऊर््जजा: मध््य प्रदशे मेें बड़़े पैमाने पर सौर ऊर््जजा परियोजनाए ँस््थथापित करने हते ु
सहयोग किया ह।ै

z	बुनियादी ढाँचा: इस संस््थथा ने ग्रामीण जल आपरू््तति और स््वच््छता 
परियोजनाओ ंमेें महत्तत्वपरू््ण योगदान दिया ह।ै

z	लॉजिस््टटिक््स: विश्व बैैंक के लॉजिस््टटिक््स परफॉर्ममेंस इडेंक््स मेें भारत की रैैंकिग 
मेें सधुार हुआ ह।ै

चुनौतियााँ और अवसर

भारतीय शहरोों पर विश्व बैैंक की रिपोर््ट मेें तेजी से बढ़ती जनसंख््यया को समायोजित 
करने के लिए शहरी बुनियादी ढाँचे मेें अधिक निवश की आवश््यकता को 
रेखांकित किया गया ह।ै चनुौतियोों मेें निजी वित्त को आकर््षषित करना और नगर 
निगम के राजस््व संग्रह मेें सुधार करना शामिल ह।ै रिपोर््ट मेें शहर की वित्तीय 
स््थथिति और साख को मजबूत करने की सिफारिश की गई ह।ै

विश्व बैैंक समूह से संबंधित चुनौतियााँ

विश्व बैैंक (WBG) को कई कमियोों के लिए आलोचना का सामना करना पड़ 
रहा ह:ै
z	असंतसंतसुंतलित प्रतिनिधित््व: मतदान संरचनाओ ं के कारण निर््णय लेने मेें 

विकासशील दशेोों की भमूिका कम होती ह।ै

z	ऋण संसंबंधी शर्ततें: ऋण की शर्ततें आर््थथिक नीतियोों और प्रथाओ ंको लाग ूकरके 
ऋण लेने वाले राष्टट्ररों की संप्रभतुा से समझौता कर सकती हैैं।

z	कार््ययान््वयन अंतरंतराल: विश्व बैैंक समहू अपने स््वयं के मलू््ययाां्ययाांकन निकायोों से 
सधुार के लिए सिफारिशोों को लाग ूकरने के लिए संघर््ष करता ह।ै

z	अस््थथिर विकास मॉडल: पर््ययावरणीय या सामाजिक प्रभाव पर विचार किए 
बिना आर््थथिक विकास पर विश्व बैैंक समहू का ध््ययान लंबे समय के लिए 
हानिकारक हो सकता ह।ै

z	बड़़ी परियोजना संसंबंधी पूर््ववाग्रह: बड़़े पैमाने की परियोजनाए ँ निवेशकोों को 
आकर््षषित करती हैैं लेकिन उनमेें प्रायः जलवाय ुलक्षष्ययों के साथ तालमले की 
कमी होती ह ैऔर वे समदुायोों को विस््थथापित कर सकती हैैं।

आगे की राह

इन चनुौतियोों का समाधान करने के लिए, विश्व बैैंक समहू निम््नलिखित सुधारोों 
पर विचार कर सकता ह:ै
z	प्रतिनिधित््व संसंबंधी पुनर््ममूर््ममूर््ममूल््ययाांकन: निर््णय लेने की प्रक्रिया मेें विकासशील 

दशेोों के लिए अधिक न््ययायसंगत आवाज सनुिश्चित करना।

z	लचीली ऋण शर्ततें: ऋण की ऐसी शर्ततें निर््धधारित की जाए ँजो वित्तीय उत्तरदायित््व 
बनाए रखते हुए उधारकर््तता दशेोों की आवश््यकताओ ंको प्राथमिकता देें।

z	सतत विकास को प्राथमिकता:  सतत विकास को बढ़़ावा दनेे के लिए 
पर््ययावरणीय और सामाजिक प्रभाव आकलन को परियोजना मलू््ययााँकन मेें 
एकीकृत करना।

z	छोटी परियोजनाओ ंको समर््थन: छोटे पैमाने की पहलोों के लिए संसाधन 
आवंटित करना जिनका स््थथानीय स््तर पर महत्तत्वपरू््ण प्रभाव हो सकता ह।ै

z	साझेदारी निर््ममाण: विकास के लिए अधिक समग्र दृष्टिकोण हते ु विशषेज्ञता 
और संसाधनोों का लाभ उठाने के लिए अन््य संस््थथानोों और गैर-सरकारी संगठनोों 
के साथ सहयोग करना।

इन परिवर््तनोों को लागू करके, विश्व बैैंक समहू वैश्विक विकास को बढ़़ावा देने मेें 
एक अधिक प्रभावी और जिम््ममेदार अभिकर््तता बन सकता ह।ै

प्रमुख शब्दावलियाँ
वित्तीय सहायता, ऋण सबंधंी शर्ततें, वैश्विक चनुौतिया,ँ सामूहिक समाधान, 
सतत विकास, शातंि स््थथापना, मानवाधिकार, वैश्विक स््ववास््थ््य। आदि।
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परिचय 

z	 विश्व व््ययापार संगठन (WTO) अतंरराष्ट्रीय  व््ययापार के लिए विश्व का एक 
केें द्रीय संगठन ह।ै 

z	वर््ष 1995 मेें स््थथापित, यह सामान््ययीकृत शलु््क और व््ययापार समझौते (GATT) 
जैसे पिछले समझौतोों की परिणति का प्रतिनिधित््व करता ह।ै

z	164 सदस््य दशेोों के साथ और 98% से अधिक वैश्विक व््ययापार को शामिल 
करते हुए, डब््ल्ययूटीओ व््ययापार समझौतोों पर वार््तता करने और उन््हेें लाग ूकरने 
के लिए एक मचं के रूप मेें कार््यरत ह।ै 

z	इसका मखु््य उद्देश््य सचुारू, परू््ववानमुानित और मकु्त-प्रवाह की प्रकृति वाले 
अतंरराष्ट्रीय  व््ययापार को सनुिश्चित करना ह।ै

व्यापार और टरैिफ पर सामान्य समझौता (GATT)

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय  व््ययापार को आकार देने मेें टैरिफ और 
व््ययापार पर सामान््य समझौते (GATT) ने महत्तत्वपूर््ण भमूिका निभाई ह।ै वर््ष 
1948 मेें स््थथापित, यह 1995 मेें विश्व व््ययापार संगठन (WTO) द्वारा अपनी 
जिम््ममेदारियाँ संभालने तक व््ययापार नियमोों के लिए प्राथमिक ढाँचा बना हुआ था।
z	GATT की सीमाए:ँ अपने योगदान के बावजदू, GATT की कुछ सीमाए ँ

थीीं: जैसे 

�	सीमित दायरा: GATT ने मखु््य रूप से वस््ततुओ ंपर टैरिफ और कोटा 
कम करने पर ध््ययान केें द्रित किया, जिसमेें सेवाओ ं या बौद्धिक संपदा मेें 
व््ययापार को संबोधित करने का अधिकार नहीीं था।

�	संस््थथागत कमियाँ: GATT औपचारिक संस््थथागत ढाँच ेके बिना समझौतोों 
के एक समहू के रूप मेें संचालित होता ह,ै जो प्रवर््तन एवं विवाद समाधान 
मेें बाधा डालता ह।ै

z	विश्व व््ययापार संगठन का उदय: विश्व व््ययापार संगठन ने वस््ततुओ,ं सेवाओ ं
और बौद्धिक संपदा मेें व््ययापार को नियंत्रित करने वाले एक व््ययापक काननूी ढाँच े
की स््थथापना करके इन कमियोों को संबोधित किया। इसने व््ययापार समझौतोों की 
दखेरेख और सदस््य दशेोों के बीच विवादोों को सलुझाने के लिए एक स््थथायी 
संस््थथागत संरचना भी बनाई।

विश्व व्यापार संगठन के कार््य

विश्व व््ययापार संगठन विभिन््न कार्ययों के माध््यम से अंतरराष्ट्रीय  व््ययापार को 
बढ़़ावा देने के लिए एक केें द्रीय संस््थथा के रूप मेें कार््य करता ह:ै 
z	व््ययापार समझौते लागू करना:  विश्व व््ययापार संगठन यह सनुिश्चित करता ह ै

कि सदस््य दशे व््ययापार सौदोों के तहत अपनी प्रतिबद्धताओ ं का पालन करेें। 
इसमेें विशिष्ट दशेोों के लिए अधिमान््य व््यवहार जैसी अनचुित प्रथाओ ं को 
रोकना शामिल ह।ै

विश्व व्यापार संगठन और भारत37
विश्व व््ययापार संगठन की संरचना 

 मंत्रिस््तरीय सम््ममेलन

सामान््य परिषद

विवाद निपटान 
निकाय

वस््ततु परिषद सेवा परिषद

व््ययापार नीति समीक्षा 
निकाय

बौद्धिक संपदा परिषद

z	व््ययापार वार््तता हेतु मंच प्रदान करना: यह दशेोों को व््ययापार समझौतोों पर 

बातचीत करने और विवाद समाधान तंत्र स््थथापित करने के लिए एक रूपरेखा 

प्रदान करता ह ै(उदाहरण के लिए, कृषि और बौद्धिक संपदा पर समझौते)। 

z	व््ययापार विवादोों का समाधान : विश्व व््ययापार संगठन औपचारिक सनुवाई के 

माध््यम से सदस््य दशेोों के बीच व््ययापार विवादोों को निपटाने के लिए एक मचं 

प्रदान करता ह ै(उदाहरण के लिए, कृषि सब््ससिडी पर विवाद)। 

z	व््ययापार प्रवाह को बढ़़ावा: यह सीमाओ ंके पार वस््ततुओ ंऔर सेवाओ ंके 

सहज आदान-प्रदान के लिए एक काननूी ढाँचा स््थथापित करता ह।ै

z	व््ययापारिक क्षमता का निर््ममाण: विश्व व््ययापार संगठन विकासशील दशेोों को 

अतंरराष्ट्रीय  व््ययापार मेें प्रभावी ढंग से भाग लेने मेें समर््थन दतेा ह।ै इसमेें उन््हेें 

व््ययापार वार््तताओ ं और समझौतोों को संचालन करने मेें मदद करने के लिए 

तकनीकी सहायता कार््यक्रम शामिल हैैं।

विश्व व्यापार संगठन की शासन-विधि 

z	मंत्रिमंडल स््तरीय सम््ममेलन: यह विश्व व््ययापार संगठन की सर्वोच््च निर््णय लेने 

वाली एक संस््थथा ह ैऔर इसकी बैठक सामान््य तौर पर प्रत््ययेक दो वर््ष मेें होती ह।ै

z	सामान््य परिषद: यह जिनेवा मेें स््थथित विश्व व््ययापार संगठन (WTO) की 

सर्वोच््च निर््णय लेने वाली संस््थथा ह,ै और इसकी बैठकेें  नियमित रूप से 

आयोजित होती हैैं।

z	व््ययापार नीति समीक्षा निकाय (TPRB): डब््ल्ययूटीओ जनरल काउंसिल 

व््ययापार नीति की समीक्षा करने और व््ययापार नीति विकास पर महानिदशेक की 

नियमित रिपोर््ट पर विचार करने के लिए टीपीआरबी के रूप मेें बैठक करती ह।ै

z	विवाद निपटान निकाय (DSB): डब््ल्ययूटीओ सदस््योों के बीच विवादोों से 

निपटने के लिए जनरल काउंसिल विवाद निपटान निकाय (डीएसबी) के रूप 

मेें बलुाई जाती ह।ै



विश्व व्यापार संगठन और 97

विश्व व्यापार संगठन की उपलब्धियााँ

विश्व व््ययापार संगठन (WTO) ने वैश्विक व््ययापार को आकार देने मेें महत्तत्वपूर््ण 

भमूिका निभाई ह:ै

z	व््ययापार नियमोों का सरलीकरण: डब््ल्ययूटीओ ने वस््ततुओ ं और सेवाओ ं

मेें व््ययापार के लिए बाध््यकारी नियमोों की एक रूपरेखा स््थथापित की, जिसने 

जटिलताओ ंको कम किया और व््ययापार प्रवाह को प्रोत््ससाहित किया।

z	विकास मेें सहायक की भूमिका: डब््ल्ययूटीओ ने विकसित दशेोों के लिए 

उनकी आर््थथिक वदृ्धि को बढ़़ावा दनेे के लिए अल््प-विकसित दशेोों से निर््ययात 

के लिए बाधाओ ं को कम करने की आवश््यकता को पहचान कर उसको 

बढ़ावा दिया ह।ै

z	व््ययापार की मात्रा मेें वृद्धि: औसत टैरिफ मेें उल््ललेखनीय रूप से कमी आई 

ह,ै जिससे वैश्विक व््ययापार मलू््य लगभग चार गनुा हो गया ह ैतथा वर््ष 1995 

के बाद से व््ययापार की मात्रा मेें पर््ययाप्त वदृ्धि हुई ह।ै

z	वैश्विक मूल््य �ृंखलाए:ँ डब््ल्ययूटीओ ने वैश्विक मलू््य �ृंखलाओ ंके उत््थथान 

मेें मदद की, जहाँ व््यवसाय दक्षता को बढ़़ावा दतेे हुए सीमाओ ंके पार सामग्री 

और उत््पपादन का स्रोत बना सकते हैैं।

z	गरीबी न््ययूनीकरण: विश्व व््ययापार संगठन का विचार, वैश्विक गरीबी मेें अब 

तक की सबसे तेज गिरावट के साथ मले खाता ह,ै जो व््ययापार और गरीबी मेें 

कमी के बीच एक संभावित संबंध का सझुाव दतेा ह।ै

z	सेवाओ ंऔर स््थथिरता पर ध््ययान: डब््ल्ययूटीओ ने सचूना प्रौद्योगिकी उत््पपादोों मेें 

व््ययापार को और अधिक उदार बना दिया ह ैसाथ ही हानिकारक कृषि निर््ययात 

सब््ससिडी को समाप्त कर दिया ह,ै जिससे अधिक सतत व््ययापारिक वातावरण 

को बढ़़ावा मिला ह।ै

विश्व व्यापार संगठन से संबंधित मुद्दे

z	  संस््थथागत शिथिलता: व््ययापार विवादोों को निपटाने के लिए जिम््ममेदार निष्क्रिय 

अपीलीय निकाय, डब््ल्ययूटीओ की प्रवर््तन क्षमता को कमजोर करता ह।ै

z	पुराना ढाँचा: डब््ल्ययूटीओ ई-कॉमर््स और डिजिटल व््ययापार जैसे अनकूुलन 

क्षमता मेें बाधा डालने वाले आधनुिक मदु्ददों के समाधान के लिए संघर््ष कर 

रहा ह।ै

z	अनुचित आचरण: चीन का राज््य-निर्देशित आर््थथिक मॉडल और अमरेिका-
चीन व््ययापार यदु्ध डब््ल्ययूटीओ प्रणाली के मकु्त-बाजार सिद््धाांतोों को बाधित 

करते हैैं।

z	विकास विभाजन: "विकसित" और "विकासशील" दशेोों की अस््पष्ट 

परिभाषा, वार््तता मेें मतभदे पैदा करती ह।ै

z	  गतिरोध और रुकावट: बातचीत मेें बार-बार गतिरोध और अपीलीय निकाय 

की नियकु्तियाँ प्रगति को अवरुद्ध करती हैैं।

z	प्रतिस््पर्द्धी समझौते: NAFTA और आसियान जैसे क्षेत्रीय व््ययापार समझौतोों 

का उदय डब््ल्ययूटीओ के बहुपक्षीय दृष्टिकोण को कमजोर करता ह।ै

z	लाभ का ह्रास: विकसित दशेोों द्वारा टैरिफ मेें कटौती से विकासशील दशेोों 

के लिए अधिमान््य व््यवहार कमजोर हो गया ह।ै

प्रमुख शब्दावलियाँ
व््ययापारिक ढाचँा, व््ययापार समझौते और विवाद, व््ययापार सवुिधा एव ं
विकास, व््ययापार नियम को सवु््यवस््थथित करना, विवाद निपटान 
की शिथिलता, आउटडेटेड फ्रेम वर््क  (ई-कॉमर््स), अनुचित व््ययापार 
आचरण, क्षेत्रीय व््ययापार समझौते। 

विश्व व्यापार संगठन और भारत

भारत, वर््ष 1995 मेें विश्व व््ययापार संगठन (डब््ल्ययूटीओ) की स््थथापना के बाद 

से ही इसका एक प्रमखु भागीदार रहा ह,ै जो इससे पहले भी वर््ष 1948 के 

डब््ल्ययूटीओ के अग्रदतू, टैरिफ और व््ययापार पर सामान््य समझौते (GATT) मेें 

भाग ले चकुा था। भारत ने निम््नलिखित हतेु डब््ल्ययूटीओ का सक्रिय रूप से 

उपयोग किया ह:ै

z	निर््ययात को बढ़़ावा: डब््ल्ययूटीओ समझौतोों के माध््यम से कम व््ययापार बाधाओ ं

ने भारत को वस््ततुओ ंऔर सेवाओ ंका एक प्रमखु निर््ययातक बनने मेें मदद की ह।ै

z	अर््थव््यवस््थथा का विकास: वैश्विक बाजारोों तक पहुचँ और प्रौद्योगिकी 

हस््तताांतरण ने भारत की आर््थथिक वदृ्धि मेें योगदान दिया ह।ै

z	हितोों संबंधी चिंताए ँउठाना: भारत, विश्व व््ययापार संगठन के भीतर विकासशील 

दशेोों के हितोों की वकालत करता ह ैऔर निष््पक्ष व््ययापार प्रथाओ ंपर जोर दतेा ह।ै

खाद्य सुरक्षा पर भारत का रुख

चावल उत््पपादन पर सीमा से अधिक सब््ससिडी को उचित ठहराने के लिए भारत 

प्रायः डब््ल्ययूटीओ के "पीस क््ललॉज" का उपयोग करता ह।ै यह डब््ल्ययूटीओ 

नियमोों के कड़़ाई से पालन करने के स््थथान पर घरेलू खाद्य सुरक्षा जरूरतोों को 

प्राथमिकता देता ह।ै

z	सब््ससिडी का स््तर: भारत अपनी विशाल एवं सभुदे्य आबादी को सहायता 

दनेे की आवश््यकता का हवाला दतेे हुए, डब््ल्ययूटीओ द्वारा निर््धधारित 10% 

की सीमा से अधिक चावल सब््ससिडी प्रदान करता ह।ै

z	सार््वजनिक भंडार कार््यक्रम: पीस क््ललॉज के तहत अनमुति प्राप्त इन कार््यक्रमोों 

मेें गरीबोों के लिए खाद्य सरुक्षा सनुिश्चित करने के लिए रियायती दरोों पर चावल 

जैसे आवश््यक अनाज की खरीद और वितरण शामिल ह।ै

z	निर््ययात प्रतिबंध का बचाव: भारत अपनी खाद्य सरुक्षा की रक्षा के लिए 

आवश््यक उपायोों के रूप मेें गेहू ँऔर टूटे हुए चावल (पश ुचारे मेें प्रयकु्त) पर 

अस््थथायी निर््ययात प्रतिबंध का बचाव करता ह।ै

z	चुनौतियाँ और विचार: जबकि भारत अपनी विशाल आबादी की खाद्य 

सरुक्षा को प्राथमिकता दतेा ह,ै यह दृष्टिकोण डब््ल्ययूटीओ के अन््य सदस््योों की 

चितंाए ँबढ़़ाता ह:ै जैसे 

z	बाजार संबंधी विकृत ि: अत््यधिक सब््ससिडी वैश्विक कृषि बाजारोों को विकृत 

कर सकती ह।ै

z	व््ययापार निश्चितता: अन््य दशे खाद्य व््ययापार मेें परू््ववानमुयेता चाहते हैैं और 

निर््ययात प्रतिबंधोों को विघटनकारी के रूप मेें दखे सकते हैैं।
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� प्रहार 2024: अंतरराष्ट्रीय संबंध� प्रहार 2024: अंतरराष्ट्रीय संबंध98

भारत की 7वीीं व्यापार नीति समीक्षा (2021) के मुख्य अंश

z	डिजिटलीकरण: भारत का सीमा शलु््क इलेक्ट्रॉनिक गटेव े (ICEGATE) 
व््ययापार प्रक्रियाओ ंको सरल बनाकर ऑनलाइन फाइलिग सेवाए ँप्रदान करता ह।ै

z	नौकरशाही मेें कमी: व््ययापार के लिए सिगंल विडंो इटंरफेस (स््वविफ््ट) सरकारी 
एजेेंसियोों के साथ बातचीत को कम करता ह ैसाथ ही समय और लागत बचाता ह।ै

z	तेज निकासी (क््ललीयरेेंस): डायरेक््ट पोर््ट डिलिवरी (डीपीडी) चनुिदा 
आयातकोों को 48 घटंोों के भीतर कार्गो निर््गत करने की अनमुति दतेी ह,ै 
जिससे भीड़भाड़ और लागत कम हो जाती ह।ै

z	बेहतर लॉजिस््टटिक््स: डायरेक््ट पोर््ट एटँ्री (डीपीई) कारखानोों से बंदरगाहोों तक 
कंटेनरोों की कुशल 24/7 आवाजाही को सक्षम बनाती ह।ै

z	जीएसटी क्रियान््वयन: वस््ततु एवं सेवा कर (जीएसटी) घरेल ू व््ययापार को 
सवु््यवस््थथित करने वाला एक प्रमखु संरचनात््मक सधुार ह।ै

z	व््ययापार संबंधी सवुिधाए:ँ डब््ल्ययूटीओ के व््ययापार सवुिधा समझौते (टीएफए) 
को लाग ू करने के सक्रिय प्रयास तेजी से और सस््तते व््ययापार को बढ़़ावा दतेे 
हैैं। फलस््वरूप, भारत की "सीमाओ ं के पार व््ययापार" रैैंकिग मेें उल््ललेखनीय 
सधुार हुआ ह।ै

z	FDI और IPR: प्रत््यक्ष विदशेी निवेश (एफडीआई) व््यवस््थथा का उदारीकरण 
और राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति (2016) अधिक खलुी अर््थव््यवस््थथा 
के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर््शशित करती ह।ै

चिंताएँ एवं प्रतिक्रियाएँ

z	अपरिवर््ततित व््ययापार नीति: व््ययापारिक साझदेारोों ने वर््ष 2015 के बाद से 
भारत की व््ययापार नीति मेें महत्तत्वपरू््ण बदलावोों की कमी के बारे मेें चितंा जताई 
ह,ै जिसमेें टैरिफ और अन््य व््ययापार नियंत्रणोों पर निरंतर निर््भरता भी शामिल ह।ै

z	भारत की प्रतिक्रिया: भारत ने घरेल ूमाँग और आपरू््तति मेें उतार-चढ़़ाव को 
प्रबंधित करने की आवश््यकता पर प्रकाश डालते हुए अपने दृष्टिकोण को 
उचित ठहराया ह ै जो व््ययापारियोों को प्रभावित कर सकता ह।ै उन््होोंने खाद्य 
सरुक्षा सनुिश्चित करने के लिए सार््वजनिक स््टटॉक होल््डडििंग (पीएसएच) के लिए 
एक स््थथायी डब््ल्ययूटीओ समाधान का भी अनरुोध किया ह।ै

भारत और विश्व व््ययापार संगठन विवाद
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z	मामला: वर््ष 2019 मेें, यरूोपीय संघ (ईय)ू ने मोबाइल 

फोन, उसके घटकोों और एकीकृत सर््ककिट  सहित विभिन््न 

आईटी उत््पपादोों पर भारत के आयात शलु््क लगाने को 

चनुौती दी। ये शलु््क 7.5% से लेकर 20% तक थे। 

यरूोपीय संघ ने तर््क  दिया कि ये टैरिफ विश्व व््ययापार संगठन 

(डब््ल्ययूटीओ) समझौतोों के तहत उच््चतम अनमुत दर से 

अधिक हैैं। इसी वर््ष जापान और ताइवान द्वारा भी इसी 

तरह की शिकायतेें दर््ज की गई।ं

z	निर््णय: डब््ल्ययूटीओ पैनल ने भारत के विरुद्ध निर््णय 

सनुाया और पाया कि उसके आयात शलु््क डब््ल्ययूटीओ 

के नियमोों के अनरुूप नहीीं हैैं। सरल शब््दोों मेें, डब््ल्ययूटीओ 

ने निर््धधारित किया कि भारत के टैरिफ ने वैश्विक व््ययापार 

नियमोों का उल््ललंघन किया ह।ै
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 z	विवाद: भारत ने विश्व व््ययापार संगठन (डब््ल्ययूटीओ) 

पैनल के उस निर््णय को चनुौती दी जिसमेें उन पर सचूना 

और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) उत््पपादोों पर आयात 

शलु््क बढ़़ाकर वैश्विक व््ययापार नियमोों का उल््ललंघन करने 

का आरोप लगाया गया था।

z	भारत की कार््रवाई: भारत ने पैनल के निर््णय को पलटने 

या रद्द करने की माँग करते हुए एक अपील दायर की ह।ै

विश्व व्यापार संगठन मेें विवाद निपटान प्रक्रिया

z	द्विपक्षीय परामर््श: पहले चरण मेें संबंधित डब््ल्ययूटीओ सदस््योों (भारत और 

शिकायत करने वाले दशे/दशेोों) के बीच चर््चचा शामिल ह।ै

z	विश्व व््ययापार संगठन पैनल की समीक्षा: यदि वार््तता विफल हो जाती ह,ै तो 

मामला निर््णय के लिए डब््ल्ययूटीओ विवाद निपटान पैनल के पास जाता ह।ै

z	अपीलीय निकाय अपील (वर््तमान मेें अवरुद्ध है): असंतषु्ट पक्ष आमतौर 

पर आगे की समीक्षा के लिए डब््ल्ययूटीओ अपीलीय निकाय मेें पैनल के 

फैसले के विरुद्ध अपील कर सकते हैैं। हालाँकि, अमरेिका द्वारा नए सदस््योों 

की नियकु्तियोों पर रोक लगाए जाने के कारण अपीलीय निकाय वर््तमान मेें 

कार््य नहीीं कर रहा ह।ै

प्रमुख शब्दावलियाँ
GATT सदस््यता (1948), डब््ल्ययूटीओ के संस््थथापक सदस््य 
(1995), विकासशील देशोों की हिमायत, पीस क््ललॉज के लिए आवाज 
उठाना, सार््वजनिक स््टटॉक होल््डडििंग कार््यक्रम, जीएसटी क्रियान््वयन, 
राष्ट्रीय IPR नीति (2016), विवाद निपटान प्रक्रिया आदि। 

विश्व व्यापार संगठन का 13वााँ  
मंत्रिमंडल स्तरीय सम्मेलन (अबू धाबी, 2024)

संदर््भ: विश्व व््ययापार संगठन (डब््ल्ययूटीओ) ने 26 से 29 फरवरी, 2024 तक अब ू

धाबी मेें अपना 13वाँ मंत्रिमंडल स््तरीय सम््ममेलन (एमसी13) आयोजित किया।

मुख्य बिंद:ु

z	नए सदस््य: कोमोरोस और तिमोर-लेस््तते डब््ल्ययूटीओ मेें शामिल हो गए हैैं, 

जिससे कुल सदस््यता 166 हो गई ह।ै

z	घरेलू सेवा विनियम: सेवाओ ं के लिए घरेल ू नियमोों पर नए नियमोों की 

घोषणा की गई। इन "सर््ववाधिक पसंदीदा-राष्टट्र" सिद््धाांतोों से डब््ल्ययूटीओ के 

सभी सदस््योों को लाभ होगा।

z	आर््थथिक प्रभाव: नए नियमोों से अपेक्षा की जाती ह ैकि:

�	वैश्विक स््तर पर व््ययापार लागत मेें $125 बिलियन से अधिक की कमी 

सनुिश्चित करना।

�	वर््ष 2032 तक वैश्विक वास््तविक आय मेें कम-स-ेकम 0.3% ($301 

बिलियन) की वदृ्धि करना।

�	वर््ष 2032 तक वैश्विक सेवा निर््ययात मेें 0.8% ($206 बिलियन) की 

वदृ्धि करना।
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विश्व व्यापार संगठन और 99

भारत का रुख:
z	बहुपक्षीय व््ययापार प्रणाली: भारत ने गैर-व््ययापारिक मदु्ददों से मकु्त एक केें द्रित 

डब््ल्ययूटीडब््ल्ययूटीडब््ल्ययूटीओ एजेेंडे को बनाए रखने के महत्तत्व पर जोर दिया ह।ै

z	सतत प्रथाए:ँ भारत ने जलवाय ुपरिवर््तन के खिलाफ एक प्रमखु उपकरण के 
रूप मेें स््थथायी जीवन को बढ़़ावा दनेे वाले अपने "LiFE" (पर््ययावरण के लिए 
जीवन शलैी) आदंोलन पर प्रकाश डाला।

z	गैर-व््ययापारिक मुद्दे: भारत ने तर््क  दिया कि गैर-व््ययापारिक मदु्दे व््ययापार संबंधी 
विकृतियोों और बाधाओ ंका कारण बन सकते हैैं। लिग और एमएसएमई जैसे 
विषयोों को डब््ल्ययूटीडब््ल्ययूटीडब््ल्ययूटीओ के दायरे मेें लाना अन््य संगठनोों मेें मौजदूा चर््चचाओ ंके 
कारण अव््ययावहारिक माना गया था।

z	समावेशन: भारत का मानना ह ैकि समावेशन के मदु्ददों को अतंरराष्ट्रीय व््ययापार 
नियमोों के बजाय राष्ट्रीय उपायोों के माध््यम से बेहतर ढंग से संबोधित किया 
जा सकता ह।ै

z	अपीलीय निकाय: भारत ने दिसंबर, 2019 से निष्क्रिय अपीलीय निकाय 
को पनुर्जीवित करने की आवश््यकता पर बल दिया।

z	विकास के लिए निवेश सवुिधा (आईएफडी): भारत और दक्षिण अफ्रीका 
ने चीन की अगवुाई वाले इस प्रस््तताव का विरोध किया।

ब्राजील की प्राथमिकताएँ:

z	प्रौद्योगिकी हस््तताांतरण और कृषि ृषि सब््ससिडी: ब्राजील ने विकासशील दशेोों के 
लिए विशषे रूप से महामारी की तैयारी, जलवाय ुपरिवर््तन शमन और स््वच््छ 
ऊर््जजा जैसे क्षेत्ररों मेें प्रौद्योगिकी हस््तताांतताांतताांतरण की सवुिधा के लिए डब््ल्ययूटीडब््ल्ययूटीडब््ल्ययूटीओ 
की आवश््यकता पर जोर दिया। इसके अतिरिक्त, ब्राजील ने खाद्य सरुक्षा को 
नकुसान पहुचँाने वाली व््ययापार-विकृत कृषि सब््ससिडी की सीमा तय करने और 
उसे कम करने का आह्वान किया ह।ै

z	मत््स््य पालन सब््ससिडी: ब्राजील ने विश्व स््तर पर मछली पकड़ने की सतत 
प्रथाओ ं को बढ़़ावा दनेे के उद्देश््य से मत््स््य पालन सब््ससिडी पर बातचीत के 
प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पषु्टि की ह।ै

z	भारत की स््थथिति: भारत ने मछली पकड़ने की विविध प्रथाओ ंऔर स््थथानीय 

मछुआरोों की आजीविका पर विचार करने के महत्तत्व पर प्रकाश डाला। उन््होोंने 

सतत प्रथाओ ंको प्रोत््ससाहित करने के लिए सदुरू जल क्षेत्ररों मेें मछली पकड़ने 

के लिए सब््ससिडी पर 25 वर््ष की रोक की भी वकालत की।

मंत्रिमंडल स््तरीय सम््ममेलन 13 के परिणामस््वरूप सेवा व््ययापार के लिए नियमोों 

को सरल बनाने मेें प्रगति हुई ह ैऔर उन क्षेत्ररों पर भी प्रकाश डाला गया जिन 

पर अधिक ध््ययान देने की आवश््यकता ह,ै जैसे कि डब््ल्ययूटीडब््ल्ययूटीडब््ल्ययूटीओ विवाद निपटान 

प्रणाली और कृषि सब््ससिडी आदि। हालाँकि, गैर-व््ययापारिक मदु्ददों और निवेश 

सुविधा के मोर्चे पर मतभेद बने हुए हैैं। आगे बढ़ते हुए, विश्व व््ययापार संगठन को 

वैश्विक व््ययापार परिदृश््य मेें प्रासंगिक बने रहने के लिए इन विविध प्राथमिकताओ ं

पर ध््ययान देने की आवश््यकता होगी।

आगे की राह

z	स््थथानीय बाजारोों की सरुक्षा: विकासशील दशेोों के घरेल ूबाजारोों को विदशेी 

वस््ततुओ ंसे बचाने के प्रावधानोों को पेश करने से डब््ल्ययूटीडब््ल्ययूटीडब््ल्ययूटीओ प्रणाली मेें उनका 

विश्वास बढ़ सकता ह।ै

z	डिजिटल व््ययापार नियम: डब््ल्ययूटीडब््ल्ययूटीडब््ल्ययूटीओ को आधनुिक बनाने के लिए डिजिटल 

व््ययापार और ई-कॉमर््स को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए नियमोों की 

एक नई रूपरेखा स््थथापित करने की आवश््यकता ह।ै

z	व््ययापार एवं स््थथायित््व: जलवाय ुपरिवर््तन का मकुाबला करने और डब््ल्ययूटीडब््ल्ययूटीडब््ल्ययूटीओ 

को पनुर्जीवित करने के लिए, पर््ययावरणीय स््थथिरता लक्षष्ययों के साथ व््ययापार 

नीतियोों को संरेखित करने के लिए बढ़़े हुए प्रयासोों की आवश््यकता ह।ै

z	विश्वास का निर््ममाण: सदस््य राष्टट्ररों के बीच विश्वास बहाल करना महत्तत्वपरू््ण 

ह।ै सामहूिक लाभ के लिए निष््पक्ष व््ययापार नियम स््थथापित करने एवं अनचुित 

प्रथाओ ं का मकुाबला करने के लिए डब््ल्ययूटीडब््ल्ययूटीडब््ल्ययूटीओ को सभी दशेोों की सक्रिय 

भागीदारी की आवश््यकता ह।ै
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परिचय

z	वर््ष 1944 मेें ब्रेटन वड्ुस सम््ममेलन के बाद स््थथापित अतंरराष्ट्रीय  मदु्रा कोष 
(IMF), 190 सदस््य राष्टट्ररों वाला एक वैश्विक संगठन ह।ै 

z	अतंरराष्ट्रीय  मदु्रा कोष का उद्भव महामदंी के बाद हुआ था। इसका उद्देश््य 
अतंरराष्ट्रीय  मदु्रा सहयोग को बढ़़ावा दनेा, वैश्विक व््ययापार को प्रोत््ससाहित 
करना और वित्तीय स््थथिरता प्राप्त करना ह ैजो आर््थथिक विकास व निर््धनता कम 
करने को गति प्रदान करता ह।ै

z	यह वित्तीय स््थथिरता और मदु्रा सहयोग को बढ़़ावा दनेे वाली आर््थथिक नीतियोों 
का समर््थन करके अपने सभी सदस््य राष्टट्ररों के लिए सतत विकास और समदृ्धि 
हासिल करने का प्रयास करता ह।ै

अंतरराष्ट् रीय  मुद्रा कोष के कार््य

अंतरराष्ट्रीय  मदु्रा कोष कई महत्तत्वपूर््ण कार्ययों के माध््यम से एक स््थथिर और समदृ्ध 
वैश्विक वित्तीय व््यवस््थथा को बनाए रखने मेें महत्तत्वपूर््ण भमूिका निभाता ह:ै
z	सहयोग एवं समन््वय: यह आर््थथिक एवं वित्तीय नीतियोों पर सदस््य दशेोों के 

बीच सहयोग को बढ़़ावा दतेा ह ैताकि एक समन््ववित दृष्टिकोण सनुिश्चित हो सके।

z	स््थथिर विनिमय दर: यह स््थथिर विनिमय दरोों को बढ़़ावा दतेा ह,ै जो अतंरराष्ट्रीय 
व््ययापार और निवेश के लिए आवश््यक हैैं।

z	बहुपक्षीय भुगतान प्रणाली: यह व््यवधानोों को कम करते हुए अतंरराष्ट्रीय  
भगुतान के लिए एक अच््छछी तरह से कार््य करने वाली प्रणाली के विकास 
का समर््थन करता ह।ै

z	वित्तीय सहायता: यह भगुतान संतलुन की समस््यया से जझू रह ेसदस््य दशेोों को 
अस््थथायी वित्तीय सहायता प्रदान करता ह,ै जिससे उन््हेें अपनी अर््थव््यवस््थथाओ ं
को स््थथिर करने मेें मदद मिलती ह।ै

अंतरराष्ट् रीय मुद्राकोष (आईएमएफ ) का वित्तपोषण

अंतरराष्ट्रीय  मदु्रा कोष (आईएमएफ) अपने वित्तीय संसाधनोों को सुरक्षित करने 
के लिए तीन-आयामी दृष्टिकोण पर निर््भर करता ह:ै
z	सदस््य कोटा: यह वित्तपोषण का प्राथमिक स्रोत ह।ै प्रत््ययेक सदस््य दशे अपनी 

आर््थथिक स््थथिति के आधार पर एक निर््धधारित राशि का योगदान दतेा ह।ै

z	बहुपक्षीय उधार: आईएमएफ के पास कोटा संसाधनोों की परू््तति के लिए सदस््य 
दशेोों और संस््थथानोों के एक समहू के साथ एक उधार व््यवस््थथा (एनएबी) ह।ै

z	द्विपक्षीय उधार समझौते: आईएमएफ व््यक्तिगत-स््तर पर सदस््य दशेोों के साथ 
उधार समझौते मेें भी प्रवेश कर सकता ह।ै

अंतरराष्ट् रीय मुद्राकोष (आईएमएफ ) की आलोचना

अंतरराष्ट्रीय  मदु्रा कोष (IMF) को इसकी संरचना और प्रथाओ ं के संबंध मेें 
आलोचना का सामना करना पड़ता ह:ै

z	वोटिंग मेें असमानता: कोटा प्रणाली विकसित राष्टट्ररों को अधिक मतदान 
अधिकार और उधार लेने की शक्ति प्रदान करती ह,ै जिससे एक असमान 
स््थथिति पैदा होती ह।ै

z	ऋण शर्ततें: आलोचकोों का तर््क  ह ै कि आईएमएफ की ऋण शर्ततें अत््यधिक 
दखल दनेे वाली हैैं और उधार लेने वाले दशेोों की आर््थथिक एवं राजनीतिक 
स््ववायत्तता का उल््ललंघन करती हैैं।

z	एक समान दृष्टिकोण: आईएमएफ पर सभी दशेोों पर, उनकी विशिष्ट 
परिस््थथितियोों की परवाह किए बिना, समान नीति निर््धधारण लाग ू करने का 
आरोप लगाया गया ह।ै

z	शक्ति संरचना संबंधी प्रमुखता: आईएमएफ मेें सधुार के लिए 85% बहुमत 
वोट की आवश््यकता होती ह,ै जो विकसित दशेोों के एक छोटे समहू, विशषे 
रूप से अमरेिका के साथ भारी रूप से केें द्रित होता ह।ै

सुधारोों की आवश्यकता

बदलते वैश्विक आर््थथिक परिदृश््य को प्रतिबिबित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय  मदु्रा 
कोष (आईएमएफ) को सुधार की माँग का सामना करना पड़ रहा ह।ै यहाँ कुछ 
प्रमखु क्षेत्र निम््नलिखित हैैं जिन पर ध््ययान देने की आवश््यकता ह:ै
z	कोटा निष््पक्षता: कोटा प्रणाली, जो मतदान के अधिकार और वित्तीय 

योगदान को निर््धधारित करती ह,ै मेें आमलूचलू परिवर््तन की आवश््यकता ह।ै 
पक्षपातपरू््ण "खलेुपन" उपाय को हटाना और चीन व ब्रिक््स दशेोों जैसी उभरती 
अर््थव््यवस््थथाओ ं के लिए कोटा बढ़़ाना महत्तत्वपरू््ण ह।ै इसके अतिरिक्त, इस 
पनुर््ववितरण को सवुिधाजनक बनाने के लिए कुल आईएमएफ फंड मेें 50% 
की वदृ्धि आवश््यक ह।ै

z	बेहतर प्रतिनिधित््व: वर््ष 2010 के सधुारोों ने एक परू््ण निर््ववाचित कार््यकारी बोर््ड 
की स््थथापना की, यह एक सकारात््मक कदम ह,ै लेकिन इसमेें और अधिक प्रगति 
की आवश््यकता ह।ै 15वीीं सामान््य कोटा समीक्षा इस प्रक्रिया को जारी रखने 
और अधिक प्रतिनिधित््वपरू््ण शासन ढाँचा बनाने का अवसर प्रदान करती ह।ै

z	अनुच््छछेद IV का आधुनिकीकरण: अनचु््छछेद IV के तहत वर््तमान द्विपक्षीय 
चर््चचाओ ंमेें पारदर््शशिता की कमी ह ैऔर यह विकासशील दशेोों की उधार लेने 
की क्षमता पर नकारात््मक प्रभाव डाल सकती ह।ै आईएमएफ को इन आकलनोों 
को अधिक उद्देश््यपरू््ण और प्रासंगिक बनाने के लिए नई तकनीकोों व सार््वजनिक 
रूप से उपलब््ध डेटा का उपयोग करना चाहिए।

प्रमुख शब्दावलियाँ
वैश्विक वित्तीय प्रणाली, बहुपक्षीय सहयोग, वित्तीय सहायता, सदस््योों 
का कोटा, वोटिग मेें असमानता, ऋण की शर्ततें, कोटा सधुार, अनचु््छछेद 
IV आधनुिकीकरण। 

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और भारत38
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z	 नेतृत््व चयन: विश्व बैैंक का नेततृ््व एक अमरेिकी और आईएमएफ का नेततृ््व 
एक यरूोपीय द्वारा करने की अनौपचारिक परंपरा को योग््यता आधारित चयन 
प्रक्रिया से बदलने की आवश््यकता ह।ै

भारत और आईएमएफ

भारत, वर््ष 1945 मेें स््थथापना के बाद से आईएमएफ का सदस््य रहा ह।ै यह 
सक्रिय रूप से इसमेें भाग लेता रहा ह।ै भारत, आईएमएफ मेें एक महत्तत्वपूर््ण 
कोटा रखता ह ैतथा आईएमएफ की नीतियोों को आकार देने मेें महत्तत्वपूर््ण भमूिका 
निभाता ह।ै आईएमएफ का अनुमान ह ै कि भारत, वर््ष 2025 तक दनुिया की 
चौथी सबसे बड़़ी अर््थव््यवस््थथा बन जाएगा।

आईएमएफ और भारत के संबंधोों मेें विकास

z	गतिशील स््थथानांतरण: आईएमएफ के साथ भारत के संबंध महत्तत्वपरू््ण रूप 
से विकसित हुए हैैं। भारत, वर््ष 1945 मेें एक संस््थथापक सदस््य था, लेकिन 
पूँजीवादी गटु के साथ जडु़़ाव के कारण शरुुआत मेें आईएमएफ को लेकर 
कुछ संदहे था।

z	उधारकर््तता से योगदानकर््तता तक: वर््ष 1991 के आर््थथिक संकट के बाद, 
भारत ने सहायता के लिए आईएमएफ का रुख किया। आईएमएफ समर््थथित 
सधुारोों को अगले दशकोों मेें भारत की प्रभावशाली आर््थथिक वदृ्धि का मार््ग 
प्रशस््त करने का श्रेय दिया जाता ह।ै तब से भारत आईएमएफ के अतंर््गत एक 
उधारकर््तता से ऋणदाता राष्टट्र मेें परिवर््ततित हो गया ह।ै

z	विकास और स््थथिरता पर फोकस: भारत ने आर््थथिक विकास और वित्तीय 
स््थथिरता को बढ़़ावा दनेे के लिए आईएमएफ के साथ सहयोग जारी रखा ह।ै 
आईएमएफ विभिन््न आर््थथिक मदु्ददों पर भारत को तकनीकी सहायता और 
नीतिगत सलाह प्रदान करता ह।ै

z	भारत का बढ़ता प्रभाव: जैस-ेजैसे भारत की आर््थथिक शक्ति बढ़़ी ह,ै वैसे-
वैसे आईएमएफ के भीतर उसका प्रभाव भी बढ़़ा ह।ै भारत ऐसे सधुारोों की 
वकालत करता ह ैजो बदलते वैश्विक आर््थथिक परिदृश््य और विकासशील दशेोों 
की जरूरतोों को बेहतर ढंग से दर््शशात हैैं।

1990 के दशक मेें भारत का भुगतान संतलुन संकट

z	चुनौती: 1990 के दशक की शरुुआत मेें, भारत को गंभीर भगुतान संतलुन घाटे 
का सामना करना पड़़ा, विशषे रूप से अमरेिका और अन््य दशेोों द्वारा कठोर 
मदु्राओ ंका उपयोग करने के कारण। इसका अर््थ यह हुआ कि भारत निर््ययात से 
होने वाली आय की तलुना मेें आयात पर अधिक विदशेी मदु्रा व््यय कर रहा 
था। दशे का विदशेी मदु्रा भडंार खतरनाक रूप से निचले स््तर पर आ गया था।

z	आईएमएफ की भूमिका: संकट से निपटने के लिए, भारत ने अतंरराष्ट्रीय  
मदु्रा कोष (IMF) से सहायता माँगी। आईएमएफ ने इस शर््त पर 3.6 बिलियन  
एसडीआर (विशषे आहरण अधिकार, विनिमय की एक आईएमएफ इकाई) 
का ऋण दनेे की पेशकश की, कि भारत महत्तत्वपरू््ण आर््थथिक सधुार लाग ूकरेगा।

z	सधुार एजेेंडा: ऋण के लिए आईएमएफ की शर्ततें संरचनात््मक सधुारोों पर 
केें द्रित थीीं। इनमेें सम््ममिलित हैैं:

�	भारतीय रुपये का अवमूल््यन: निर््ययात को बढ़़ावा दनेे और आयात को 
हतोत््ससाहित करने के लिए रुपये का अवमलू््यन।

�	राजकोषीय सदुृढ़़ीकरण: वित्तीय स््थथिरता मेें सधुार के लिए सरकारी व््यय 
और बजट घाटे को कम करना।

आईएमएफ कोटा मेें सुधार

z	अतंरराष्ट्रीय  मदु्रा कोष (IMF) सदस््य दशेोों को उनकी आर््थथिक शक्ति के 
आधार पर कोटा आवंटित करता ह।ै ये कोटा वोटिंग अधिकार और आईएमएफ 
संसाधनोों तक पहुचँ निर््धधारित करते हैैं।

z	भारत (वर््तमान मेें 8वाँ सबसे बड़़ा कोटा धारक) सहित विकासशील दशे, कोटा 
मेें अधिक हिस््ससेदारी की माँग करते हैैं। इससे उन््हेें आईएमएफ के निर््णयोों मेें 
अधिक प्रभाव मिलेगा और वित्तीय सहायता तक संभावित रूप से अधिक 
पहुचँ प्राप्त होगी।

z	आईएमएफ कोटा सधुार एक सतत बहस ह,ै जिसमेें विकासशील दशे संगठन के 
भीतर शक्ति और संसाधनोों के अधिक न््ययायसंगत वितरण की माँग कर रह ेहैैं।

भारत के आईएमएफ के साथ सहयोगी संबंध जारी रहने की संभावना ह,ै जो 
तकनीकी विशेषज्ञता प्राप्त करने और अपने स््वयं के आर््थथिक विकास एवं वैश्विक 
वित्तीय स््थथिरता को लाभ पहुचँाने वाले सुधारोों की वकालत कर रहा ह।ै
आईएमएफ ने भारत के डिजिटल ट््राांसफॉर्मेशन मॉडल की सराहना की
अतंरराष्ट्रीय  मदु्रा कोष (आईएमएफ) ने भारत के डिजिटल परिवर््तन प्रयासोों 
की सराहना की ह,ै इसके "विश्व स््तरीय डिजिटल सार््वजनिक बनुियादी ढाँच े
(डीपीआई)" को अन््य दशेोों के लिए एक संभावित रोल मॉडल के रूप मेें 
उजागर किया ह।ै आईएमएफ भारत की सफल डिजिटल सार््वजनिक बुनियादी 
ढाँचे के पीछे दो प्रमखु सिद््धाांतोों को श्रेय दतेा ह:ै
z	बिल््डडििंग ब््ललॉक दृष्टिकोण: इस रणनीति मेें मलूभतू डिजिटल उपकरण 

बनाना शामिल ह ैजिन््हेें विभिन््न प्रयोजनोों के लिए संयोजित और अनकूुलित 
किया जा सकता ह।ै उदाहरणोों मेें आधार (यनूिक आईडी सिस््टम) और 
यपूीआई (डिजिटल पेमेेंट प््ललेटफॉर््म) शामिल हैैं।

z	नवप्रवर््तन केें द्रित: भारत एक ऐसे वातावरण को बढ़़ावा दतेा ह ै जो इन 
प्रमखु डिजिटल बिल््डडििंग ब््ललॉक््स पर निर््ममित नए अनपु्रयोगोों और सेवाओ ं
के विकास को प्रोत््ससाहित करता ह।ै वैक््ससीन पंजीकरण के लिए CoWIN 
प््ललेटफॉर््म इस दृष्टिकोण का उदाहरण ह।ै

इन सिद््धाांतोों का उपयोग अन््य डीपीआई जैसे- स््ववास््थ््य, शिक्षा और कोविन 
(CoWIN) प््ललेटफार्ममों मेें भी किया गया ह।ै वे अंतरसंचालनीयता के लिए 
जगह देते हैैं, प्रतिस््पर्द्धा को बढ़़ावा देते हैैं और स््थथानीय समस््ययाओ ं के 
समाधान तैयार करने का अवसर दतेे हैैं। भारत की सफलता की कहानी एक 
अच््छछी तरह से डिजाइन किए गए डिजिटल सार््वजनिक बुनियादी ढाँचे की 
क्षमता को प्रदर््शशित करती ह।ै समान सिद््धाांतोों को अपनाकर, अन््य देश अपनी 
डिजिटल परिवर््तन यात्रा को तीव्र कर सकते हैैं।

निष्कर््ष

आईएमएफ वैश्विक वित्तीय स््थथिरता मेें महत्तत्वपूर््ण भमूिका निभाता ह।ै इन 
सुधारोों को लागू करने से यह सुनिश्चित होगा कि संस््थथान 21वीीं सदी की विश्व 
अर््थव््यवस््थथा के लिए प्रासंगिक, प्रभावी और सही मायने मेें प्रतिनिधि बना रहगेा।

प्रमुख शब्दावलियाँ
उधारकर््तता  से योगदानकर््तता  तक, आर््थथिक विकास एवं स््थथायित््व, 
भगुतान संतुलन, आईएमएफ ऋण, आईएमएफ कोटा, सधुार बहस, 
डिजिटल परिवर््तन, बिल््डडििंग ब््ललॉक दृष्टिकोण आदि। 
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विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) 
और भारत39

परिचय

विश्व स््ववास््थ््य संगठन (WHO), 1948 ई. मेें स््थथापित, संयुक्त राष्टट्र की एक 

विशेषीकृत एजेेंसी है। यह वैश्विक स््ववास््थ््य प्रयासोों का नेतृत््व करता है, दुनिया 

को सुरक्षित रखने, स््ववास््थ््य समानता को बढ़़ावा देने और बीमारियोों से निपटने 

के लिए कार््य करता है। 150 से अधिक देशोों मेें कार््ययालयोों के साथ, WHO 

स््ववास््थ््य अनुसंधान कार््यसूची को आकार देने, वैश्विक स््ववास््थ््य मानदंड 

स््थथापित करने और देशोों को तकनीकी सहायता प्रदान करने मेें महत्तत्वपूर््ण 

भूमिका निभाता है।

कार््यक्षेत्र एवं प्रमुख कार््य

WHO का प्राथमिक लक्षष्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी लोगोों को 

स््ववास््थ््य के उपलब््ध सबसे उन््नत स््ववास््थ््य सुविधा मानक तक पहुँच प्रदान 

की जा सके।

z	वैश्विक स््ववास््थ््य अभियानोों को नेतृत््व प्रदान करना: WHO वैश्विक 

स््ववास््थ््य कार््यसचूी को तय करता ह,ै अनसुंधान की दिशा को आकार दतेा ह ै

और साक्षष्य-आधारित नीतिगत विकल््प प्रस््ततावित करता ह।ै

z	अनुसंधान कार््यसचूी को आकार देना: विश्व स््ववास््थ््य संगठन विश्व भर मेें 

स््ववास््थ््य अनसुंधान को प्रोत््ससाहित करने और मार््गदर््शन करने मेें महत्तत्वपरू््ण 

भमूिका निभाता ह।ै

z	मानक निर््धधारण: डब््ल्ययूएचओ अतंरराष्ट्रीय स््ववास््थ््य मानकोों और दिशा-
निर्देशोों को विकसित करता ह ैऔर उन््हेें प्रोत््ससाहन दतेा ह।ै

z	तकनीकी सहायता: डब््ल्ययूएचओ दशेोों को उनकी स््ववास््थ््य प्रणालियोों को 

सदुृढ़ करने और स््ववास््थ््य परिणामोों मेें सधुार करने मेें मदद करने के लिए 

तकनीकी सहायता प्रदान करता ह।ै

z	स््ववास््थ््य प्रवृत्तियोों की निगरानी: डब््ल्ययूएचओ वैश्विक स््ववास््थ््य प्रवतृ्तियोों 

की निगरानी और मलू््ययााँकन करता ह ै साथ ही महत्तत्वपरू््ण स््ववास््थ््य जानकारी 

का प्रसार करता ह।ै

भारत और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ )

z	भारत की विश्व स््ववास््थ््य संगठन (डब््ल्ययूएचओ) के साथ लंबे समय से साझदेारी 

ह ैजो वर््ष 1948 से भारत की सदस््यता के समय से चली आ रही ह।ै 

z	डब््ल्ययूएचओ स््ववास््थ््य दखेभाल प्रणालियोों को सशक्त करने, सार््वभौमिक 

स््ववास््थ््य कवरेज हासिल करने तथा सार््वजनिक स््ववास््थ््य चनुौतियोों का समाधान 

करने के लिए भारत सरकार के साथ मिलकर कार््य करता ह।ै 

z	उनका सहयोग संक्रामक रोगोों को नियंत्रित करने, प्राथमिक स््ववास््थ््य देखभाल 

को बढ़़ावा देने तथा मात ृ एवं शिशु स््ववास््थ््य मेें सुधार जैसे क्षेत्ररों तक 

विस््ततृत है।

भारत के वैश्विक 
स््ववास््थ््य नेतृत््व 
को उन््नत करना

स््ववास््थ््य एव ं
कल््ययाण को 

बढ़़ावा 

स््ववास््थ््य संबंधी आपातकालीन 
तैयारियोों को सदुृढ़ करना

सार््वभौमिक स््ववास््थ््य 
कवरेज (यूएचसी)

भारत मेें डब््ल्ययूएचओ 
की रणनीतिक 
प्राथमिकताएँ

भारत मेें WHO की चार रणनीतिक प्राथमिकताएँ

विश्व स््ववास््थ््य संगठन (डब््ल्ययूएचओ) ने भारत के स््ववास््थ््य देखभाल लक्षष्ययों का 

समर््थन करने के लिए चार प्रमखु रणनीतिक प्राथमिकताओ ं की रूपरेखा तैयार 

की ह:ै

z	सार््वभौमिक स््ववास््थ््य कवरेज (Universal Health Coverage-

UHC):

�	आयषु््ममान भारत जैसी पहल के माध््यम से आवश््यक स््ववास््थ््य सेवाओ ं

तक पहुचँ का विस््ततार। 

�	प्रभावशीलता सनुिश्चित करने के लिए स््ववास््थ््य क्षेत्र के प्रदर््शन की निगरानी 

करना।

�	बेहतर सेवा वितरण के लिए डिजिटल स््ववास््थ््य उपकरणोों का उपयोग करना।

�	उपेक्षित और रोकथाम योग््य बीमारियोों को संबोधित करना।

z	स््ववास््थ््य और कल््ययाण को बढ़़ावा:

�	लक्षित कार््यक्रमोों के माध््यम से गैर-संक्रामक रोगोों (एनसीडी) से निपटना।

�	पर््ययावरणीय स््ववास््थ््य चितंाओ,ं विशषे रूप से वाय ु प्रदषूण को संबोधित 

करना।

�	मानसिक स््ववास््थ््य जागरूकता और आत््महत््यया की रोकथाम को बढ़़ावा 

दनेा।

�	खाद्य सरुक्षा और उचित पोषण सनुिश्चित करना।

z	स््ववास््थ््य संबंधी आपातकालीन तैयारियोों को सदुृढ़ करना:

�	रोग निगरानी और प्रकोप प्रतिक्रिया प्रणाली को बढ़़ाना।
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�	तीव्र प्रतिक्रिया के लिए वास््तविक-समय के स््ववास््थ््य संबंधी सचूना 

प््ललेटफार्ममों का उपयोग करना।

�	सभी स््ववास््थ््य संबंधी आपात स््थथितियोों के लिए तैयारी करना और प्रभावी 

ढंग से प्रतिक्रिया दनेा।

�	रोगाणरुोधी प्रतिरोध का मकुाबला करना।

z	भारत के वैश्विक स््ववास््थ््य नेतृत््व को उन््नत करना: 

�	भारत मेें निर््ममित उच््च गणुवत्ता वाले चिकित््ससा उत््पपादोों तक पहुचँ को 

बढ़़ावा दनेा।

�	स््ववास््थ््य दखेभाल प्रथाओ ंऔर प्रौद्योगिकियोों मेें नवाचार और जानकारी 

साझा करने को प्रोत््ससाहित करना।

�	डिजिटल स््ववास््थ््य समाधान मेें अग्रणी रूप मेें भारत की भमूिका को सशक्त 

करना।

डब्ल्यूएचओ भारत सहयोग 
रणनीति (2019-2023): परिवर््तन का काल

विश्व स््ववास््थ््य संगठन (डब््ल्ययूएचओ) और भारत सरकार ने भारत के स््ववास््थ््य 

क्षेत्र मेें सुधार के लिए एक रणनीतिक योजना (CCS) पर साझेदारी की ह।ै यह 

योजना निम््नलिखित बिदओु ंपर केें द्रित ह:ै

z	सरकारी पहलोों का समर््थन करना: राष्ट्रीय स््ववास््थ््य लक्षष्ययों को प्राप्त 

करने के लिए डब््ल्ययूएचओ भारत के स््ववास््थ््य एवं परिवार कल््ययाण मतं्रालय 

(MoHFW) तथा अन््य संबंधित मतं्रालयोों के साथ सहयोग करेगा।

z	मौजूदा नीतियोों पर निर््ममाण: सीसीएस भारत की राष्ट्रीय स््ववास््थ््य नीति-2017 

और अन््य प्रमखु स््ववास््थ््य पहलोों के अनरुूप ह।ै

z	गंभीर चुनौतियोों का समाधान: यह रणनीति गैर-संक्रामक रोगोों (एनसीडी), 

रोगाणरुोधी प्रतिरोध, वाय ुप्रदषूण और मानसिक स््ववास््थ््य जैसे जटिल मदु्ददों से 

निपटती ह।ै

कोविड-19 के दौरान भारत की सहायता मेें WHO की भूमिका 

विश्व स््ववास््थ््य संगठन (WHO) ने पूरे COVID-19 महामारी के दौरान भारत 

की सहायता करने मेें महत्तत्वपूर््ण भमूिका निभाई। उनके प्रमखु फोकस क्षेत्ररों मेें 

निम््नलिखित शामिल हैैं:

z	रणनीतिक मार््गदर््शन: डब््ल्ययूएचओ ने भारत सहित विभिन््न दशेोों को महामारी 

के लिए प्रभावी ढंग से निपटने के लिए और प्रतिक्रिया दनेे के लिए एक रोडमपै 

प्रदान किया।

z	  वैक््ससीन विकास: उन््होोंने प्रभावी COVID-19 उपचार की पहचान करने के 

लिए वैश्विक "सॉलिडैरिटी ट्रायल" मेें महत्तत्वपरू््ण भमूिका निभाई।

z	भ्रामक सचूना का मुकाबला: ‘इन््फफोडमिक’ (किसी महामारी के समय 

सचूनाओ ंकी अधिकता, विशषेकर भ्रामक सचूनाए)ँ के सामने, डब््ल्ययूएचओ 

ने सनुिश्चित किया कि सटीक और जीवन रक्षक जानकारी जनता तक पहुचँ।े

z	स््ववास््थ््य कर््मचारियोों का सशक्तीकरण: डब््ल्ययूएचओ के ऑनलाइन 

प््ललेटफ़़ॉर््म, OpenWHO ने परेू भारत मेें लाखोों स््ववास््थ््य कर््ममियोों के प्रशिक्षण 

की सवुिधा प्रदान की।

z	आपूर््तति सरुक्षित करना: संगठन ने भारत मेें फ्रंट लाइन श्रमिकोों के लिए 

आवश््यक सरुक्षात््मक उपकरणोों की उपलब््धता बढ़़ाने के लिए एक टास््क 

फोर््स की स््थथापना की।

हालिया घटनाक्रम

z	विश्व स््ववास््थ््य संगठन मेें भारत की भूमिका: भारत ने वर््ष 2020-21 के लिए 

विश्व स््ववास््थ््य संगठन के कार््यकारी बोर््ड मेें एक सीट हासिल की। यह स््थथिति 

भारत को वैश्विक स््ववास््थ््य नीतियोों को आकार दनेे और स््ववास््थ््य चनुौतियोों को 

संबोधित करने मेें महत्तत्वपरू््ण भमूिका निभाने की अनमुति दतेी ह।ै

z	  सहयोग और समानता को बढ़़ावा: भारत ने विशषेकर कोविड-19 महामारी 

के मद्देनजर अधिक अतंरराष्ट्रीय सहयोग एवं स््ववास््थ््य समानता की आवश््यकता 

पर बल दिया। यह चिकित््ससा संसाधनोों के सलुभ उत््पपादन के लिए एक वैश्विक 

नेटवर््क  बनाने पर भारत के जी20 प्रेसीडेेंसी फोकस के अनरुूप ह।ै

z	समान पहुचँ का समर््थन: गठबंधन द्वारा स््वयं नामित GAVI बोर््ड सदस््य के 

रूप मेें, भारत सक्रिय रूप से विकासशील दशेोों के लिए टीकोों तक समान पहुचँ 

को बढ़़ावा दतेा ह।ै यह आने वाले वर्षषों मेें स््ववास््थ््य दखेभाल संसाधनोों तक 

समान पहुचँ सनुिश्चित करने पर डब््ल्ययूएचओ के अपेक्षित फोकस के अनरुूप ह।ै

डब्ल्यूएचओ की आलोचना

विश्व स््ववास््थ््य संगठन (डब््ल्ययूएचओ) को हाल के स््ववास््थ््य संकटोों से निपटने के 

लिए आलोचना का सामना करना पड़़ा ह।ै 

आलोचना के बिंद:ु

z	वित्त पोषण पैटर््न: डब््ल्ययूएचओ धनी दशेोों से मिलने वाले दान पर बहुत 

अधिक निर््भर करता ह,ै जिससे इसकी स््ववायत्तता और आपात स््थथिति के 

दौरान प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करने की क्षमता के बारे मेें चितंाए ँबढ़ गई हैैं।

z	अतीत का प्रदर््शन: वर््ष 2014 के पश्चिम अफ्रीका इबोला प्रकोप के प्रति 

संगठन की प्रतिक्रिया को अपर््ययाप्त माना गया, जिससे इसकी समग्र प्रभावशीलता 

पर संदहे पैदा हो गया।

z	COVID-19 प्रतिक्रिया: आलोचक डब््ल्ययूएचओ द्वारा महामारी घोषित 

करने मेें दरेी और नियंत्रण उपायोों पर सरकारोों को सलाह दनेे मेें निर््णणायक 

कार््रवाई की कमी की ओर इशारा करते हैैं।

z	राजनीतिक प्रभाव: कुछ दशेोों का मानना ह ै कि डब््ल्ययूएचओ का दृष्टिकोण 

राजनीतिक विचारोों से प्रभावित ह।ै

z	सीमित अधिकार: डब््ल्ययूएचओ की सिफारिशेें बाध््यकारी नहीीं हैैं, जो प्रभावी 

प्रतिक्रियाओ ंको लाग ूकरने की इसकी क्षमता मेें बाधा डालती हैैं।

आगे की राह

z	सतत वित्त पोषण: अधिक स््थथिर और विविध फंडिंग मॉडल की ओर 

स््थथानांतरण, संभावित रूप से सभी सदस््य राज््योों के बढ़़े हुए योगदान के साथ, 

व््यक्तिगत दाताओ ंपर निर््भरता कम कर सकता ह।ै

z	सशक्त पूर््व चेतावनी प्रणालियाँ: सदुृढ़ निगरानी एवं प्रारंभिक चतेावनी 

प्रणालियोों मेें निवेश करने से प्रकोपोों ​​के लिए तीव्र और अधिक प्रभावी 

प्रतिक्रियाए ँसंभव हो सकेें गी।
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z	पारदर््शशिता और संसंचार: जोखिमोों और सिफारिशोों का स््पष्ट और समय पर 

संचार विश्वास बनाने व वैश्विक सहयोग सनुिश्चित करने के लिए महत्तत्वपरू््ण ह।ै

z	राष्ट्रीय सरकारोों का सशक्तीकरण: डब््ल्ययूडब््ल्ययूएचओ मजबतू सार््वजनिक 

स््ववास््थ््य बनुियादी ढाँच ेऔर तैयारी योजनाओ ंको विकसित करने मेें राष्ट्रीय 

सरकारोों का समर््थन कर सकता ह।ै

z	स््वतंत्र्वतंत्र्वतंत्र समीक्षा और सधुार: एक स््वतत्र समीक्षा और संभावित सधुार 

राजनीतिक प्रभाव के बारे मेें चितंाओ ंको दरू कर सकते हैैं और डब््ल्ययूडब््ल्ययूएचओ 

के अधिकार को सदुृढ़ कर सकते हैैं।

इन चनुौतियोों का समाधान करके, डब््ल्ययूडब््ल्ययूएचओ फिर से विश्वास हासिल कर 

सकता ह ैऔर वैश्विक स््ववास््थ््य सुरक्षा मेें अधिक प्रभावी नेता बन सकता ह।ै

प्रमुख शब्दावलियाँ
विश्व स््ववास््थ््य सभा, सार््वर््वभौमिक स््ववास््थ््य कवरजे, रणनीतिक 
साझेदारी, सार््वर््वजनिक स््ववास््थ््य चनुौतिया,ँ स््ववास््थ््य सबंधंी 
आपातकालीन तैयारी, डिजिटल स््ववास््थ््य, वैश्विक स््ववास््थ््य नीति, 
वैक््ससीन पहुचँ, फंडिग निर््भर््भरता, सतत वित्त पोषण आदि।

पिछले वर्षषों के प्रश्न
z	कोविड-19 महामारी के दौरान वैश्विक स््ववास््थ््य सरुक्षा प्रदान करने मेें विश्व 

स््ववास््थ््य संगठन (WHO) की भमूिका का समालोचनात््मक परीक्षण कीजिए।  
� (2020)
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परिचय

z	सयंकु्त राष्टट्र (यएून) की स््थथापना 1945 ई. मेें द्वितीय विश्व यदु्ध की विनाशकारी 
घटना के बाद अतंरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़़ावा दनेे तथा शांति एवं सरुक्षा बनाए 
रखने के लिए एक वैश्विक मचं के रूप मेें की गई थी।

z	यह मानवाधिकारोों, सतत विकास और अतंरराष्ट्रीय काननू को कायम रखने जैसे 
साझा सिद््धाांतोों के आधार पर सामहूिक भविष््य की दिशा मेें कार््य करने के लिए 
सभी सदस््य दशेोों को एक साथ लाता ह,ै जिनकी संख््यया वर््तमान मेें 193 ह।ै 

z	सयंकु्त राष्टट्र विश्व शांति एव ंसद्भावना स््थथापित करने मेें एक बहुआयामी भमूिका 
निभाता ह,ै महत्तत्वपरू््ण मदु्ददों पर सवंाद और वार््तता की सवुिधा प्रदान करता ह,ै 
मानवीय सहायता प्रदान करता ह ैसाथ ही स््ववास््थ््य, शिक्षा एव ंपर््ययावरण संरक्षण 
जसेै विभिन््न क्षेत्ररों मेें अतंरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़़ावा दतेा ह।ै

सयंकु्त राष्टट्र  स ेसंबधंित विभिन्न मदु्दे

z	वित्तपोषण की कमी: सयंकु्त राष्टट्र स््ववैच््छछिक योगदान पर निर््भर करता ह,ै जिससे 
वित्तीय बाधाए ँपैदा होती हैैं जो वैश्विक मदु्ददों को प्रभावी ढंग से सबंोधित करने 
की उसकी क्षमता को सीमित करती हैैं (जसेै, शांति स््थथापना)। प्रमखु वित्तपोषण 
मदु्ददों मेें निम््नलिखित शामिल हैैं :

�	संसाधन संबंधी समस््यया: $6 बिलियन का शांति रक्षा बजट वैश्विक स््तर 
पर 95,000 शांतिरक्षकोों का समर््थन करने के लिए संघर््ष करता ह ै और 
सेना-योगदान करने वाले राष्टट्ररों को प्रायः मिशन जनादशे मेें बोलने का 
अधिकार नहीीं होता ह।ै

�	अविश्वसनीय वित्तपोषण: सदस््य दशेोों के उत््ककृष्ट  योगदान और विकास 
कार्ययों के लिए स््ववैच््छछिक वित्तपोषण पर भारी निर््भरता के कारण, सयंकु्त 
राष्टट्र की वित्तीय स््थथिरता से समझौता हुआ ह।ै

�	जलवायु परिवर््तन का बोझ: विकसित दशेोों ने जलवाय ुपरिवर््तन से सबसे 
अधिक प्रभावित विकासशील दशेोों को वार््षषिक जलवाय ु वित्त मेें $100 
अरब दनेे के अपने वाद ेको परूा नहीीं किया ह,ै यह समस््यया मखु््य रूप से 
विकसित दशेोों के ऐतिहासिक उत््सर््जन के कारण उत््पन््न हुई ह।ै

z	सरुक्षा परिषद संबंधी गतिरोध: सरुक्षा परिषद मेें कुछ चनुिदा लोगोों की वीटो 
शक्ति संकटोों के प्रति त््वरित प्रतिक्रिया को रोक सकती ह,ै जिससे निष््पक्षता 
और प्रभावशीलता के बारे मेें चितंाए ँबढ़ सकती हैैं।

z	विभाजित मत: 193 सदस््योों के साथ, अलग-अलग राष्ट्रीय हित और 
राजनीतिक प्राथमिकताए ँ प्रायः असहमति का कारण बनती हैैं और एकीकृत 
कार््रवाई मेें बाधा डालती हैैं।

z	प्रयासोों का दोहराव: सयंकु्त राष्टट्र की अनेक एजेेंसियाँ समन््वय संबंधी 
समस््ययाओ ंऔर संसाधनोों की बर््बबादी को जन््म द ेसकती हैैं।

z	संघर््ष समाधान मेें बाधाए:ँ जटिल संघर््ष, सीमित ससंाधन और प्रतिस््पर्द्धी हित 

अक््सर स््थथायी समाधान एवं स््थथायी शांति मेें बाधा डालते हैैं।

z	मानवाधिकार संघर््ष: मानवाधिकारोों के प्रति प्रतिबद्ध होने के बावजदू, सयंकु्त 

राष्टट्र को सीमित तंत्ररों, राजनीतिक विचारोों और अलग-अलग व््ययाख््ययाओ ं के 

कारण उन््हेें लाग ूकरने मेें चनुौतियोों का सामना करना पड़ता ह।ै

z	परिवर््तन के प्रति अनुकूलन: सयंकु्त राष्टट्र मेें सधुार की गति धीमी दखेी जा 

रही ह,ै जिससे जलवाय ुपरिवर््तन और तकनीकी प्रगति जसैी उभरती चनुौतियोों 

का समाधान करने की इसकी क्षमता मेें बाधा आ रही ह।ै

सधुारोों की आवश्यकता

z	चार््टर संशोधन: सचिवालय से परे सधुारोों के लिए संयकु्त राष्टट्र चार््टर मेें संशोधन 

की आवश््यकता होती ह,ै जिसमेें संशोधन करना बहुत मशु््ककिल ह ै (उदाहरण 

के लिए, अनचु््छछेद 108)।

z	संयक्त राष्टट्र चार््टर समीक्षा: चार््टर को स््वयं अद्यतन की आवश््यकता ह।ै 

अप्रचलित सदंर््भ, जसेै "शत्रु राज््य" (परू््व धरुी शक्तियाँ) और हस््तक्षेप पर सीमाए ँ

[अनचु््छछेद 2(7)] पर पनुः गौर करने की आवश््यकता ह।ै

z	महासभा: हालाँकि, सरंचनात््मक सधुार अत््ययावश््यक नहीीं ह,ै लेकिन सरुक्षा 

परिषद के साथ बेहतर समन््वय महत्तत्वपरू््ण ह।ै

z	सरुक्षा परिषद सधुार : सरुक्षा परिषद मेें आवश््यक सधुार करना वर््तमान चर््चचाओ ं

का महत्तत्वपरू््ण बिद ुह ै(अलग से संबोधित किया गया)।

z	आर््थथिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC): इसकी अनेक एजेेंसियोों 

के बीच अत््यधिक ओवरलैप के कारण इसे सवु््यवस््थथित करना आवश््यक ह।ै

z	न््ययास परिषद: अपने मलू उद्देश््य की परू््तति के साथ, इस निकाय को या तो समाप्त 

करने या एक नया अधिदशे दनेे की आवश््यकता ह।ै

z	संयक्त राष्टट्र सचिवालय: लालफीताशाही मेें कमी, नौकरशाही अनकूुलन, 

विकासशील दशेोों से प्रतिनिधित््व मेें वदृ्धि और कर््मचारियोों का प्रशिक्षण प्रमखु 

प्राथमिकताए ँहैैं।

z	वित्तीय सधुार: बढ़़ी हुई फंडिंग, समय पर सदस््य योगदान और स््वतत्र राजस््व 

धाराओ ं (जैसे, टोबिन टैक््स) की खोज करना महत्तत्वपरू््ण ह।ै वित्तीय कुप्रबंधन 

को संबोधित करना भी महत्तत्वपरू््ण ह।ै

z	बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश््यकता: सयंकु्त राष्टट्र को आधनुिक बनाने के 

लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश््यकता ह।ै बदलती दनुिया मेें संगठन 

की निरंतर प्रासंगिकता और प्रभावशीलता सनुिश्चित करने के लिए चार््टर को 

अद्यतन करना, संरचनाओ ंको सवु््यवस््थथित करना और मजबतू वित्त सनुिश्चित 

करना आवश््यक कदम हैैं।

संयुक्त राष्ट्र (यूएन) संघ और  
उससे जुड़़े मुद्दे40
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भारत और संयुक्त राष्टट्र

भारत, सयंकु्त राष्टट्र (यएून) के संस््थथापक सदस््य के रूप मेें, इसकी स््थथापना के बाद 
से ही संगठन के साथ सक्रिय रूप से जडु़़ा हुआ ह।ै संयकु्त राष्टट्र के साथ भारत के 
रिश््तते की विशषेताओ ंमेें बहुपक्षवाद, शांति और अतंरराष्ट्रीय सहयोग के सिद््धाांतोों 
के प्रति प्रतिबद्धता आदि शामिल हैैं। इस सकारात््मक रिश््तते के बावजदू, भारत के 
पास संयकु्त राष्टट्र के साथ कुछ मदु्दे रह ेहैैं।

संयकु्त राष्टट्र  मेें भारत की प्रमखु चितंाएँ:

z	संयक्त राष्टट्र सरुक्षा परिषद मेें स््थथायी सदस््यता: भारत, सयंकु्त राष्टट्र सरुक्षा 
परिषद मेें स््थथायी सदस््यता की वकालत करता ह,ै जो इसके बढ़ते वैश्विक प्रभाव 
को दर््शशाता ह ैऔर एक अधिक संतलुित विश्व निकाय सनुिश्चित करता ह।ै

z	आतंकवाद से मुकाबला: भारत, आतंकवाद से लड़ने के लिए मजबतू वैश्विक 
सहयोग पर बल दतेा ह,ै जिसमेें वित्तपोषण से निपटना, नेटवर््क  को नष्ट करना 
और अपराधियोों के लिए न््ययाय सनुिश्चित करना शामिल ह।ै

z	शांति स््थथापना मेें अग्रणी: सयंकु्त राष्टट्र के शांति मिशनोों (2,75,000 से अधिक 
भारतीय सैनिक तैनात) मेें सैनिकोों के एक प्रमखु योगदानकर््तता के रूप मेें, भारत 
इन प्रयासोों के लिए निरंतर समर््थन चाहता ह।ै

z	सतत विकास: भारत, एक विशाल आबादी वाला विकासशील दशे ह ैजो कम 
कार््बन वाले भविष््य के लिए वित्त, प्रौद्योगिकी हस््तताांतरण और क्षमता निर््ममाण 
के माध््यम से जलवाय ुपरिवर््तन पर अतंरराष्ट्रीय सहायता की माँग करता ह।ै

z	परमाणु निरस्त्रीकरण: भारत एक निष््पक्ष और समावेशी वैश्विक परमाण ु
निरस्त्रीकरण प्रक्रिया की वकालत करता ह ैजो प्रसार को रोकने के साथ-साथ 
सरुक्षा चितंाओ ंका समाधान करे।

z	विकास एवं सहायता: अपनी विकासशील स््थथिति के बावजदू, भारत को 
पर््ययाप्त विकास सहायता हासिल करने मेें चनुौतियोों का सामना करना पड़ता ह।ै 
यह अतंरराष्ट्रीय समदुाय से उसके विकास लक्षष्ययों का समर््थन करने के लिए 
अधिक लक्षित सहायता प्रदान करने का आग्रह करता ह।ै

भारत, सयंकु्त राष्टट्र कूटनीति मेें सक्रिय रूप से संलग््न होता ह,ै गठबंधन बनाता ह ैऔर 
महत्तत्वपरू््ण वैश्विक मदु्ददों पर आम सहमति को बढ़़ावा दतेा ह।ै संयकु्त राष्टट्र मेें अधिक 
प्रमखु भमूिका हासिल करके, भारत का लक्षष्य अपने हितोों का बेहतर प्रतिनिधित््व 
करना तथा वैश्विक शांति, सरुक्षा एव ंसतत विकास मेें महत्तत्वपरू््ण योगदान दनेा ह।ै

सयंकु्त राष्टट्र  के अन्य निकायोों के बारे मेें भारत की आशंकाएँ 

भारत सयंकु्त राष्टट्र प्रणाली मेें सक्रिय रूप से भाग लेता ह ै लेकिन उसने विशिष्ट 
सगंठनोों के सामने चितंाए ँजताई हैैं:
z	संयक्त राष्टट्र सरुक्षा परिषद (UNSC): भारत, समसामयिक वैश्विक 

वास््तविकताओ ंको प्रतिबिबित करने के लिए अपने लिए स््थथायी सीट सहित 
सधुार की वकालत करता ह।ै

z	संयक्त राष्टट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC): भारत, मानवाधिकार 
उल््ललंघनोों पर यएूनएचआरसी के कथित परू््ववाग्रह और चयनात््मक फोकस की 
आलोचना करता ह।ै

z	व््ययापार और विकास पर संयक्त राष्टट्र सम््ममेलन (UNCTAD): भारत, 
व््ययापार और विकास के मदु्ददों पर एक अधिक संतलुित दृष्टिकोण पर जोर दतेा 
ह ैजो विकासशील दशेोों के पक्ष मेें हो।

z	संयक्त राष्टट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस््ककृ तिक संगठन (यूनेस््कको): भारत, 
सांस््ककृति क मदु्ददों के राजनीतीकरण का विरोध करता ह ैऔर यनेूस््कको के अदंर 
निष््पक्षता की वकालत करता ह।ै

z	विश्व स््ववास््थ््य संगठन (WHO): COVID-19 महामारी ने विश्व स््ववास््थ््य 
सगंठन के भीतर पारदर््शशिता और जवाबदहेी पर जोर दतेे हुए वैश्विक स््ववास््थ््य 
प्रशासन मेें सधुार के लिए भारत के आह्वान को उजागर किया।

यद्यपि टकराव के इन क्षेत्ररों के बावजदू, भारत व््ययापक सयंकु्त राष्टट्र प्रणाली मेें सक्रिय 
भागीदार बना हुआ ह ैऔर विभिन््न वैश्विक मदु्ददों पर सहयोगात््मक रूप से अपनी 
भमूिका ह।ै भारत बहुपक्षीय कूटनीति मेें संलग््न ह,ै बातचीत और वार््तता के माध््यम 
से अपनी चितंाओ ंको दरू करना चाहता ह ैऔर संयकु्त राष्टट्र के समग्र उद्देश््योों और 
प्रयासोों मेें योगदान दतेा ह।ै

सयंकु्त राष्टट्र  सरुक्षा परिषद (UNSC)

सयंकु्त राष्टट्र सरुक्षा परिषद (UNSC) संयकु्त राष्टट्र (UN) के प्रमखु अगंोों मेें से एक 
ह ैऔर अतंरराष्ट्रीय  शांति व सरुक्षा बनाए रखने की प्राथमिक जिम््ममेदारी रखता ह।ै 
वीटो शक्ति वाले पाँच स््थथायी सदस््योों (चीन, फ््राांस, रूस, यनूाइटेड किगडम और 
सयंकु्त राज््य अमरेिका) सहित 15 सदस््य दशेोों से बना, यएूनएससी के पास ऐसे 
निर््णय लेने का अधिकार ह ैजो सयंकु्त राष्टट्र के सभी सदस््य दशेोों को बाध््य करते हैैं।

संयकु्त राष्टट्र  सुरक्षा परिषद (UNSC) से जडु़़े मदु्दे

z	प्रतिनिधित््व और सधुार: वर््तमान संरचना, जिसमेें स््थथायी सदस््योों के पास वीटो 
शक्ति ह,ै को पक्षपाती और अलोकतांत्रिक माना जाता ह।ै

z	वीटो पावर: आलोचकोों का तर््क  ह ै कि स््थथायी सदस््योों द्वारा वीटो व््ययापक 
समर््थन वाले प्रस््ततावोों को बाधित कर सकता ह,ै जिससे प्रभावी कार््रवाई मेें 
बाधा आ सकती ह।ै

z	क्षेत्रीय असंतलन: उदाहरण के लिए, अफ्रीका को लगता ह ै कि परिषद मेें 
उसका प्रतिनिधित््व कम ह,ै जिससे क्षेत्रीय मदु्ददों को सबंोधित करने की उसकी 
क्षमता मेें बाधा आ रही ह।ै

z	निर््णय लेने की प्रक्रिया: यएूनएससी के निर््णय लेने की पारदर््शशिता और 
समावेशिता के बारे मेें चितंाए ँमौजदू हैैं, जिन पर स््थथायी सदस््योों का प्रभतु््व ह।ै

z	संकटोों पर प्रतिक्रिया: वैश्विक संकटोों और आपात स््थथितियोों से निपटने मेें 
परिषद की प्रभावशीलता इसकी धीमी और बोझिल प्रक्रियाओ ंके कारण बाधित 
होती ह।ै

z	कार््ययान््वयन: सदस््य दशेोों द्वारा यएूनएससी प्रस््ततावोों का अधरूा अनपुालन परिषद 
के अधिकार को कमजोर करता ह ैऔर शांति बनाए रखने की इसकी क्षमता 
को कमजोर करता ह।ै

भारत और संयकु्त राष्टट्र  सरुक्षा परिषद

भारत के पास संयकु्त राष्टट्र सरुक्षा परिषद (यएूनएससी) मेें अपने प्रतिनिधित््व और 
भमूिका को लेकर लंबे समय से मदु्दे और चितंाए ँहैैं। कुछ प्रमखु मदु्दे इस प्रकार हैैं:
z	स््थथायी सदस््यता का अभाव: भारत का तर््क  ह ैकि उसका बढ़ता वैश्विक कद 

उसको स््थथायी सदस््यता का औचित््य प्रदान करता ह,ै जिससे परिषद मेें अधिक 
सतंलुित प्रतिनिधित््व सनुिश्चित होगा।

z	प्रभाव का सीमित क्षेत्र: वर््तमान संरचना केवल पाँच स््थथायी सदस््योों के पास 
शक्ति केें द्रित करती ह,ै जिससे भारत जैसे गरै-स््थथायी सदस््योों को निर््णय लेने मेें 
पर््ययाप्त भागीदारी का अधिकार नहीीं मिल पाता ह।ै
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z	अपर््ययाप्त प्रतिनिधित््व: भारत का मानना ह ै कि शांति, रक्षा, आतंकवाद के 
विरुद्ध लड़़ाई और सतत विकास जैसे ज््वलंत मदु्ददों पर उसके दृष्टिकोणोों पर पर््ययाप्त 
विचार नहीीं किया जाता ह।ै उदाहरण के लिए, आतंकवाद का मकुाबला करना, 
जो भारत के लिए एक प्रमखु चितंा ह।ै  परिभाषाओ ंपर अतंरराष्ट्रीय सहमति 
की कमी, सीमा पार के खतरोों से निपटने मेें बाधा उत््पन््न करता ह।ै

भारत यएूनएससी मेें सधुार की वकालत करता ह,ै जिसमेें अधिक समावेशी और 
प्रतिनिधि निकाय बनाने के लिए अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमरेिका जैसे 
विकासशील क्षेत्ररों के लिए स््थथायी सीटेें शामिल करना ह।ै अतंतः, भारत एक ऐसे 
यएूनएससी के लिए प्रयास करता ह ै जो वर््तमान वैश्विक परिदृश््य को दर््शशाता हो 
और सभी सदस््य दशेोों की जरूरतोों को परूा करता हो। सधुार की दिशा मेें उसका 
प्रयास विकासशील दशेोों के लाभ के लिए वैश्विक शासन को आकार दनेे की उसकी 
प्रतिबद्धता को दर््शशाता ह।ै

स्थायी सदस्यता की राह 

सयंकु्त राष्टट्र सरुक्षा परिषद की स््थथायी सदस््यता की तलाश के लिए भारत को एक 
रणनीतिक और बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश््यकता ह:ै
z	 नेतृत््व का बेहतर प्रदर््शन: शांति मिशन, आतंकवाद विरोधी प्रयासोों तथा सतत 

विकास पहल मेें सक्रिय भागीदारी भारत की वैश्विक प्रतिबद्धता को दर््शशाती ह।ै

z	  राजनयिक वकालत: सदस््य दशेोों, विशषे रूप से स््थथायी सदस््योों की निरंतर 
परैवी आवश््यक ह।ै

z	आम सहमति का निर््ममाण: चितंाओ ंको दरू करने और सधुार के लिए सामान््य 
धरातल प्राप्त करने के लिए बातचीत और सेत-ुनिर््ममाण कूटनीति महत्तत्वपरू््ण हैैं।

z	समावेशिता को बढ़़ावा: गरै-स््थथायी सदस््योों की भागीदारी को प्रोत््ससाहित करने 
और संयकु्त राष्टट्र के प्रस््ततावोों को आकार दनेे मेें समान आवाज सनुिश्चित करने 
से पारदर््शशिता को बढ़़ावा मिलता ह।ै

z	क्षेत्रीय संबंधोों को मजबूत बनाना: IORA और SAARC जैसी मजबतू 
पहल भारत के क्षेत्रीय नेततृ््व को मजबतू कर सकती हैैं।

z	हितधारकोों को शामिल करना: सिविल सोसाइटी और गैर-राज््य अभिकर््तताओ ं
के साथ सहयोग, समर््थन को व््ययापक बनाता ह ैऔर भारत की स््थथिति को सदुृढ़ 
करता ह।ै

z	सक्रिय बहुपक्षवाद: ब्रिक््स, जी20 और क्षेत्रीय संगठनोों के साथ निरंतर जडु़़ाव, 
भारत को वैश्विक विमर््श मेें सबसे आग ेकी पंक्ति मेें रखता ह।ै

इन रणनीतियोों को अपनाकर, भारत अपना प्रभाव बढ़़ा सकता ह ैसाथ ही संयकु्त 
राष्टट्र सरुक्षा परिषद मेें एक योग््य स््थथायी सदस््य के रूप मेें शामिल होने के लिए सही 
दिशा मेें अग्रसर हो सकता ह।ै

सयंकु्त राष्टट्र  मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी )

z	सयंकु्त राष्टट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) की स््थथापना वर््ष 2006 मेें हुई थी।

z	यह मानवाधिकार संबंधी चितंाओ ंऔर उल््ललंघनोों पर चर््चचा के लिए एक मंच के 
रूप मेें कार््य करता ह।ै इसके पास मानवाधिकारोों के हनन के मामले मेें सिफारिशेें 
करने और जाँच शरुू करने की शक्ति ह।ै 

z	परिषद, दशेोों को उनके मानवाधिकार रिकॉर््ड के लिए जिम््ममेदार ठहराने और 
उन लोगोों की वकालत करने मेें महत्तत्वपरू््ण भमूिका निभाती ह ैजिनके अधिकारोों 
का उल््ललंघन हुआ ह।ै

z	यह 47 निर््ववाचित सदस््य दशेोों से मिलकर बना ह।ै

z	संयक्त राष्टट्र मानवाधिकार परिषद और भारत: भारत को तीन वर््ष के 
लिए परिषद के लिए चनुा गया था। तीसरे सार््वभौमिक आवधिक समीक्षा 
(Universal Periodic Review-UPR) चक्र के हिस््ससे के रूप मेें, भारत 
के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने वर््ष 2020 मेें परिषद को अपनी मध््ययावधि 
रिपोर््ट सौौंपी।

यएूनएचआरसी की आलोचनाएँ

मानवाधिकार परिषद (एचआरसी) को कई मोर्चचों पर आलोचना का सामना करना 
पड़़ा ह:ै
z	चयनात््मकता और पूर््ववाग्रह: इजराइल पर ध््ययान केें द्रित करने तथा दशे-विशिष्ट 

प्रस््ततावोों मेें गिरावट से राजनीतिक लक्ष्यीकरण, विशषे रूप से विकासशील दशेोों 
के बारे मेें चितंाए ँउत््पन््न होती हैैं।

z	असमान प्रतिनिधित््व: सदंिग््ध मानवाधिकार रिकॉर््ड वाले दशेोों के पास परिषद 
मेें सीटेें हैैं, जो प्रभावी जाँच मेें बाधा डालती हैैं। ऐसे सदस््योों का निलंबन दरु््लभ ह।ै

z	सीमित पहुचँ: एचआरसी सत्ररों मेें भाग लेने से जडु़़ी उच््च लागत ग््ललोबल 
साउथ की भागीदारी को प्रतिबंधित करती ह,ै जिसमेें मानवाधिकार रक्षक तथा 
बाल पीड़़ितोों जैसे संवेदनशील समहू शामिल हैैं।

z	अप्रभावी क्रियान््वयन: सार््वभौमिक आवधिक समीक्षा (यपूीआर) और 
ब््ललॉक वोटिंग से गैर-बाध््यकारी सिफारिशेें उल््ललंघन करने वालोों को जवाबदहे 
ठहराने और विशिष्ट मानवाधिकार मदु्ददों को संबोधित करने की परिषद की 
क्षमता को कमजोर करती हैैं।

आगे की राह

z	सदस््यता के सख््त मानदडं: उम््ममीदवारी और परू््ण सदस््यता, दोनोों के लिए 
मानवाधिकार अभिलेखोों की कठोर जाँच लाग ूकी जानी चाहिए।

z	समय पर कार््यवाही: परिषद को त््वरित ब्रीफिग और तत््ककाल बहस के माध््यम 
से उभरते मानवाधिकार संकटोों पर अधिक तेजी से प्रतिक्रिया दनेी चाहिए।

z	स््वतंत्र गैर-सरकारी संगठन मान््यता: मान््यता को राजनयिकोों से योग््य 
विशषेज्ञञों के पास स््थथानांतरित करने से अधिक उद्देश््यपरू््ण प्रक्रिया सनुिश्चित 
हो सकती ह।ै

z	सक्रिय दृष्टिकोण: संभावित उल््ललंघनोों का शीघ्र पता लगाने के लिए दशे का 
नियमित दौरा और समय पर रिपोर््ट प्रस््ततुत करना महत्तत्वपरू््ण ह।ै

प्रमुख शब्दावलियाँ
मानवाधिकार निकाय (यूएनएचआरसी), सार््वभौमिक आवधिक 
समीक्षा (यूपीआर), चयनात््मकता और पूर््ववाग्रह, असमान प्रतिनिधित््व, 
सीमित पहुचँ, अप्रभावी क्रियान््वयन, सिविल सोसायटी की भागीदारी 
आदि। 

भारत और यूएनएचआरसी 

भारत, यूएनएचआरसी के साथ सक्रिय रूप से जुड़़ा हुआ ह ैतथा मानवाधिकारोों 
का समर््थन करते हुए विभिन््न मोर्चचों पर जाँच का भी सामना कर रहा ह।ै जबकि, 
भारत को पहले भी परिषद के सदस््य के रूप मेें चनुा गया ह,ै लेकिन असहमतियाँ 
भी रही ह।ै संयुक्त राष्टट्र मानवाधिकार परिषद मेें भारत के विकास मॉडल की 
प्रशंसा की गई। 
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भारत के दृष्टिकोण की मखु्य विशषताएँ:

z	दलितोों का उत््थथान: भारत अपनी सकारात््मक कार््रवाई नीतियोों एवं शैक्षिक 
अवसरोों पर बल दतेा ह,ै जिसने पड़़ोसी दशेोों मेें अल््पसंख््यकोों की तलुना मेें 
दलितोों के जीवन को बेहतर बनाया ह।ै

z	मानव अधिकारोों को बढ़़ावा: भारत मौलिक अधिकारोों की गारंटी दनेे वाले 
अपने संविधान, महिलाओ,ं दलितोों और अन््य हाशिये पर रहने वाले समहूोों को 
सशक्त बनाने मेें हुई प्रगति को रेखांकित करता ह।ै

z	  बाधाओ ंको तोड़ना: भारत, द्रोपदी मरु््ममू (आदिवासी महिला राष्टट्रपति) और 
नरेेंद्र मोदी (ओबीसी प्रधानमतं्री) के उदय को समान अवसर के उदाहरण के 
रूप मेें प्रदर््शशित करता ह।ै

z	लैैंगिक समानता को बढ़़ावा: भारत, वैवाहिक बलात््ककार को अपराध मानने 
और महिलाओ ंको कार््यस््थल पर उत््पपीड़न से बचाने वाले हालिया काननू की 
ओर इशारा करता ह।ै

z	संयक्त राष्टट्र के मूल््योों के साथ संरखण: भारत, महात््ममा गांधी के मलू सिद््धाांतोों 
के पालन पर बल दतेा ह,ै जो संयकु्त राष्टट्र चार््टर और मानवाधिकारोों की सार््वभौम 
घोषणा के अनरुूप हैैं।

भारत 2022-24 कार््यकाल के लिए संयुक्त राष्टट्र मानवाधिकार परिषद के लिए 
पुनः निर््ववाचित हुआ ह।ै 

सदस्यता का महत्त्व:

z	वैश्विक मान््यता: भारत को वोट के रूप मेें मिलने वाला भारी बहुमत, 
अतंरराष्ट्रीय समदुाय मेें उसकी सशक्त स््थथिति को दर््शशाता ह।ै

z	  मानवाधिकारोों के प्रति प्रतिबद्धता: यह पनुः चनुाव मानवाधिकार संरक्षण 
के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को स््ववीकार करता ह।ै

z	चिंताओ ंका निवारण: यह भारत को जम््ममू-कश््ममीर मेें मानवाधिकारोों के संबंध 
मेें यएूनएचआरसी द्वारा उठाई गई पिछली चितंाओ ंको संबोधित करने के लिए 
एक मचं प्रदान करता ह।ै

z	सॉफ््ट पावर को बढ़ावा: यह नेततृ््वकारी भमूिका भारत की सॉफ््ट पॉवर 
कूटनीति को सदुृढ़ करती ह,ै जिससे मानवाधिकारोों के चैैंपियन के रूप मेें इसकी 
छवि को बढ़़ावा मिलता ह।ै 

संयुक्त राष्टट्र (यूएन) से संबद्ध एक वैश्विक एजेेंसी ने भारत की मानवाधिकार संस््थथा 
की पुनः मान््यता को एक वर््ष के लिए टाल दिया ह।ै
z	स््थगित करने का कारण: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) मेें 

राजनीतिक प्रतिनिधियोों की नियकु्ति और लैैंगिक संतलुन एवं कर््मचारियोों मेें 
बहुलवाद की कमी के कारण भारत के एनएचआरसी की मान््यता स््थगित करने 
की सिफारिश की गई ह।ै

z	NHRC को सिफारिश: विशिष्ट विधायी परिवर््तनोों के लिए सांसदोों और 
सरकार से आग्रह करके पेरिस सिद््धाांतोों का अनपुालन बढ़़ाना।

z	स््थगन के निहितार््थ: अतंिम निर््णय के बाद एनएचआरसी अब संयकु्त राष्टट्र 
मानवाधिकार परिषद मेें भारत का प्रतिनिधित््व नहीीं कर सकता ह।ै मानवाधिकारोों 
की रक्षा और उन््हेें बरकरार रखने मेें भारत की विश्वसनीयता को कम करता ह।ै

यूक्रे न युद्ध: रूस संयुक्त राष्टट्र मानवाधिकार परिषद से निलंबित; भारत मतदान 
से अनुपस््थथित रहा। 

भारत के संबंध मेें संयक्त राष्टट्र मानवाधिकार संबंधी चिंताएँ

संयुक्त राष्टट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) ने भारत मेें कई मदु्ददों पर 
चिंता जताई ह:ै
z	जम््ममू और कश््ममीर: UNHRC ने राजनीतिक नेताओ ंऔर कार््यकर््तताओ ं

की हिरासत का हवाला दतेे हुए जम््ममू-कश््ममीर मेें मानवाधिकारोों के हनन 
पर चितंा व््यक्त की ह।ै

z	नागरिकता संशोधन कानून (CAA): यएूनएचआरसी ने सीएए को 
सर्वोच््च न््ययायालय मेें चनुौती दतेे हुए तर््क  दिया कि यह मानवाधिकार 
सिद््धाांतोों का उल््ललंघन करता ह।ै

z	पर््ययावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए): यएूनएचआरसी के विशषे 
प्रतिवेदकोों के एक समहू ने भारत सरकार को एक पत्र भजेकर पर््ययावरणीय 
प्रभाव आकलन मसौद ेमेें पर््ययावरण नियमोों को हाल ही मेें कमजोर करने 
के बारे मेें चितंा व््यक्त की।

भारत न ेमतदान स ेक्ययों दरूी बनाई?

z	रूस के साथ द्विपक्षीय संबंध: भारत, रूस को एक दीर््घकालिक और भरोसेमदं 
मित्र के रूप मेें दखेता ह ैजिसने उसके आर््थथिक विकास और सरुक्षा मेें महत्तत्वपरू््ण 
भमूिका निभाई ह।ै

z	संयक्त राष्टट्र मेें भारत का रुख: यदि भारत ने कोई पक्ष चनुा ह ैतो वह शांति 
का पक्ष ह ैऔर वह हिसंा की तत््ककाल समाप्ति के पक्ष मेें ह।ै

z	भारत की जरूरतेें रूस और यकू्रे न दोनोों से जडु़़ी हुई हैैं।

z	  संयकु्त राष्टट्र मेें भारत के तत््ककालीन स््थथायी प्रतिनिधि, टी.एस. त्रिरुमरू््तति ने कहा कि 
भारत ने "तथ््य और प्रक्रिया दोनोों कारणोों से" प्रस््तताव पर मतदान से परहजे किया।

निष्कर््ष

इस प्रकार, भारत का संयुक्त राष्टट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) के 
साथ एक जटिल संबंध ह।ै यूएनएचआरसी ने भारत मेें मानवाधिकार के मदु्ददों, जैसे 
सिविल सोसाइटी पर प्रतिबंध तथा अल््पसंख््यकोों के साथ होने वाले व््यवहार के 
बारे मेें चिंता जताई ह।ै दसूरी ओर, भारत ने अपने पक्ष का बचाव किया ह ैऔर 
अपने स््वयं के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पर जोर दिया ह।ै इन मतभेदोों के 
बावजूद, भारत वैश्विक मानवाधिकारोों मेें सुधार के लक्षष्य के साथ यूएनएचआरसी 
मेें भाग लेता ह ैऔर साथ ही अपनी घरेलू स््थथिति के बारे मेें उठाई गई चिंताओ ं
को भी संबोधित करता ह।ै

प्रमुख शब्दावलियाँ
भारत की भागीदारी, मानव अधिकारोों की वकालत, मानवाधिकार 
रिकॉर््ड  की जाचँ, संयकु्त राष्टट्र के मूल््योों के साथ तालमेल, पेरिस 
सिद््धाांत, रूस और यूक्रेन  के साथ संबंधोों को संतुलित करना। 

ABC
Stamp




z	संयक्त राष्टट्र आर््थथिक एवं सामाजिक परिषद् (UN ECOSOC) की 
स््थथापना 1945 मेें संयकु्त राष्टट्र चार््टर के माध््यम से की गई थी। यह संयकु्त 
राष्टट्र के छह प्रमखु अगंोों मेें से एक ह।ै

z	यह वैश्विक आर््थथिक, सामाजिक और पर््ययावरणीय चनुौतियोों का समाधान करने 
के लिए संयकु्त राष्टट्र के अतंर््गत केें द्रीय मचं ह।ै यह दशेोों को गरीबी उन््ममूलन, 
सतत विकास और मानवाधिकारोों को बढ़़ावा दनेे जैसे मदु्ददों पर चर््चचा करने, 
वाद-विवाद करने और इनके समाधान हते ुसामान््य आधारोों का पता लगाने 
के लिए एक मचं प्रदान करता ह।ै 

z	संयकु्त राष्टट्र महासभा द्वारा चनेु गए 54 सदस््य दशेोों के साथ, संयकु्त राष्टट्र की 
आर््थथिक और सामाजिक परिषद ्  विभिन््न संयकु्त राष्टट्र एजेेंसियोों के कार््य का 
समन््वय करती ह ैऔर अधिक समतापरू््ण और समदृ्ध विश्व के लक्षष्य को प्राप्त 
करने के लिए आपसी सहयोग को प्रोत््ससाहित करती ह।ै

भारत और संयकु्त राष्टट्र  की आर््थथिक और सामाजिक परिषद्   

z	संयकु्त राष्टट्र की आर््थथिक और सामाजिक परिषद ् मेें भारत की मजबतू उपस््थथिति 
ह।ै भारत वैश्विक चर््चचाओ ंको आकार दनेे और गरीबी उन््ममूलन, सतत विकास 
और अतंरराष्ट्रीय आर््थथिक सहयोग को बढ़़ावा दनेे जैसे महत्तत्वपरू््ण मदु्ददों पर 
समाधान की वकालत करने मेें सक्रिय रूप से भाग लेता ह।ै

z	संयकु्त राष्टट्र सरुक्षा परिषद मेें स््थथान के लिए भारत के सफल प्रयास के बाद, 
संयकु्त राष्टट्र आर््थथिक और सामाजिक परिषद द्वारा COVID-19 प्रबंधन पर 
एक उच््च स््तरीय चर््चचा बैठक आयोजित की गई थी। 

z	इसके पश्चात ्भारत ने ऑपरेशन संजीवनी के द्वारा अपने राहत प्रयासोों का 
विस््ततार किया। इस पहल से अफगानिस््ततान, बांग््ललादेश, भूटान, मालदीव, 
नेपाल और श्रीलंका सहित 150 से अधिक दशेोों को लाभ हुआ ह।ै

चर्चा  मेें मुद्दे

भारत,  संयक्त राष्टट्र की आर््थथिक और सामाजिक परिषद् के चार निकायोों 
के लिए निर््ववाचित हुआ, वे 4 निकाय निम््नलिखित है:
z	आर््थथिक, सामाजिक और सांस््ककृति क अधिकारोों पर समिति 

z	सामाजिक विकास आयोग 

z	गैर सरकारी संगठनोों पर समिति 

z	 विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी आयोग (CSTD)

महत्त्व (Significance)

z	वैश्विक प्रभाव मेें वृद्धि: सामाजिक और आर््थथिक विकास पर अतंरराष्ट्रीय 
चर््चचाओ ंमेें भारत की स््थथिति को मजबतू करता ह।ै

z	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मेें नेतृत््व:  विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी 
आयोग जैसे मचं के माध््यम से, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मदु्ददों पर वैश्विक चर््चचा 
को आकार दनेे मेें भारत बड़़ी भमूिका निभा सकता ह।ै

संयुक्त राष्ट्र आर््थथि क  
एवं सामाजिक परिषद्41

z	सामाजिक नीति प्रभाव (Social Policy Influence):  आर््थथिक, 
सामाजिक और सांस््ककृति क अधिकारोों पर समिति के माध््यम से सामाजिक 
विकास की नीतियोों पर भारत को संयकु्त राष्टट्र को सलाह दनेे का अवसर ह।ै

z	नम््य शक्ति को बढ़़ावा (Boost to Soft Power):  वैश्विक सहयोग और 
सामाजिक प्रगति के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर््शशाता ह।ै

संयुक्त राष्टट्र  महिला आयोग से ईरान निष्कासित

संयकु्त राष्टट्र आर््थथिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC) ने दिसंबर 2022 मेें 
महिलाओ ं की स््थथिति पर आयोग (CSW) से ईरान को हटाने के लिए मतदान 
किया। अमेरिका के नेततृ््व मेें यह कदम ईरान के मानवाधिकार अभिलेख, विशेषकर 
महिलाओ ंके अधिकारोों के संबंध मेें, की आलोचना के बीच उठाया गया।

पक्ष मेें तर््क :
z	महिला अधिकारोों को प्रोत््ससाहन: समर््थकोों का तर््क  ह ैकि लैैंगिक समानता 

पर ध््ययान केें द्रित करने वाले निकाय मेें ऐसे दशे को शामिल नहीीं किया जाना 
चाहिए जहाँ महिलाओ ंके अधिकारोों का उल््ललंघन होता ह,ै जैसे शिक्षा, परिधान 
संहिता (Dress Codes) और राजनीतिक भागीदारी पर सीमाए।ं

z	कार्ययों के प्रति जवाबदेही: इस निष््ककासन से एक कठोर संदशे जाता ह ै कि 
ख़राब मानवाधिकार इतिहास वाले दशेोों को अतंरराष्ट्रीय मचं पर अपने कार्ययों 
के परिणाम भगुतने होोंगे।

विपक्ष मेें तर््क :
z	महिलाओ ंकी स््थथिति पर आयोग (CSW) का राजनीतिकरण: आलोचकोों 

का तर््क  ह ैकि यह कदम राजनीति से प्रेरित ह ैऔर महिलाओ ंकी स््थथिति पर 
आयोग (CSW) की प्रभावशीलता को कमजोर करता ह।ै

z	प्रतिकूल उपाय (Counterproductive Measure): विरोधियोों का 
मानना ह ै कि ईरान को बाहर करने से अलगाव की भावना उत््पन््न होती ह,ै 
जो दशे के भीतर महिलाओ ंके अधिकारोों की प्रगति मेें बाधा बन सकती ह।ै

कुछ लोग इसे आयोग के सिद््धाांतोों को बनाए रखने के लिए एक आवश््यक कदम 
के रूप मेें दखेते हैैं, जबकि दसूरोों को भय ह ै कि इस निर््णय के परिणाम ईरानी 
महिलाओ ं के लिए नकारात््मक हो सकते हैैं। इस निर््णय का दीर््घकालिक प्रभाव 
दखेा जाना अभी बाकी ह।ै

प्रमुख शब्दावलियाँ
ECOSOC (आर््थथिक और सामाजिक परिषद), वैश्विक चनुौतिया,ँ 
समन््वय मंच, महिला अधिकार, ईरान का निष््ककासन और विवाद

विगत वर्षषों के प्रश्न

z	सयंकु्त राष्टट्र आर््थथिक व सामाजिक परिषद (इकोसॉक) के प्रमखु प्रकार््य कार््य क््यया 
हैैं? इसके साथ संलग््न विभिन््न प्रकार््ययात््मक आयोगोों को स््पष्ट कीजिए। (2017)



वर््तमान संदर््भ (Current Context)

संयुक्त राज््य अमेरिका पांच वर््ष की अनुपस््थथिति के बाद औपचारिक रूप से 
संयुक्त राष्टट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस््ककृति क संगठन (यूनेस््कको/UNESCO) 
मेें पुनः शामिल हो गया ह।ै यह वापसी 600 मिलियन डॉलर से अधिक बकाया 
राशि का भगुतान करने की प्रतिबद्धता के साथ हुई ह।ै

अमेरिका का यूनेस्को से अलग होने का इतिहास

z	अमरेिका का यनेूस््कको (UNESCO) से अलग होने का इतिहास रहा ह।ै 
गौरतलब ह ैकि वर््ष 2011 मेें, फिलिस््ततीन की सदस््यता के विरोध मेें अमरेिका 
ने वित्तीय योगदान रोक दिया था। कथित परू््ववाग्रह और ऐतिहासिक स््थलोों से 
संबंधित नामकरण विवादोों का हवाला दतेे हुए, अमरेिका औपचारिक रूप से 
2018 मेें पनुः यनेूस््कको (UNESCO) से अलग से हो गया।

z	उल््ललेखनीय रूप से, यह अमरेिका की पहली वापसी नहीीं ह।ै वह पहले भी कुप्रबंधन 
और सोवियत प्रभाव की चितंाओ ंके कारण 1984 मेें यनेूस््कको (UNESCO) से 
अलग हो चकुा ह,ै इसके पश्चात 2003 मेें पनुः शामिल हो गया था।

पनुः वापसी के लिए प्रेरणाएँ
z	चीन के उदय का प्रतिकार (Countering China's Rise): चीन के बढ़़े 

हुए वित्तीय योगदान ने उसे यनेूस््कको(UNESCO) मेें एक प्रमखु भागीदार के 
रूप मेें स््थथापित किया ह।ै पनुः शामिल होने से अमरेिका को चीन के इस बढ़ते 
प्रभाव का प्रतिकार करने की अनमुति मिलती ह।ै

z	नम््य शक्ति का दावा (Soft Power Reassertion): अमरेिका, संभवतः 
शिक्षा और विज्ञान जैसे क्षेत्ररों मेें अपने वैश्विक प्रभाव और नेततृ््व को फिर से 
स््थथापित करने के लिए यनेूस््कको (UNESCO) को एक मचं के रूप मेें दखेता ह।ै

z	मानकोों को आकार देना (Shaping Standards): यनेूस््कको (UNESCO), 
विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित नैतिक मानकोों को आकार दनेे मेें महत्तत्वपरू््ण 
भमूिका निभाता ह।ै अमरेिका संभवतः इस प्रक्रिया मेें अधिक भमूिका निभाना 
चाहता ह।ै

यूनेस्को (UNESCO) के  बारे मेें 
z	1945 मेें स््थथापित, यनेूस््कको (UNESCO) संयकु्त राष्टट्र का एक विशषे घटक 

निकाय ह।ै जो शांति और सरुक्षा को बढ़़ावा दनेे के लिए शिक्षा, विज्ञान और 
संस््ककृति  मेें अतंरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़़ावा दतेा ह।ै

z	एक महानिदशेक के नेततृ््व मेें, यह वैश्विक चनुौतियोों पर सहयोग के लिए एक 
मचं के रूप मेें कार््य करता ह।ै

यूनेस्को (UNESCO) से संबंधित महत्त्वपरू््ण मुद्दे
z	वित्तीय तनाव (Financial Strain): अमरेिका के इससे बाहर निकलने के 

कारण एक महत्तत्वपरू््ण अनदुान अतंराल उत््पन््न हो गया था, जिससे कार््यक्रमोों 
के निष््पपादन मेें बाधा उत््पन््न हुई ह।ै

यूनेस्को (UNESCO)42
z	ध््ययान परिवर््तन (Shifting Focus): शिक्षा जसेै मखु््य क्षेत्र के लिए वित्त पोषण 

मेें हालिया गिरावट, यनेूस््कको की प्राथमिकताओ ंके बारे मेें चितंा पदैा करती ह।ै

z	भिन््न प्राथमिकताए ँ (Divergent Priorities): सदस््य दशेोों की विदशे 
नीति के लक्षष्य भिन््न -भिन््न होते हैैं, जो संगठन की दिशा को प्रभावित करते हैैं।

z	चीन का प्रभाव (China's Influence): चीन की बढ़ती उपस््थथिति यनेूस््कको 
के एजेेंडे पर संभावित प्रभावोों के विषय मेें चितंा उत््पन््न करती ह।ै

z	विश्व धरोहर संरक्षण (World Heritage Protection): बामियान मेें 
बदु्ध की मरू््ततियोों का विनाश, मजबतू स््थल सरुक्षा उपायोों की आवश््यकता पर 
प्रकाश डालता ह।ै

z	चयन प्रक्रिया (Selection Process): विश्व धरोहर स््थलोों के लिए वर््तमान 
नामांकन प्रक्रिया मेें पारदर््शशिता और स््पष्ट मानदडंोों का अभाव ह।ै

आगे की राह

यूनेस््कको (UNESCO) को सुदृढ़ करने के लिए निम््न बहु-आयामी दृष्टिकोण 
की आवश््यकता ह:ै
z	वित्त पोषण मेें वृद्धि (Increased Funding): विकसित दशेोों को वित्तीय 

स््थथिरता सनुिश्चित करने के लिए अधिक योगदान दनेा चाहिए।

z	मजबूत शासन (Robust Governance): निर््णय लेने मेें बढ़़ी हुई जवाबदहेी 
और दक्षता यनेूस््कको की प्रभावशीलता को मजबतू करेगी।

z	सहयोग (Collaboration): अन््य संयकु्त राष्टट्र एजेेंसियोों, अतंरराष्ट्रीय 
संगठनोों और नागरिक समाज के साथ मजबतू साझदेारी, संयकु्त विशषेज्ञता 
और संसाधनोों का लाभ उठा सकती ह।ै

z	पारदर्शी चयन प्रक्रिया (Transparent Selection Process): वैश्विक 
स््तर पर महत्तत्वपरू््ण स््थथानोों की पहचान करने के लिए एक समर््पपित समिति के साथ, 
विश्व धरोहर स््थलोों के चयन के लिए एक संशोधित प्रणाली भी महत्तत्वपरू््ण ह।ै

z	यूनेस््कको (UNESCO) मेें अमरेिका की वापसी महत्तत्वपरू््ण मदु्ददों पर अतंरराष्ट्रीय 
सहयोग के लिए एक नई प्रतिबद्धता का प्रतीक ह।ै इसमेें रणनीतिक विचारोों ने 
संभवतः एक भमूिका निभाई ह,ै यह अधिक शांतिपरू््ण और टिकाऊ भविष््य 
के लिए अन््य दशेोों के साथ कार््य करने के मलू््य की मान््यता का भी सझुाव 
दतेा ह।ै इसके अतिरिक्त, उपरोक्त चनुौतियोों का समाधान करके और सहयोग 
को बढ़़ावा दकेर, यनेूस््कको वैश्विक शिक्षा, वैज्ञानिक सहयोग और सांस््ककृति क 
संरक्षण को बढ़़ावा दनेे मेें अपनी महत्तत्वपरू््ण भमूिका पनुः प्रारम््भ कर सकता ह।ै

संयुक्त राष्टट्र  राहत एवं कार््य एजेेंसी 

निकट परू््व मेें फिलिस््ततीन शरणार््थथियोों के लिए, ‘संयकु्त राष्टट्र राहत और कार््य एजेेंसी 
(UNRWA)’ एक संयकु्त राष्टट्र एजेेंसी ह ैजो मखु््य रूप से स््ववैच््छछिक योगदान से 
वित्त पोषित ह ैऔर जो शिक्षा, स््ववास््थ््य दखेभाल, सामाजिक सेवाओ ंऔर बनुियादी 
ढाँच ेमेें सधुार के माध््यम से फिलिस््ततीनी शरणार््थथियोों की सहायता करती ह।ै



यूनेस्को (UNESC 111

UNRWA और भारत (UNRWA AND INDIA)

भारत ने दशकोों से फिलिस््ततीनी शरणार््थथियोों का निरंतर समर््थन किया ह।ै यह 
प्रतिबद्धता UNRWA मेें इसके बढ़़े हुए वार््षषिक योगदान मेें परिलक्षित होती ह,ै 
जो 2016 के $1.25 मिलियन से बढ़कर 2018 और 2019 मेें $5 मिलियन हो 
गई ह।ै अपने वित्तीय समर््थन के अतिरिक्त, भारत ने COVID-19 महामारी के 
दौरान फिलिस््ततीन को महत्तत्वपूर््ण चिकित््ससा आपूर््तति भी की थी।
भारत के योगदान का महत्तत्व (Significance of India's contributions): 
भारत का समर््थन निम््न प्रमखु बिदओु ंको दर््शशाता ह:ै
z	UNRWA के लिए मजबूत समर््थन (Strong backing for UNRWA): 

भारत का योगदान, फिलिस््ततीनी शरणार््थथियोों की सहायता मेें UNRWA के 
महत्तत्वपरू््ण कार््य के प्रति उसके अटूट समर््थन का एक मजबतू संकेत ह।ै

z	शरणार्थी कल््ययाण के प्रति प्रतिबद्धता (Commitment to refugee 
well-being):  वित्तीय सहायता मेें वदृ्धि, भारत की फिलिस््ततीनी शरणार््थथियोों 
के कल््ययाण के प्रति उसके समर््पण को दर््शशाती ह।ै

z	उभरता नेतृतृत््व (Emerging leadership): संकट काल के दौरान अपना 
समर््थन बढ़़ाकर, भारत इस असरुक्षित आबादी के मानवीय विकास का समर््थन 
करने मेें एक नेततृ््वकर््तता के रूप मेें उभरा ह।ै

z	विश्वसनीय मित्र (Reliable friend): भारत के कार्ययों से वैश्विक मामलोों 
मेें एक विश्वसनीय मित्र के रूप मेें उसकी छवि मजबतू होती ह,ै जिससे इसके 
कूटनीतिक नम््य शक्ति और मित्र दशेोों के साथ संबंध मजबतू होते हैैं।

निष्कर््ष

‘संयुक्त राष्टट्र राहत और कार््य एजेेंसी (UNRWA)’ ने सेवाओ ंकी पहुचँ, गुणवत्ता 
और आकार मेें सुधार का उत्तरदायित््व संभाला ह ैऔर यह आवश््यकताओ ंको 
पूरा करने के लिए इसमेें सुधार कर रहा हैैं। यह संगठन लाखोों फिलिस््ततीनी 
शरणार्थी बच््चोों को शिक्षा और संभावनाओ ं तक पहुचँ प्रदान करने के लिए 
आवश््यक ह।ै इसलिए अंतरराष्ट्रीय समदुाय से निरंतर वित्तीय सहायता समय 
की माँग ह।ै

प्रमुख शब्दावलियाँ
UNRWA (सयंकु्त राष्टट्र राहत और कार््यर््य एजेेंसी), फ़़िलिस््ततीनी 
शरणार्थी, मानवीय सहायता (Humanitarian Aid), भारत का समर््थनमर््थनमर््थन, 
शरणार्थी कल््ययाण आदि।

विगत वर्षषों के प्रश्न

z	“आवश््यकता से कम नकदी, अत््यधिक राजनीति ने यनेूस््कको को जीवन-रक्षण 
की स््थथिति मेें पहुचँा दिया ह।ै” अमरेिका द्वारा सदस््यता परित््ययाग करने और 
सांस््ककृति्ककृति ्ककृतिक संस््थथा पर ‘इजराइल विरोधी परू््ववाग्रह’ होने का दोषारोपण करने के 
प्रकाश मेें इस कथन की विवेचना कीजिए।� (2019)

z	यनेूस््कको (संयकु्त राष्टट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस््ककृति्ककृति ्ककृतिक संगठन) के मैक्ब्राइड 
आयोग के लक्षष्य और उद्देश््य क््यया-क््यया हैैं ? इनमेें भारत की क््यया स््थथिति ह?ै
� (2016)             
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परिचय

z	अतंरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) संयकु्त राष्टट्र प्रणाली के अतंर््गत एक विशिष्ट 
एजेेंसी ह,ै जिसे वर््ससाय की संधि के बाद 1919 मेें स््थथापित किया गया था। 
यह अपनी त्रिपक्षीय संरचना के कारण विशिष्ट ह,ै जो अपने 187 सदस््य दशेोों 
की ‘सरकारोों’, ‘श्रमिक संगठनोों’ और ‘नियोक्ता संगठनोों ‘को एक साथ लाता 
ह।ै यह अनठूी संरचना कार््य जगत से संबंधित प्रमखु मदु्ददों पर संवाद और 
सहयोग को बढ़़ावा दतेी ह।ै

z	ILO का मखु््य मिशन ‘सभी के लिए सम््ममानजनक कार््य’ को बढ़़ावा दनेा ह।ै 
इसका अर््थ सभी के लिए उचित कामकाजी परिस््थथितियोों, सरुक्षा और स््ववास््थ््य 
संरक्षण, सामाजिक सरुक्षा और उचित  वेतन और रोजगार के अवसरोों के लिए 
प्रयास करना ह।ै

अंतरराष्ट् रीय श्रम संगठन से संबंधित समस्याएँ 
(ISSUES WITH ILO)

z	सीमित प्रवर््तन शक्ति (Limited Enforcement Power): सदस््य दशेोों 
द्वारा अपने मलू श्रम मानकोों का अनपुालन सनुिश्चित कराने के लिए ILO के 
पास सशक्त प्रवर््तन तंत्र का अभाव ह।ै यह मखु््य रूप से नैतिक अननुय और 
सार््वजनिक दबाव पर निर््भर करता ह।ै

z	औपचारिक क्षेत्र पर ध््ययान (Focus on Formal Sector): ILO के 
मानक और कार््यक्रम अनौपचारिक श्रमिकोों, जो वैश्विक कार््यबल का एक 
महत्तत्वपरू््ण हिस््ससा हैैं, विशषे रूप से विकासशील दशेोों मेें, के सामने आने वाली 
चनुौतियोों का पर््ययाप्त रूप से समाधान नहीीं कर सकते हैैं।

z	कार््य की बदलती दुनिया मेें प्रासंगिकता (Relevance in Changing 
World of Work):  स््वचालन और गिग अर््थव््यवस््थथा मेें वदृ्धि के साथ, तेजी 
से परिवर््ततित हो रही कार््य की संस््ककृतियो ों  के कारण प्रासंगिक बने रहने के लिए 
ILO को अपने दृष्टिकोण को अनकूुलित करने की आवश््यकता हो सकती ह।ै

z	प्रतिनिधित््व और शासन (Representation and Governance): कुछ 
लोग सरकारोों की तलुना मेें श्रमिकोों और नियोक्ताओ ंकी आवाज़ को पर््ययाप्त 
महत्तत्व न दनेे के लिए ILO की संरचना की आलोचना करते हैैं।

आगे की राह 

z	प्रवर््तन को सदुृढ़ बनाना (Strengthening Enforcement): क्षेत्रीय या 
अतंरराष्ट्रीय निकायोों के सहयोग से, अधिक शक्तिशाली प्रवर््तन तंत्र बनाने के 
तरीकोों का पता लगाना।

z	अनौपचारिक कार््य को संबोधित करना (Addressing Informal 
Work): लक्षित कार््यक्रम और मानक विकसित करना जो अनौपचारिक 
श्रमिकोों की विशिष्ट आवश््यकताओ ंऔर असरुक्षाओ ंको सम््बबोधित  करते होों।
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z	बदलते कार््य को अपनाना (Adapting to Changing Work): ILO 

को स््वचालन और गिग अर््थव््यवस््थथा सहित, कार््य की उभरती संस््ककृतियो ों द्वारा 
प्रस््ततुत चनुौतियोों और अवसरोों पर सक्रिय रूप से शोध करने और समाधान 
करने की आवश््यकता ह।ै

z	प्रतिनिधित््व मेें वृद्धि (Enhancing Representation): ILO की निर््णय 
लेने की प्रक्रियाओ ंके अतंर््गत कार््यकर््तता और नियोक्ता संगठनोों की, भागीदारी 
और प्रभाव बढ़़ाने के लिए सधुारोों पर विचार करना।

z	विकास पर ध््ययान केें द्रित करना (Focusing on Development): ILO 
विशषे रूप से विकासशील दशेोों मेें सतत विकास के प्रमखु चालक के रूप मेें 
सभ््य व सम््ममानजनक कार््य को बढ़़ावा दनेे मेें महत्तत्वपरू््ण भमूिका निभा सकता ह।ै

z	सहयोग (Collaboration): अपने लक्षष्ययों को अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त 
करने के लिए सरकारोों, गैर सरकारी संगठनोों (NGOs) और अन््य अतंरराष्ट्रीय 
संगठनोों के साथ साझदेारी को मजबतू करना।

प्रमुख शब्दावलियाँ
त्रिपक्षीय सरंचना, श्रम मानक, श्रमिकोों के अधिकारोों की रक्षा, सीमित 
प्रवर््तन, अनौपचारिक कार््य चनुौतियाँ, सशक्त प्रवर््तन तंत्र, गिग अर््थव््यवस््थथा।

भारत और अंतरराष्ट् रीय श्रम संगठन

वैश्विक मंच पर निष््पक्ष श्रम प्रथाओ ंके महत्तत्व को पहचानते हुए भारत 1919 मेें 
अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) का संस््थथापक सदस््य बना तथा 1922 से इसके 
शासी निकाय मेें एक स््थथायी सदस््यता रखता ह।ै भारत अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन 
(ILO) के अंतर््गत एक प्रमखु भमूिका निभाता ह।ै

ILO के 8 मुख्य अभिसमय (8 CORE ILO CONVENTIONS)

ILO कन््वेेंशन 
को भारत द्वारा 

अनुमोदित किया  
गया

जबरन श्रम 
सम््ममेलन, 1930 

(नंबर 29)

जबरन श्रम 
का उन््ममूलन 

कन््वेेंशन, 1957 
(नंबर 105)समान परिश्रमिक कन््वेेंशन, 

1951 (नंबर 100)

न््ययूनतम आय ुकन््वेेंशन, 
1973 (नंबर 138)

बाल श्रम का सबसे 
निम््न स््वरूप 

कन््वेेंशन

भेदभाव रोजगार और व््यवसाय 
कन््वेेंशन, 1958 (नंबर 111)
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भारत ने आठ प्रमखु/मौलिक ILO  अभिसमयोों मेें से छह को अनुमोदित किया 
ह:ै ये हैैं-
z	बलात  श्रम अभिसमय, 1930 (सं. 29)                                                     

z	समान पारिश्रमिक अभिसमय, 1951 (सं. 100)

z	बलात श्रम उन््ममूलन अभिसमय, 1957 (सं. 105)

z	भदेभाव (रोज़गार और व््यवसाय) अभिसमय, 1958 (सं. 111)

z	न््ययूनतम आय ुअभिसमय, 1973 (सं. 138)

z	बाल श्रम के सबसे बरेु स््वरूप पर अभिसमय, 1999 (सं. 182)

भारत ने आठ प्रमखु/मौलिक ILO अभिसमय मेें से दो को अनुमोदित नहीीं 
किया ह:ै ये हैैं
z	संघ बनाने की स््वतत्रता और संगठित सम््ममेलन के अधिकार का संरक्षण 1948 

(सं.87) 

z	संगठित होने का अधिकार और सामहूिक सौदबेाजी अभिसमय,1949 (सं.98)

भारत द्वारा दो ILO अभिसमयों (सं.87 और सं.98) का अनुमोदन नहीं 
करने का कारण:
z	कर््मचारी अधिकार (Employee Rights): इन अभिसमय का अनमुोदन 

करने से सरकारी कर््मचारियोों को कुछ अधिकार प्रदान करने अनिवार््य होोंगे 
जैसे हड़ताल करने या सरकारी नीतियोों की आलोचना करने का अधिकार जो 
मौजदूा वैधानिक नियमोों के साथ टकराव की स््थथिति उत््पन््न करेगा।

z	विधिक विसंगतियाँ (Legal Inconsistencies): वर््तमान राष्ट्रीय काननू, 
अभिसमय मेें उल््ललिखित प्रावधानोों के साथ परूी तरह से संगत नहीीं हो सकते हैैं।

भारत के लिए सभ्य कार््य देश कार््यक्रम (2023-2027) (THE 
DECENT WORK COUNTRY PROGRAMME FOR INDIA 
-2023-2027)

भारत के कार््यबल के लिए लक्षष्ययों का समर््थन करने हतेु. अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन 
(ILO) ने  DWCP शभुारंभ किया ह,ैजिनके निम््नलिखित लक्षष्य हैैं :
z	रोजगार सृजन (Job Creation): विकास के अवसरोों के साथ, पर््ययाप्त संख््यया 

मेें उच््च गणुवत्ता वाले रोजगारोों के सजृन को बढ़़ावा दनेा।

z	सतत आजीविका (Sustainable Livelihoods): आय के दीर््घकालिक, 
विश्वसनीय स्रोतोों के साथ नागरिकोों को सशक्त बनाना।

z	सामाजिक सरुक्षा विस््ततार (Social Protection Expansion): विशषे 
रूप से अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकोों के लिए सामाजिक सरुक्षा जाल को 
मजबतू करना।

z	महिला सशक्तिकरण (Women's Empowerment): कार््यबल मेें 
अधिक से अधिक महिला भागीदारी को प्रोत््ससाहित करने वाले वातावरण 
को बढ़़ावा दनेा।

z	कौशल विकास (Skills Development): उभरते नौकरी बाजार के लिए 
श्रमिकोों को तैयार करने के लिए एक ‘सशक्त कौशल प्रशिक्षण प्रणाली’ का 
निर््ममाण करना।

z	उद्यमशीलता की भावना (Entrepreneurial Spirit): नवाचार और 
उद्यमशीलता को बढ़़ावा दनेे वाली कार््य संस््ककृति  का पोषण करना।

इन प्रमखु क्षेत्ररों को समर््थन करके, DWCP का लक्षष्य भारत के कार््यबल के लिए 
अधिक समदृ्ध और समावेशी भविष््य बनाना ह।ै

अंतरराष्ट् रीय श्रम सम्मेलन का 111वााँ सत्र 
(111TH SESSION OF ILO ):

जून 2023 मेें जिनेवा मेें आयोजित अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन सम््ममेलन का 111वाँ 
सत्र कार््य के भविष््य से संबंधित निम््न प्रमखु मदु्ददों पर केें द्रित था:
z	सामाजिक न््ययाय (Social Justice): सम््ममेलन मेें अधिक न््ययायसंगत 

और समावेशी कार््य वातावरण के लक्षष्य के साथ वैश्विक कार््यबल मेें अधिक 
सामाजिक न््ययाय की आवश््यकता पर बल दिया गया।

z	न््ययायोचित परिवर््तन (Just Transition): चर््चचाए ँ टिकाऊ और समावेशी 
अर््थव््यवस््थथाओ ं की ओर "न््ययायोचित परिवर््तन" की सवुिधा पर केें द्रित थीीं। 
इसमेें यह सनुिश्चित करना शामिल ह ै कि श्रमिकोों को हरित अर््थव््यवस््थथा मेें 
परिवर््तन से लाभ हो।

z	गुणवत्तापूर््ण प्रशिक्षुता (Quality Apprenticeships): उभरते नौकरी 
बाजार मेें श्रमिकोों को आवश््यक कौशल से तैयार करने के लिए उच््च गणुवत्ता 
वाले  प्रशिक्षुता कार््यक्रम स््थथापित करना भी एक प्रमखु विषय था।

z	श्रम सरुक्षा (Labor Protection): प्रतिनिधियोों ने सभी के लिए अच््छछी 
कार््य परिस््थथितियाँ सनुिश्चित करने के लिए श्रम सरुक्षा मानकोों को बनाए रखने 
के महत्तत्व का समर््थन किया।

ये बिद ुकार््य के भविष््य को बढ़़ावा देने के लिए ILO की प्रतिबद्धता को उजागर 
करते हैैं जो बदलते आर््थथिक परिदृश््य मेें सामाजिक न््ययाय, कौशल विकास और 
श्रमिकोों के लिए उचित उपचार को प्राथमिकता देता ह।ै

अंतरराष्ट् रीय श्रम सम्मेलन का 112वााँ सत्र 

z	जनू 2024 मेें  "आइए अपनी प्रतिबद्धताओ ंपर कार््य करेें: बाल श्रम की 
समाप्ति" विषयवस््ततु के अतंर््गत आयोजित किया गया। 

z	यह बाल श्रम के सबसे बुरे स््वरुप पर अभिसमय, 1999 (सं. 182) को 
अपनाए जाने के 25 वर््ष परेू होने से संदर््भभित ह।ै

z	ILO के त्रिपक्षीय घटकोों को बाल श्रम के उन््ममूलन के संबंध मेें प्रगति और 
चनुौतियोों पर चर््चचा करने का अवसर प्रदान करेगा। 

बाल श्रम पर ILO और भारत  

z	अतंरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनसुार; असमानता, शैक्षिक अवसरोों की कमी, 
धीमी जनसांख््ययिकी परिवर््तन, परंपराए ँऔर सांस््ककृति क अपेक्षाए,ँ ये सभी भारत 
मेें बाल श्रम के बने रहने मेें योगदान करती हैैं।

z	अतंरराष्ट्रीय श्रम संगठन का अनभुव ह ैकि स््थथिर आर््थथिक विकास, श्रम मानकोों 
के प्रति सम््ममान, सभ््य कार््य, सार््वभौमिक शिक्षा, सामाजिक सरुक्षा, बच््चोों की 
ज़रूरतोों और अधिकारोों को पहचानना - ये सब मिलकर बाल श्रम के मलू 
कारणोों से निपटने मेें मदद कर सकते हैैं।

z	जनगणना 2011 के अनसुार, भारत मेें आय ुवर््ग 5-14 मेें कुल बाल जनसंख््यया 
259.6 मिलियन ह।ै इनमेें से 10.1 मिलियन (कुल बाल जनसंख््यया का 
3.9%) या तो 'मुख््य श्रमिक' या 'सीमांत श्रमिक' के रूप मेें काम कर रह ेहैैं। 

z	बाल श्रम उन््ममूलन पर अंतरराष्ट्रीय कार््यक्रम (IPEC : International 
Programme on the Elimination of Child Labour) दिसंबर, 1991 मेें 
अतंरराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा शरुू किया गया एक वैश्विक कार््यक्रम ह।ै भारत 
1992 मेें इसमेें शामिल होने वाला पहला दशे था। 

ABC
Stamp
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ILO की सिंगापुर घोषणा 2022 
(The ILO Singapore Declaration 2022)

ILO के सिगापुर घोषणापत्र मेें कहा गया ह ैकि 'श्रमिक संघोों की स््वतत्रता को 

बढ़़ावा देना और श्रमिकोों के अधिकारोों पर अंकुश नहीीं लगाना' एक निष््पक्ष 

और समावेशी कार््य वातावरण को बढ़़ावा देने के लिए प्रमखु प्रतिबद्धताओ ं

की रूपरेखा तैयार करता ह:ै

z	श्रम सुरक्षा को मजबूत करना (Strengthening Labour 

Protections): सार््वभौमिक श्रम सरुक्षा सनुिश्चित करने के लिए संघ 

की स््वतत्रता और सामहूिक सौदबेाजी के अधिकारोों को बनाए रखना 

महत्तत्वपरू््ण ह।ै

z	लिंलिंग अंतरंतराल को कम करना (Closing the Gender Gap): 

महिलाओ ंकी कार््यबल भागीदारी, समान वेतन, कार््य-जीवन संतलुन और 

नेततृ््व के अवसरोों को बढ़़ावा दनेे वाले उपाय आवश््यक हैैं।

z	सहायक परिवर््तन (Supporting Transitions): समावेशी श्रम 

नीतियोों को जीवन परिवर््तन और जनसांख््ययिकीय परिवर््तन से उत््पन््न होने 

वाली चनुौतियोों का समाधान करना चाहिए।

z	सामाजिक सरुक्षा का विस््ततार (Expanding Social Protection): 

सभी श्रमिकोों तक सामाजिक सरुक्षा लाभ पहुचँाने से सामाजिक और रोजगार 

लचीलापन मजबतू होता ह।ै

z	IPEC का दीर््घकालिक उद्देश््य बाल श्रम के प्रभावी उन््ममू्ममूलन मेें योगदान दनेा 
ह।ै इसके तात््ककालिक उद्देश््य हैैं:

�	बाल श्रम के लिए कार््यक्रमोों को तैयार करने, लाग ू करने और उनका 
मलू््ययाां्ययाांकन करने के लिए ILO घटकोों और गैर सरकारी संगठनोों की क्षमता 
मेें वदृ्धि करना। 

�	अनकुरण के लिए मॉडल के रूप मेें काम कर सकने वाले समदुायोों और 
राष्ट्रीय स््तर पर हस््तक्षेपोों की पहचान करना। 

�	बाल श्रम के उन््ममू्ममूलन को सनुिश्चित करने के लिए जागरूकता और 
सामाजिक लामबंदी का निर््ममाण करना। 

निष्कर््ष 

उपरोक्त मदु्ददों का समाधान करके और उपयुक्त कदम उठाकर, ILO  विश्व मेें 
सामाजिक न््ययाय और निष््पक्ष श्रम प्रथाओ ंको बढ़़ावा देने मेें अपनी प्रासंगिकता 
और प्रभावशीलता को बनाए रख सकता ह।ै

प्रमुख शब्दावलियाँ
ससं््थथापक सदस््य, मखु््य सम््ममेलन, अप्रमाणित सम््ममेलन, संघ की स््वतंत्रता, 
सामहूिक सौदबेाजी, सभ््य कार््य दशे कार््यक्रम, भारत के कार््यबल लक्षष्य, 
कार््य का भविष््य, हरित नौकरियोों मेें परिवर््तन, आईएलओ सिगापरु घोषणा, 
श्रमिक अधिकारोों के प्रति प्रतिबद्धता आदि।

ABC
Stamp
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z	अतंरराष्ट्रीय आपराधिक न््ययायालय एक अतंरसरकारी न््ययायाधिकरण ह ै जो 
सबसे गंभीर अपराधोों जैसे नरसंहार, मानवता के विरुद्ध अपराध, यदु्ध अपराध 
और आक्रामकता के अपराध  (उदाहरण: मुअम््मर गद्दाफ़़ी का मुकदमा) 
के लिए व््यक्तियोों पर मकुदमा चलाता ह।ै

z	इसकी स््थथापना 2002 मेें रोम संविधि द्वारा की गई थी।

z	वर््तमान मेें 123 दशे अतंरराष्ट्रीय आपराधिक न््ययायालय (ICC) के सदस््य 
हैैं। भारत, चीन और अमरेिका सहित कुछ प्रमखु शक्तियाँ रोम संविधि की 
पक्षकार नहीीं हैैं।

z	यह संयकु्त राष्टट्र की संस््थथा नहीीं ह ै कित ु फिर भी इसका संयकु्त राष्टट्र के साथ 
सहयोग समझौता ह।ै

भूमिका और कार््य

अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न््ययायालय (ICC), अंतरराष्ट्रीय न््ययाय प्रणाली मेें 
निम््नलिखित भमूिका निभाता ह:ै
z	अपराधोों के प्रति जवाबदेही (Accountability for Crimes): 

अतंरराष्ट्रीय आपराधिक न््ययायालय (ICC) सबसे गंभीर अतंरराष्ट्रीय अपराधोों 
के लिए व््यक्तियोों को जिम््ममेदार ठहराने के लिए एक रूपरेखा स््थथापित करता ह।ै

z	दण््डमुक्ति को समाप्त करना (Ending Impunity): यह नरसंहार, यदु्ध 
अपराध और मानवता के विरुद्ध अपराध करने वालोों को न््ययाय से बचने से 
रोकने के लिए कार््य करता ह।ै

z	संयक्त राष्टट्र सरुक्षा परिषद सहयोग (UN Security Council 
Cooperation): न््ययायालय ने अतंरराष्ट्रीय आपराधिक न््ययायालय (ICC)  
को मामले संदर््भभित करने मेें संयकु्त राष्टट्र सरुक्षा परिषद की भमूिका को स््ववीकार 
किया ह।ै

z	प्रमुख अपराधोों का समाधान करना (Addressing Core Crimes): यह 
आक्रामकता के अपराध के साथ-साथ नरसंहार, यदु्ध अपराध और मानवता के 
विरुद्ध अपराधोों सहित सबसे गंभीर अतंरराष्ट्रीय अपराधोों पर मकुदमा चलाने 
पर केें द्रित ह।ै

अंतरराष्ट् रीय आपराधिक न्यायालय  की सीमाएँ 

z	वैधता संबंधी चिंताए ँ(Legitimacy Concerns): कुछ दशे अतंरराष्ट्रीय 
आपराधिक न््ययायालय (ICC) की वैधता पर प्रश्न उठाते हैैं, जबकि अन््य अपने 
राजनीतिक एजेेंडे के लिए इसमेें हरेफेर करने का प्रयास कर सकते हैैं। इसके 
अतिरिक्त, एक समर््पपित जाँच निकाय की कमी मामलोों को प्रभावी ढंग से आगे 
बढ़़ाने की इसकी क्षमता को सीमित कर सकती ह।ै

z	संयक्त राष्टट्र सरुक्षा परिषद का प्रभाव (Influence of UN Security 
Council): संयकु्त राष्टट्र सरुक्षा परिषद के स््थथायी सदस््योों की अतंरराष्ट्रीय 
आपराधिक न््ययायालय (ICC) कार््रवाई को वीटो करने की शक्ति, गैर-सदस््य 
दशेोों मेें गिरफ््ततारी करने की इसकी क्षमता पर महत्तत्वपरू््ण प्रभाव डालती ह।ै इससे 
इन शक्तिशाली राष्टट्ररों पर निर््भरता उत््पन््न होती ह।ै

z	पूर््ववाग्रह के आरोप (Allegations of Bias): विकासशील दशेोों के 
प्रति पक्षपाती होने के लिए अतंरराष्ट्रीय आपराधिक न््ययायालय (ICC) की 
आलोचना की गई ह,ै जिसमेें गरीब दशेोों से अनपुातहीन संख््यया मेें मकुदम े
दर््ज किए गए हैैं।

z	प्रक्रियात््मक विलंब (Procedural Delays): जटिल प्रक्रियाओ ंके कारण 
लंबी जाँच और सनुवाई हो सकती ह,ै जिससे अदालत की दक्षता पर प्रश्न 
खड़ा हो सकता ह।ै

z	प्रवर््तन चुनौतियाँ (Enforcement Challenges): अतंरराष्ट्रीय 
आपराधिक न््ययायालय  के पास अपनी स््वयं की प्रवर््तन शाखा का अभाव ह,ै 
जो दोषी व््यक्तियोों को गिरफ््ततार करने और जेल मेें डालने के लिए सदस््य दशेोों 
पर निर््भर ह।ै यह निर््भरता समस््ययाग्रस््त हो सकती ह,ै विशषेकर राजनीतिक रूप 
से आरोपित मामलोों मेें।

z	भू-राजनीतिक तनाव (Geo-political Tensions): राष्टट्रपति पतुिन जैसी 
प्रमखु हस््ततियोों के खिलाफ गिरफ््ततारी वारंट जारी होने से अतंरराष्ट्रीय तनाव 
बढ़ सकता ह ैऔर राजनयिक प्रयासोों मेें बाधा आ सकती ह।ै इसी तरह  क्षेत्रीय 
सहयोगियोों से जडु़़े संघर्षषों की जाँच से टकराव की स््थथिति उत््पन््न हो सकती ह।ै

z	सीमित दायरा (Limited Scope): अतंरराष्ट्रीय आपराधिक न््ययायालय  
केवल व््यक्तियोों पर मकुदमा चला सकता ह,ै संगठनोों या दशेोों पर नहीीं। इससे 
गंभीर अपराधोों के कुछ अपराधियोों के अपराध साबित करने मेें समस््यया आ 
सकती ह।ै

चिंताओ ंको दरू के लिए महत्त्वपरू््ण उपाय

इन चनुौतियोों के बावजूद, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न््ययायालय (ICC) 
अंतरराष्ट्रीय न््ययाय के लिए एक महत्तत्वपूर््ण संस््थथा बनी हुई ह।ै इन चिंताओ ं को 
दरू करने के निम््नलिखित उपाय हैैं:
z	सार््वभौमिक सदस््यता और सहयोग (Universal Membership and 

Cooperation): सभी दशेोों को अतंरराष्ट्रीय आपराधिक न््ययायालय (ICC) 
मेें शामिल होने और इसकी जाँच और अभियोजन मेें सहयोग करने के लिए 
प्रोत््ससाहित करना महत्तत्वपरू््ण ह।ै इससे न््ययायालय की वैधता और प्रवर््तन शक्ति 
मजबतू होगी।

z	शांति को प्राथमिकता देना (Prioritizing Peace): अतंरराष्ट्रीय 
आपराधिक न््ययायालय  को शांति की स््थथापना के साथ न््ययाय को संतलुित 
करने का भी प्रयास करना चाहिए। चल रही शांति वार््तताओ ंके संभावित प्रभाव 
पर सावधानीपरू््वक विचार करना आवश््यक ह।ै
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z	पूर््ववाग्रह को संसंबोधित करना (Addressing Bias): अतंरराष्ट्रीय 
आपराधिक न््ययायालय  को अपनी जाँच और अभियोजन मेें निष््पक्षता प्रदर््शशित 
करने की आवश््यकता ह।ै मामलोों को अधिक भौगोलिक रूप से वितरित 
करना और विविध न््ययायालय कर््मचारियोों को सनुिश्चित करना परू््ववाग्रह के बारे 
मेें चितंाओ ंको दरू करने मेें सहायता कर सकता ह।ै

z	प्रक्रियाओ ं को सवु््यवस््थथित करना (Streamlining Procedures): 
उचित प्रक्रिया से समझौता किए बिना विधिक प्रक्रियाओ ं को सवु््यवस््थथित 
करने के प्रयासोों से मामलोों मेें तेजी आ सकती ह ैऔर अतंरराष्ट्रीय आपराधिक 
न््ययायालय (ICC) की प्रभावशीलता मेें सधुार हो सकता ह।ै

z	क्षेत्राधिकार का विस््ततार (Expanding Jurisdiction): संगठनोों और 
दशेोों को जवाबदहे बनाने के उपायोों पर विचार करके और  संभावित रूप से अन््य 
अतंरराष्ट्रीय निकायोों के साथ सहयोग के माध््यम से अतंरराष्ट्रीय आपराधिक 
न््ययायालय (ICC) की पहुचँ और प्रभाव को व््ययापक बनाया जा सकता ह।ै

भारत और अंतरराष्ट् रीय आपराधिक न्यायालय 

भारत ने अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न््ययायालय (ICC) मेें शामिल नहीीं होने का 
विकल््प चनुा ह।ै भारत के शामिल नहीीं होने के प्रमखु कारण इस प्रकार हैैं:-
z	निष््पक्षता के बारे मेें चिंतचिंतचिंताए ँ(Concerns about Impartiality): भारत 

को अतंरराष्ट्रीय आपराधिक न््ययायालय (ICC) के अभियोजकोों पर राजनीतिक 
प्रभाव का भय ह,ै विशषे रूप से सदस््य दशेोों द्वारा उपयोग की जाने वाली 
शक्ति के कारण।

z	संसंप्रभुता पर प्रभाव (Impact on Sovereignty): भारत, अतंरराष्ट्रीय 
आपराधिक न््ययायालय (ICC) मेें भागीदारी को राष्ट्रीय संप्रभतुा पर संभावित 
उल््ललं्ललंघन के रूप मेें दखेता ह,ै विशषे रूप से अपनी सीमाओ ंके अतंर््गत होने 
वाले अपराधोों पर अधिकार क्षेत्र के संबंध मेें।

z	साक्षष्य संसंबंधी चुनौतियाँ (Evidentiary Challenges): अतंरराष्ट्रीय 
अपराधोों के लिए साक्षष्य एकत्र करना जटिल हो सकता ह,ै और भारत 
अतंरराष्ट्रीय आपराधिक न््ययायालय (ICC) की जाँच मेें आने वाली कठिनाइयोों 
को लेकर चितंित ह।ै

z	अपराधोों का सीमित दायरा (Limited Scope of Crimes): अतंरराष्ट्रीय 

आपराधिक न््ययायालय (ICC) द्वारा सीमा पार आतंकवाद और परमाण ुहथियार 

अपराधोों को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर करना भारत के लिए विवाद का 

विषय ह।ै

z	चयनात््मक आवेदन (Selective Application): भारत मामलोों के चयन 

के विषय मेें चितंाओ ंका हवाला दतेे हुए सार््वभौमिक न््ययाय के प्रति अतंरराष्ट्रीय 

आपराधिक न््ययायालय (ICC) की प्रतिबद्धता पर प्रश्न उठाता ह।ै

z	अभियोजक की शक्ति (Power of the Prosecutor): भारत संभावित 

राजनीतिक प्रेरणाओ ं के भय से, अतंरराष्ट्रीय आपराधिक न््ययायालय (ICC) 

के अभियोजक को दी गई व््ययापक जाँच शक्तियोों से सावधान ह।ै

अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न््ययायालय (ICC) पर भारत का रुख राष्ट्रीय सुरक्षा 

मदु्ददों पर नियंत्रण बनाए रखने और निष््पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने की इच््छछा को 

दर््शशाता ह।ै अंतरराष्ट्रीय न््ययाय के महत्तत्व को स््ववीकार करते हुए, भारत अधिक 

व््ययापक और संतुलित दृष्टिकोण चाहता ह।ै

निष्कर््ष 

अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न््ययायालय (ICC) की सीमाएँ निष््पक्ष न््ययाय देने और 

भविष््य मेें होने वाले संभावित अत््ययाचारोों को रोकने की उसकी क्षमता को 

कमजोर कर सकती हैैं। न््ययायालय की विश्वसनीयता को सशक्त करने और 

अंतरराष्ट्रीय कानूनोों  को कायम रखने मेें इसकी भमूिका सुनिश्चित करने के लिए 

उपयुक्त उपायोों के साथ इन चनुौतियोों का समाधान करना महत्तत्वपूर््ण ह।ै

प्रमुख शब्दावलियाँ
अतंरराष्ट्रीय अपराध (नरसहंार, मानवता के विरुद्ध अपराध, यदु्ध अपराध), 
जवाबदहेी, वधैता संबंधी चितंाए,ँ संयकु्त राष्टट्र सरुक्षा परिषद का प्रभाव, 
प्रवर््तन चनुौतियाँ, भ-ूराजनीतिक तनाव, सार््वभौमिक सदस््यता, विस््ततारित 
क्षेत्राधिकार आदि।

ABC
Stamp
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परिचय 

प्रवासी भारतीय, भारतीय विरासत वाले लोगोों के एक विशाल तंत्र को संदर््भभित 
करते हैैं जो अब संपूर््ण विश्व मेें रहते हैैं। इस समदुाय मेें शामिल हैैं:-
z	अनिवासी भारतीय (Non-Resident Indians -NRIs): भारत से बाहर 

रहने वाले भारतीय नागरिक।

z	भारत के प्रवासी नागरिक (Overseas Citizens of India -OCI): 
भारतीय मलू के व््यक्ति जो भारतीय नागरिक नहीीं हैैं, लेकिन OCI कार््ड धारण 
करते हैैं (PIO कार््डधारकोों को 2015 मेें इस श्रेणी मेें विलय कर दिया गया था)।

z	32 मिलियन से अधिक व््यक्तियोों के साथ, यह वैश्विक समदुाय उत्तरी अमरेिका, 
यरूोप, दक्षिण परू््व एशिया, अफ्रीका और मध््य परू््व सहित विभिन््न क्षेत्ररों मेें 
फैला हुआ ह।ै

z	भारतीय प्रवासी सदस््य; व््यवसाय, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, कला और संस््ककृति  जैसे 
विविध क्षेत्ररों मेें महत्तत्वपरू््ण योगदान दतेे हैैं। वे भारत और उनके द्वारा अपनाए 
गए दशेोों के बीच एक सेत ुके रूप मेें कार््य करते हैैं तथा संबंधोों और सहयोग 
को बढ़़ावा दतेे हैैं।

प्रवासी भारतीय से संबंधित प्रमुख आँकड़े
विवरण (Description) आंकड़़े (Statistics)

भारतीय प्रवासी जनसंख््यया (विदेश 
मंत्रालय)

32 मिलियन (विश्व मेें सबसे 
महत्तत्वपूर््ण)

भारत को वार््षषिक प्रेषण (विश्व बैैंक)
100 बिलियन अमरीकी डालर से 
अधिक

प्रवासी भारतीयोों के शीर््ष गंतव््य संयुक्त राज््य अमेरिका, पश्चिम एशिया
संयुक्त राज््य अमेरिका की जनसंख््यया 
मेें भारतीय प्रवासियोों का अनुपात 

1.3%

ब्रिटेन के सकल घरेलू उत््पपाद मेें 
भारतीय प्रवासियोों का योगदान

6%

समृद्ध होती भारतीय प्रवासी नीति : मील के पत्थर के रुप मेें 

z	प्रारंभिक उदासीनता (Early Indifference): स््वतत्रता के पश्चात, 
प्रधानमतं्री नेहरू ने विदशेोों मेें भारतीयोों को अपने मजेबान दशेोों मेें एकीकृत 
करने पर ध््ययान केें द्रित किया। प्रवासी भारतीयोों के साथ यह सीमित जडु़़ाव उस 
समय भारत की विदशे नीति की प्राथमिकताओ ंको दर््शशाता ह।ै

z	अस््थथायी रणनीतियाँ (Shifting Strategies): राजीव गांधी के नेततृ््व 
मेें, भारत की विदशे नीति अतंर-ततृीय विश्व सहयोग की ओर स््थथानांतरित हो 
गई। इससे प्रवासी नीति मेें थोड़़ा बदलाव आया। उनकी क्षमता को पहचानते 
हुए, भारत ने सैम पित्रोदा जैसे कुशल प्रवासी सदस््योों को राष्ट्रीय विकास मेें 
योगदान दनेे के लिए आमतं्रित करना शरुू किया। 1984 मेें भारतीय प्रवासी 
मामले विभाग की स््थथापना ने इस बदलाव को चिह्नित किया।

z	आर््थथिक सधुार और अवसर (Economic Reforms and 

Opportunity): 1990 के दशक मेें उदारीकरण के बाद के सधुारोों ने भारतीय 

अर््थव््यवस््थथा को खलुी अर््थव््यवस््थथा मेें परिवर््ततित किया, जिससे प्रवासी सक्रिय 

रूप से भाग लेने मेें सक्षम हो गए। उनके निवेश और प्रेषण ने विदशेी मदु्रा 

संकट के दौरान महत्तत्वपरू््ण सहायता प्रदान की  जिसके कारण भारत की प्रवासी 

नीति की और समीक्षा हुई।

z	वाजपेयी सरकार द्वारा संबंधोों की सदुृढ़ता (Vajpayee's Focus on 

Engagement): अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने सक्रिय रूप से प्रवासी 

भारतीयोों के साथ संबंधोों को बढ़़ावा दिया। इस यगु मेें भारतीय मूल के व््यक्ति 

(PIO) कार््ड, प्रवासी भारतीय नागरिक कार््ड, प्रवासी भारतीय दिवस 

समारोह और NRI  निधि जैसी पहलोों के साथ-साथ प्रवासी भारतीय 

मामलोों के मंत्रालय की स््थथापना हुई। विशषे रूप से, विदशेोों मेें भारतीय 

नागरिकोों को भी मतदान का अधिकार प्रदान किया गया।

z	सतत सहभागिता (Continued Engagement): वर््तमान सरकार 2015 

ई-माइग्रेट प्रणाली जैसी पहलोों के साथ विदशेी रोजगार प्रक्रियाओ ं को 

सवु््यवस््थथित करने और विदशेी नियोक्ताओ ं को पंजीकृत करने के लिए एक 

डेटाबेस के साथ प्रवासी भारतीयोों को प्राथमिकता दतेी ह।ै 2016 मेें शरुू किए 

गए "भारत को जानो कार््यक्रम" (Know India Program-KIP) का 

उद्देश््य यवुाओ ं (18-30 वर््ष) को उनकी भारतीय विरासत और समकालीन 

भारत से जोड़ना ह,ै जिससे प्रवासी यवुाओ ं के साथ संबंधोों को और घनिष्ठ 

किया जा सके।

प्रवासी भारतीयोों का महत्त्व 

भारतीय प्रवासी समदुाय, जो विश्व के सबसे बड़़े समदुायोों मेें से एक ह,ै भारत के 

विकास और वैश्विक प्रतिष्ठा मेें निम््नलिखित महत्तत्वपूर््ण योगदान देता ह:ै

z	आर््थथिक महाशक्ति (Economic Powerhouse): भारत दनुिया का सबसे 

बड़़ा प्रेषण प्राप्तकर््तता ह,ै जिसका एक महत्तत्वपरू््ण अशं मध््य परू््व से आता ह।ै 

इसके अतिरिक्त, कम-कुशल श्रमिकोों के प्रवासन, विशषे रूप से पश्चिम एशिया 

मेें, ने भारत मेें बेरोजगारी को कम करने मेें सहायता की ह।ै आर््थथिक सधुारोों 

के बाद भारत के भगुतान संतलुन संकट को हल करने मेें प्रवासी निवेश की 

भमूिका भी महत्तत्वपरू््ण थी।

z	राजनीतिक प्रभाव (Political Clout): भारतीय मलू के व््यक्ति अमरेिका, 

ब्रिटेन और फिजी जैसे प्रशांत द्वीप दशेोों सहित विश्व स््तर पर प्रमखु राजनीतिक 

पदोों पर हैैं। प्रधानमतं्री नरेेंद्र मोदी ने भारत की विदशे नीति मेें उनकी भमूिका 

के लिए उन््हेें "राष्टट्रदतू" (राजदतू) कहा ह।ै 
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z	उद्यमिता (Entrepreneurship): प्रवासी भारतीयोों की उद्यमशीलता की 
भावना सिलिकॉन वैली से स््पष्ट होती ह,ै जहाँ बड़़ी संख््यया मेें भारतीय मलू के 
CEOs ने सफल तकनीकी कंपनियाँ स््थथापित की हैैं।

भारतीय 
प्रवासियोों की 

सफलता

भारत के 
सद्धावना राजदतू

डिप््ललोमेसी

संयुक्त राज््य अमेरिका के साथ असैन््य 
परमाण ुसमझौते को सुगम बनाया

वैश्विक हाई-टेक कंपनियोों 
मेें प्रमखु स््थथान

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 
मेें महत्तत्वपूर््ण भमूिका

मेजबान देशोों मेें आर््थथिक रूप से 
समदृ्ध समदुाय

z	संबंध निर््ममाता (Bridge Builders): प्रवासी समदुाय बैकचनैल डिप््ललोमसेी 
या ट्रैक II कूटनीति मेें महत्तत्वपरू््ण भमूिका निभाते हैैं, वह भारत और उनके 
द्वारा अपनाए गए दशेोों के बीच मध््यस््थ के रूप मेें कार््य करते हैैं। उदाहरण 
के लिए, भारतीय अमरेिकियोों ने सफल भारत-अमरेिका असैनिक परमाण ु
समझौते की पैरवी की।

z	सांस््ककृ तिक दूत (Cultural Ambassadors): प्रवासी; भारतीय संस््ककृति , 
पाक कला, परंपराओ ंऔर मलू््योों को दनुिया भर मेें बढ़़ावा दनेे मेें महत्तत्वपरू््ण 
भमूिका निभाते हैैं। इससे भारत की नम््य शक्ति (Soft Power) बढ़ती ह ैऔर 
पर््यटन आकर््षषित होता ह।ै

z	लोकोपकार (Philanthropy): प्रवासी भारतीयोों मेें से कई लोग भारत मेें 
शिक्षा, स््ववास््थ््य दखेभाल और सामाजिक विकास पहल का समर््थन करते हुए 
लोक कल््ययाण कार्ययों मेें उदारतापरू््वक योगदान दतेे हैैं।

z	ज्ञान हस््तताांतरण (Knowledge Transfer): प्रवासी पेशवेर नवाचार और 
विकास को बढ़़ावा दतेे हुए बहुमलू््य ज्ञान और विशषेज्ञता भारत वापस लाते 
हैैं। उदाहरण के लिए, भारतीय-अमरेिकी वैज्ञानिक भारत के अतंरिक्ष अनसुंधान 
मेें महत्तत्वपरू््ण भमूिका निभाते हैैं।

प्रवासी भारतीयोों की समस्याएँ
(ISSUES OF INDIAN DIASPORA)

भारतीय प्रवासी एक जीवत वैश्विक समदुाय ह,ै जो समस््ययाओ ं के एक जटिल 
जाल का सामना करता ह:ै
z	आर््थथिक चिंताए ँ (Economic Concerns): विभिन््न कारकोों से उत््पन््न 

रिवर््स माइग्रेशन के कारण प्रेषण मेें गिरावट आई ह,ै जिसका असर स््वदशे 
वापसी करने वाले परिवारोों पर पड़़ा ह।ै इसके अतिरिक्त, वैश्विक मदंी और 
विदशेोों मेें संरक्षणवादी नीतियाँ भारतीय पेशवेरोों के लिए नौकरी के अवसरोों 
को सीमित करती हैैं (उदाहरण के लिए, अमरेिका मेें H-1B वीजा प्रतिबंध)।

z	सीमित राजनीतिक भागीदारी (Limited Political Participation): 
जटिल मतदान प्रक्रियाओ ंऔर निवास आवश््यकताओ ंको संचालित करना, 
उनके मजेबान दशेोों मेें राजनीतिक भागीदारी मेें बाधा उत््पन््न कर सकता ह।ै

z	प्रतिभा पलायन (Brain Drain): जब कुशल पेशवेर विदशे मेें बस जाते 

हैैं तो भारत मलू््यवान प्रतिभा खो दतेा ह,ै जिससे घरेल ूनवाचार और विकास 

मेें बाधा आती ह।ै

z	बचाव और सरुक्षा (Safety and Security): बढ़ती वैश्वीकरण विरोधी 

भावनाओ ं ने कुछ दशेोों मेें भारतीय समदुायोों के खिलाफ घणृा और अन््य 

अपराधोों को बढ़़ावा दिया ह।ै इसके अलावा, पश्चिम एशिया (जैसे, बहरीन, 

यमन) जैसे क्षेत्ररों मेें राजनीतिक अस््थथिरता भारतीय श्रमिकोों के लिए सरुक्षा 

खतरा उत््पन््न करती ह।ै

z	शोषणकारी श्रम प्रथाए ँ (Exploitative Labour Practices): कुछ 

मजेबान दशे अनचुित श्रम काननू लाग ू करते हैैं (उदाहरण के लिए, पश्चिम 

एशिया मेें कफाला और निताकत) जो श्रमिकोों के आदंोलन को प्रतिबंधित 

करते हैैं और उनके अधिकारोों का शोषण करते हैैं।

z	 दूसरी पीढ़़ी के मुद्दे (Second Generation Issues): विदशेोों मेें जन््ममे और 

पले-बढ़़े बच््चचे अपनी भारतीय विरासत से जडु़ने के लिए संघर््ष कर सकते हैैं, 

जिससे सांस््ककृति क पहचान का संकट उत््पन््न हो सकता ह।ै

z	प्रवासी एकता का अभाव (Diaspora Disunity): विभिन््न दशेोों मेें फैले 

विशाल प्रवासी भारतीयोों की विविध आवश््यकताए ँऔर प्राथमिकताए ँहैैं। यह 

विविधता एक एकीकृत नीति तैयार करने मेें बाधा बनती ह ैपरिणामस््वरूप सभी 

प्रवासियोों की समस््ययाओ ंका प्रभावी समाधान सनुिश्चित करना चनुौतीपरू््ण हो 

जाता ह।ै (उदाहरण के लिए, कनाडा मेें कुछ वर््ग खालिस््ततान जैसे अलगाववादी 

आदंोलनोों का समर््थन कर करते हैैं, जो भारत सरकार के लिए एक प्रमखु चितंा 

का विषय ह)ै।

सरकारी उपाय 

z	सामाजिक सरुक्षा समझौते (Social Security Agreements ): द्विपक्षीय 

सामाजिक सरुक्षा समझौते विदशेोों मेें कार््य कर रह ेभारतीय पेशवेरोों के हितोों की 

रक्षा करते हैैं, जिससे भारतीय कंपनियोों के लिए प्रतिस््पर््धधात््मकता बढ़ती ह।ै

z	सरलीकृत  प्रक्रियाए ँ(Simplified Processes): प्रवासी भारतीयोों के लिए 

प्रशासनिक प्रक्रियाओ ंको सरल बनाने की पहल चल रही ह,ै जैसे पासपोर््ट 

और वीजा सेवाओ,ं OCI कार््ड अनपु्रयोगोों और अन््य दतूावास संबंधी सेवाओ ं

को सवु््यवस््थथित करना।

z	सवु््यवस््थथित समर््थन (Streamlined Support): प्रवासी भारतीय मामलोों 

के मतं्रालय को विदशे मतं्रालय (2016) के साथ विलय करने से, प्रवासी नीति 

के लिए अधिक एकीकृत दृष्टिकोण को बढ़़ावा मिलता ह ैऔर इसने विदशेोों मेें 

भारतीयोों के लिए सहायता सेवाओ ंको मजबतू किया ह।ै

z	समर््पपित सहायता (Dedicated Assistance): विदशे मतं्रालय प्रवासी 

भारतीयोों की चितंाओ ंऔर शिकायतोों को दरू करने के लिए समर््पपित हले््पलाइन 

सेवाए ँ और कल््ययाण प्रकोष्ठ प्रदान करता ह,ै जो विभिन््न मदु्ददों पर सहायता 

प्रदान करता ह।ै

z	महामारी राहत (Pandemic Relief): प्रवासी भारतीयोों की सहायता के 

लिए COVID-19 महामारी के दौरान वित्तीय सहायता कार््यक्रम और राहत 

उपाय प्रस््ततुत किए गए, जिनमेें आपात स््थथिति के लिए सहायता और प्रवासी 

भारतीयोों के लिए कल््ययाणकारी योजनाए ँशामिल थीीं।
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प्रवासी भारत 119

z	विरासत का संरक्षण (Preserving Heritage): सांस््ककृति क और शैक्षिक 

आदान-प्रदान कार््यक्रम प्रवासी भारतीयोों के साथ संबंधोों को बढ़़ावा दतेे हैैं 

और विदशेोों मेें भारतीय विरासत को संरक्षित कर  सांस््ककृति क संबंधोों और ज्ञान 

साझाकरण को बढ़़ावा दतेे हैैं।

प्रवासी भारतीयोों को आकर््षषित करना: हालिया पहल 
(ENGAGING THE DIASPORA: RECENT INITIATIVES)

z	मदद पोर््टल (Madad Portal):  यह भारतीय प्रवासियोों के लिए वन-स््टटॉप 

शिकायत निवारण मचं ह।ै यह क्षतिपरू््तति के दावे, काननूी मामले, प्रत््ययावर््तन 

सहायता और दतूावास संबंधी अनेक शिकायतोों के निवारण के लिए एकीकृत 

मचं उपलब््ध कराता ह।ै

z	वंदे भारत मिशन-2020 (Vande Bharat Mission-2020): इस मिशन 

ने COVID-19 महामारी के समय बड़़े पैमाने पर प्रवासी भारतीयोों के लिए 

स््वदशे वापसी के प्रयास किये। विदशेोों मेें फंसे हजारोों भारतीय नागरिकोों को 

वापसी की सवुिधा प्रदान की।

z	वैभव शिखर सम््ममेलन (Vaibhav Summit): यह वैश्विक शिखर सम््ममेलन 

विदशेी और निवासी भारतीय वैज्ञानिकोों और शिक्षाविदोों को जोड़ता ह।ै यह 

कृत्रिम बदु्धिमत्ता (AI) और एयरोस््पपेस प्रौद्योगिकियोों जैसे महत्तत्वपरू््ण क्षेत्ररों मेें 

सहयोग पर केें द्रित ह।ै

z	प्रवासियोों तक पहुचँ कार््यक्रम (Diaspora Outreach Events): 

प्रवासी भारतीय दिवस जैसे आयोजन प्रवासी भारतीयोों के साथ संबंधोों को 

मजबतू करते हैैं। वे नेटवर््कििं ग, संवाद और सामदुायिक चितंाओ ंको दरू करने 

के अवसर प्रदान करते हैैं।

z	मदद पोर््टल और स््वदेश वापसी मिशन (Rescue & Repatriation 

Missions): मदद पोर््टल और वंद ेभारत जैसे अभियानोों ने विदशेोों मेें संकट 

मेें फंसे भारतीयोों की सरुक्षित वापसी सनुिश्चित की ह,ै जो उनके कल््ययाण के 

लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर््शशाता ह।ै (उदाहरण के लिए संयकु्त मिशन 

जैसे "राहत, संकट मोचन, वंदे भारत और समुद्र सेतु" )

आगे की राह :

z	चिंताओ ंका  समाधान करना (Addressing Concerns): मदद पोर््टल 

जैसे उपयोगकर््तता-अनकूुल मचंोों को बढ़़ाना और प्रवासी भारतीयोों को त््वरित 

सहायता प्रदान करने और शिकायतोों का समाधान करने के लिए समर््पपित 

हले््पलाइन स््थथापित करना।

z	कौशल विकास (Skilling Up): प्रवासी भारतीयोों की आवश््यकताओ ंके 

अनरुूप कौशल विकास कार््यक्रमोों को बढ़़ावा दनेा। प्रौद्योगिकी और नवाचार 

जैसे क्षेत्ररों मेें उद्यमशीलता उपक्रमोों और भागीदारी को प्रोत््ससाहित करना।

z	संबंधोों का निर््ममाण (Building Bridges): स््पष्ट रूप से परिभाषित समझौतोों 
और नियमित संवाद के माध््यम से मजेबान दशेोों के साथ साझदेारी को मजबतू 

करना। यह सहयोगात््मक दृष्टिकोण विदशेोों मेें भारतीय नागरिकोों के कल््ययाण 
और खशुहाली को सनुिश्चित करेगा।

z	मूल सांस््ककृ तिक जड़ोों से जुड़े रहना (Connecting Roots): सांस््ककृति क 
संबंधोों को मजबतू करने और भारत के साथ स््थथायी संबंध को बढ़़ावा दनेे के 
लिए सांस््ककृति क कार््यक्रमोों और आदान-प्रदान कार््यक्रमोों का आयोजन करना।

z	व््ययापक समर््थन (Comprehensive Support): वित्तीय सहायता प्रदान 
करने, गणुवत्तापरू््ण स््ववास््थ््य सेवाओ ं तक पहुचँ की सवुिधा प्रदान करने और 
आवश््यकता पड़ने पर स््वदशे वापसी सहायता प्रदान करने के लिए कार््यक्रम 
विकसित करना।

z	सवु््यवस््थथित सेवाए ँ (Streamlined Services): सहज और कम समय 
लेने वाले अनभुव के लिए पासपोर््ट, वीज़़ा और OCI कार््ड प्रक्रियाओ ं की 
दक्षता मेें सधुार करना।

z	विशेषज्ञता को शामिल करना (Engaging Expertise): खलेु संचार 
चनैलोों को बढ़़ावा दनेा और उनके ज्ञान और वैश्विक परिप्रेक्षष्य का लाभ उठाने 
के लिए नीति-निर््ममाण प्रक्रियाओ ंमेें सक्रिय रूप से प्रवासी भारतीयोों के मलू््यवान 
सहयोग की तलाश करना।

निष्कर््ष 

उपरोक्त सभी उपायोों को सक्रियता से लागू करके, भारत जीवत भारतीय प्रवासियोों 
के साथ अपने संबंधोों को मजबूत कर सकता ह ैऔर पारस््परिक रूप से लाभप्रद 
संबंधोों को बढ़़ावा दे सकता ह ैजो अपने वैश्विक नागरिकोों की प्रतिभा, संसाधनोों 
और विशेषज्ञता का लाभ उठाता ह।ै यह सशक्त प्रवासी भारत की निरंतर वदृ्धि 
और विकास मेें महत्तत्वपूर््ण भमूिका निभा सकते हैैं।

प्रमुख शब्दावलियाँ
प्रवासी भारतीय, प्रेषण (100 अरब अमरेिकी डॉलर स ेअधिक), प्रवासी 
भारतीय दिवस, PIO/OCI कार््ड, NRI निधि, ई-माइग्रेट प्रणाली, भारत 
को जानो कार््यक्रम (KIP), आर््थथिक महाशक्ति, राष्टट्रदतू, संबंध निर््ममाता, 
ट्रैक II कूटनीति, सांस््ककृ तिक दतू, ज्ञान हस््तताांतरण आदि।

विगत वर्षषों के प्रश्न

z	भारतीय प्रवासियोों ने पश्चिम मेें नई ऊंचाइयोों को छुआ ह।ै भारत के लिए इसके 
आर््थथिक एवं राजनीतिक लाभोों का वर््णन करेें। � (2023)

z	“अमरेिका और यरूोपीय दशेोों की राजनीति और अर््थव््यवस््थथा मेें भारतीय 
प्रवासियोों को एक निर््णणायक भमूिका निभानी ह।ै” उदाहरणोों सहित टिप््पणी 
कीजिए।� (2020)

z	दक्षिण-परू््व एशियाई दशेोों की अर््थव््यवस््थथा एवं समाज मेें भारतीय प्रवासियोों 
को एक महत्तत्वपरू््ण भमूिका निभानी ह।ै इस संदर््भ मेें, दक्षिण-परू्वी एशिया मेें 
भारतीय प्रवासियोों की भमूिका का मलू््यनिरुपण कीजिए।� (2017)                                                                           
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परिचय

z	प्रौद्योगिकी की भ-ूराजनीति, वैश्विक शक्ति गतिशीलता पर तकनीकी प्रगति के 
बढ़ते प्रभाव को संदर््भभित करती ह।ै इसमेें शामिल ह ै कि कैसे राष्टट्र आर््थथिक, 
सैन््य और भ-ूराजनीतिक लाभ हासिल करने, दशेोों के बीच संबंधोों को आकार 
दनेे और अतंरराष्ट्रीय शक्ति गतिशीलता को प्रभावित करने के लिए प्रौद्योगिकी 
का उपयोग और नियंत्रण करते हैैं।

z	दशे कृत्रिम बदु्धिमत्ता (Artificial Intelligence), अर््धचालक और 
साइबरयदु्ध जैसे क्षेत्ररों मेें प्रभतु््व के लिए प्रतिस््पर््धधा करते हैैं। यह प्रतिद्वंद्विता 
अतंरराष्ट्रीय संबंधोों, आर््थथिक सरुक्षा और यहाँ तक कि लोकतांत्रिक मानदडंोों 
को भी आकार दतेी ह।ै 

z	डेटा गोपनीयता, नैतिक कृत्रिम बदु्धिमत्ता विकास और महत्तत्वपरू््ण बनुियादी ढाँच े
पर नियंत्रण जैसे मदु्दे इस नए भ-ूराजनीतिक परिदृश््य मेें यदु्ध के मदैान बन गए हैैं।

भू-राजनीति का स्वरूप 

z	ऊर््जजा युद्ध (Energy Wars): ऊर््जजा संसाधनोों को नियंत्रित और वितरित 
करने का संघर््ष, जैसा कि रूस-यकू्रे न गैस विवादोों मेें दखेा गया ह।ै

z	तकनीकी वर््चस््व (Tech Supremacy): तकनीकी नेततृ््व की स््पर््धधा, 5जी 
तकनीक मेें अमरेिका-चीन प्रतिस््पर््धधा के माध््यम से समझी जा सकती ह।ै

z	संसाधन प्रतिद्वंद्विता (Resource Rivalry): भमूि, संसाधनोों और दक्षिण 
चीन सागर जैसे रणनीतिक क्षेत्ररों पर नियंत्रण के लिए प्रतिस््पर््धधा।

z	आर््थथिक संघर््ष (Economic Battles): व््ययापार संबंध और आर््थथिक प्रभतु््व 
की तलाश, उदाहरण के लिए अमरेिका-चीन व््ययापार तनाव।

z	सैन््य युद्धाभ््ययास (Military Maneuvering): सैन््य बलोों की रणनीतिक 
स््थथिति और गठबंधनोों का निर््ममाण, जैसे एशिया-प्रशांत क्षेत्र मेें अमरेिकी सैन््य 
उपस््थथिति।

z	वैचारिक संघर््ष (Ideological Clashes): प्रतिस््पर्धी विचारधाराओ ं का 
प्रसार और अतंरराष्ट्रीय मानदडंोों को आकार दनेे की लड़़ाई जैसे अमरेिका-
रूस वैचारिक मतभदे।

प्रौद्योगिकी द्वारा भू-राजनीतिक सहयोग को प्रोत्साहन :

z	गुप्त सरुक्षा सचूना साझा करना (Sharing Security Intel): डेटा 
विनिमय मचं, दशेोों को महत्तत्वपरू््ण खफुिया जानकारी साझा करने, आतंकवाद 
जैसे खतरोों के विरुद्ध सहयोग को मजबतू करने की अनमुति दतेा ह ै(उदाहरण 
के लिए  फाइव आइज़ गठबंधन)।

z	संयक्त तकनीकी उद्यम (Joint Tech Ventures): अतंरिक्ष अन््ववेषण 
(उदाहरण के लिए, अतंरराष्ट्रीय अतंरिक्ष स््टटेशन) या साइबर सरुक्षा (उदाहरण 

के लिए, नाटो सहकारी साइबर रक्षा केें द्र) मेें सहयोगात््मक परियोजनाए ँविश्वास 
का निर््ममाण करती हैैं और सहयोग को प्रोत््ससाहित करती हैैं।

z	साइबर सरुक्षा गठबंधन (Cybersecurity Alliances): राष्टट्र साइबर 
खतरोों से निपटने, सर्वोत्तम प्रथाओ ं को साझा करने और सामहूिक सरुक्षा मेें 
सधुार करने के लिए साझदेारी बढ़ा सकते हैैं।

z	डिजिटल व््ययापार और निवेश (Digital Trade & Investment): 
तकनीकी प्रगति, सीमा पार व््ययापार और निवेश की सवुिधा प्रदान करती ह,ै 
जिससे आर््थथिक अतंरनिर््भरता और सहयोग सनुिश्चित होता ह ै (उदाहरण के 
लिए, CPTPP व््ययापार समझौता)।

z	वैश्विक तकनीकी मानक (Global Tech Standards): प्रौद्योगिकी 
मानकोों पर अतंरराष्ट्रीय समझौते स््थथापित करना, उचित और सरुक्षित 
उपयोग सनुिश्चित करता ह ै(उदाहरण के लिए, जलवायु परिवर््तन पर पेरिस 
समझौता)।

z	आभासी कूटनीति (Virtual Diplomacy): प्रौद्योगिकी मचं वर््चचुअल या 
आभासी शिखर सम््ममेलन और संचार की सवुिधा प्रदान करते हैैं तथा वैश्विक 
मदु्ददों पर संवाद और सहयोग को बढ़़ावा दतेे हैैं (उदाहरण के लिए, G 20 
वर््चचुअल या आभासी शिखर सम््ममेलन)।

प्रमुख चुनौतियााँ

प्रौद्योगिकी का उदय अंतरराष्ट्रीय मंच पर चनुौतियोों का एक जटिल तंत्र प्रस््ततुत 
करता ह:ै-
z	राष्ट्रीय सरुक्षा संकट (National Security Risks): अविश्वसनीय 

संचार सेवा प्रदाताओ ं की प्रौद्योगिकी का उपयोग करते समय जाससूी या 
डेटा उल््ललंघनोों के बारे मेें चितंाए ँ उत््पन््न होती हैैं, जैसा कि चीनी दरूसंचार 
उपकरणोों के संबंध मेें अमरेिकी चितंाओ ंसे ज्ञात होता ह।ै

z	डिजिटल असमानता (Digital Disparity): विकसित और विकासशील 
दशेोों के बीच इटंरनेट पहुचँ और बनुियादी ढाँच ेमेें अतंर, आर््थथिक और अवसर 
विभाजन को बढ़़ाता ह,ै जैसे अफ्रीका।

z	आर््थथिक सभेुद्यता (Economic Vulnerability): प्रौद्योगिकी के लिए 
एकल स्रोत पर निर््भरता, आर््थथिक संवेदनशीलता उत््पन््न कर सकती ह।ै जैसे 
विशिष्ट IT कंपनियोों पर भारत की निर््भरता।

z	संसाधन नियंत्रण (Resource Control): पथृ््ववी पर उपस््थथित दरु््लभ खनिज 
संसाधनोों मेें चीन का प्रभतु््व आश्रित दशेोों के लिए लाभ और संभावित व््ययापार 
असंतलुन उत््पन््न करता ह।ै

z	नवाचार अंतराल (Innovation Lag): सीमित अनसुंधान और विकास 
क्षमताओ ं वाले दशे कृत्रिम बदु्धिमत्ता जैसे तेजी से विकसित हो रह े क्षेत्ररों मेें 
प्रतिस््पर््धधा करने के लिए संघर््ष करते हैैं,  जिसम े जापान और अमरेिका जैसे 
दशे उत््ककृष्ट  हैैं।
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z	तकनीकी दिग््गजोों का प्रभाव (Tech Giants' Influence): सार््वजनिक 
चर््चचा को आकार दनेे और संभावित रूप से चनुावोों तक को प्रभावित करने 
की प्रमखु प्रौद्योगिकी कंपनियोों की शक्ति, राजनीतिक हरेफेर के बारे मेें चितंा 
उत््पन््न करती ह।ै

z	बौद्धिक संसंपदा का संसंघर््ष (Intellectual Property Battles): तकनीकी 
दिग््गजोों के बीच बौद्धिक संपदा अधिकारोों पर विवाद, व््ययापार घर््षण और 
नवाचार मेें बाधा उत््पन््न कर सकता ह।ै

आगे की राह 

z	वैश्विक सहयोग (Global Collaboration): सामान््य डाटा संरक्षण 
अधिनियम (GDPR) जैसी डिजिटल विधि के लिए सामान््य मानक और 
नियम स््थथापित करने के अतंरराष्ट्रीय प्रयासोों मेें सहभागिता करना।

z	सभी के लिए डिजिटल साक्षरता (Digital Literacy for All): भारत 
की डिजिटल इडंिया पहल के समान, नागरिकोों को डिजिटल प्रौद्योगिकियोों के 
बारे मेें शिक्षित करने के लिए राष्टट्रव््ययापी कार््यक्रम लाग ूकरना। यह व््यक्तियोों को 
डिजिटल अर््थव््यवस््थथा मेें प्रभावी ढंग से भाग लेने के लिए सशक्त बनाता ह।ै

z	उन््नत भविष््य के लिए निवेश (Investing in the Future): उभरती 
प्रौद्योगिकियोों मेें अनसंुधान और विकास (R&D) के लिए संसाधन आवंटित 
करना, जो कृत्रिम बदु्धिमत्ता (AI) अनसंुधान पर अमरेिकी केें द्र-बिद ु को 
प्रतिबिबित करता ह।ै यह दीर््घकालिक प्रतिस््पर््धधा सनुिश्चित करता ह।ै

z	नवाचार को बढ़़ावा देना (Fueling Innovation): भारत की "स््टटार््टअप 
इंडियंडिया" जैसी पहल के माध््यम से स््टटार््टअप और प्रौद्योगिकी इन््क्ययू्क्ययूबेटरोों को 
प्रोत््ससाहित करना। जो नए विचारोों को शामिल करता ह ै और नवाचार की 
संस््ककृति्ककृति ्ककृति को बढ़़ावा दतेा ह।ै

z	बाज़़ार मेें निष््पक्षता (Fair Play in the Market): Google के विरुद्ध 
यरूोपीय संघ की कार््रवाइयोों के समान, प्रमखु भागीदारोों को प्रतिस््पर््धधा विरोधी 
होने से रोकने के लिए मजबतू प्रतिस््पर्धी काननू लाग ूकरना।

z	 डेटा साझाकरण और इंटरंटरऑपरेबिलिटी (Data Sharing and 
Interoperability): यरूोपीय यनूियन के खलेु डेटा निर्देश और खलेु बैैंकिग 
विनियमन  (Open Data Directive and Open Banking regulations) 
से मिलती-जलुती नीतियोों के माध््यम से डेटा साझाकरण और प््ललेटफ़़ॉर््म 
अतंर्संचालनीयता को प्रोत््ससाहित करना। यह सहयोग और नवाचार को बढ़़ावा 
दतेा ह।ै

z	स््थथिरता पर ध््ययान (Focus on Sustainability): डेटा केें द्ररों और 
इलेक्ट्रॉनिक उपकरणोों की ऊर््जजा खपत को ध््ययान मेें रखते हुए, डिजिटल 
पारिस््थथितिकी तंत्र के भीतर पर््ययावरणीय रूप से टिकाऊ प्रथाओ ंको बढ़़ावा दनेा।

निष्कर््ष 

प्रौद्योगिकी की भ-ूराजनीति को संचालित करने के लिए प्रतिस््पर््धधा और सहयोग 
के मध््य एक संवेदनशील संतुलन की आवश््यकता होती ह।ै नैतिक नवाचार, 
सहयोगात््मक शासन और समावेशी विकास पर ध््ययान देने के साथ मानवता की 
उन््नति के लिए प्रौद्योगिकी की पूरी क्षमता को समझना आवश््यक ह।ै    

प्रमुख शब्दावलियाँ
वशै्विक शक्ति गतिशीलता, साइबर यदु्ध, ऊर््जजा यदु्ध, तकनीकी वर््चस््व, 
ससंाधन प्रतिद्वंद्विवंद्विता, सनै््य यदु्धाभ््ययास, वचैारिक संघर््ष, डिजिटल सपं्रभतुा, 
डेटा स््थथानीयकरण, गपु्त सरुक्षा सचूना साझाकरण, साइबर सरुक्षा गठबंधन, 
वशै्विक तकनीकी मानक, आभासी कूटनीति आदि।
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भारत एक उभरती हुई जनसंख््यया, प्रगतिशील अर््थव््यवस््थथा और महत्त्वाकांक्षी 
तकनीकी लक्षष्ययों वाला देश ह।ै इसलिए, यह स््वयं को प्रौद्योगिकी की भ-ू
राजनीति जैसे जटिल क्षेत्र के केें द्र मेें पाता ह।ै भारत अन््य देशोों पर निर््भरता 
कम करने के लिए महत्तत्वपूर््ण प्रौद्योगिकियोों मेें आत््मनिर््भरता का प्रयास कर रहा 
ह ै साथ ही, यह वैश्विक शक्तियोों के साथ प्रतिस््पर््धधा करते हुए प्रगति के लिए 
साझेदारी का मार््ग प्रशस््त कर रहा ह ैभारत के तकनीकी भविष््य को आकार देने 
मेें डेटा सुरक्षा और नैतिक विचार महत्तत्वपूर््ण पहलू हैैं।

सूचना प्रौद्योगिकी की भू-राजनीति मेें भारत का उदय 

सूचना प्रौद्योगिकी की भ-ूराजनीति; प्रौद्योगिकी, सूचना और वैश्विक शक्ति 
गतिशीलता के अंतरयोजन को संदर््भभित करती ह।ै इसमेें प्रौद्योगिकी का रणनीतिक 
उपयोग, सूचना प्रवाह पर नियंत्रण और डिजिटल क्षेत्र मेें प्रभाव और प्रभतु््व के 
लिए प्रतिस््पर््धधा शामिल ह।ै 
भारत निम््नलिखित कारणोों से वैश्विक स््तर पर इस भ-ूराजनीति मेें एक प्रमखु 
भागीदार के रूप मेें उभर रहा ह:ै
z	प्रौद्योगिकी का शक्तिशाली केें द्र (A Tech Powerhouse): भारत की 

सचूना प्रौद्योगिकी (IT) क्षेत्र मेें महत्तत्वपरू््ण भमूिका ह,ै जो वैश्विक IT सेवाओ ं
और ई-कॉमर््स बाजार (2022 मेें लगभग 227 बिलियन डॉलर) मेें महत्तत्वपरू््ण 
हिस््ससेदारी रखता ह।ै यह प्रभतु््व भविष््य मेें विकास की अपार संभावनाए ँप्रदान 
करता ह।ै

z	सेमीकंडक््टर केें द्रित ध््ययान (Semiconductor Focus): भारतीय 
सेमीकंडक््टर बाजार महत्तत्वपरू््ण विस््ततार के लिए तैयार ह,ै जिसका लक्षष्य 2026 
तक 300 बिलियन डॉलर तक पहुचँना ह।ै विदशेी निवेश को आकर््षषित करना 
और चिप डिजाइन क्षमताओ ंको बढ़़ावा दनेा इस महत्तत्वपरू््ण प्रौद्योगिकी क्षेत्र 
मेें भारत की प्रमखु रणनीतियाँ हैैं।

z	सपुरकंप््ययूटिंग महत्त्वाकांक्षाए ँ (Supercomputing Ambitions): 
हालांकि भारत वर््तमान मेें सीमित संख््यया मेें स््वदशेी मशीनोों के साथ 
सपुरकंप््ययूटिंग मेें 13वेें स््थथान पर ह,ै जबकि राष्ट्रीय सपुरकंप््ययूटिंग मिशन का 
लक्षष्य घरेल ूउत््पपादन बढ़़ाना ह।ै

z	विनिर््ममाण को बढ़़ावा देना (Boosting Manufacturing): उत््पपादन से 
जडु़़ी प्रोत््ससाहन योजना का उद्देश््य मोबाइल फोन और कंप््ययूटर हार््डवेयर जैसे IT 
उत््पपादोों के घरेल ूविनिर््ममाण को प्रोत््ससाहित करना ह।ै हालाँकि, प्रारंभिक परिणाम 
इस बात का संकेत दतेे हैैं कि चनुौतियाँ बनी हुई हैैं, क््योोंकि स््थथानीय रूप से 
विनिर््ममित कंप््ययूटरोों ने अभी तक महत्तत्वपरू््ण बाजार हिस््ससेदारी हासिल नहीीं की ह।ै

तकनीकी भू-राजनीति मेें भारत के लिए चुनौतियााँ:

z	डिजिटल विभाजन (Digital Divide): शहरी और ग्रामीण क्षेत्ररों के बीच 
इटंरनेट पहुचँ और प्रौद्योगिकी स््ववामित््व मेें मौजदू व््ययापक अतंराल तकनीकी 

अतंर समावेशन मेें एक महत्तत्वपरू््ण बाधा उत््पन््न करता ह।ै (उदाहरण के लिए, 
सुंदरबन, पश्चिम बंगाल जैसे गांवोों मेें सीमित कनेक््टटिविटी)

z	 डेटा संबंधी चिंताए ँ (Data Concerns): गोपनीयता उल््ललंघन (जसेै, 
कैम्ब्रिज एनालिटिका मामला) और साइबर सरुक्षा खतरे (जसेै, भारतीय स््टटेट 
बैैंक पर हमला) डेटा सरुक्षा और उपयोगकर््तता विश्वास के बारे मेें चितंाए ँबढ़़ात हैैं।

z	गलत सचूना महामारी (Misinformation Epidemic): सोशल मीडिया 
पर फर्जी खबरोों का बड़़े पैमाने पर प्रसार (उदाहरण के लिए, कोविड-19 से 
संबंधित अस््पष्ट एवं भ्रामक खबरेें) भ्रम की स््थथिति उत््पन््न करता ह ै और 
सामाजिक सद्भाव को बाधित करता ह।ै

z	डिजिटल साक्षरता घाटा (Digital Literacy Deficit): ऑनलाइन 
सेवाओ ं और लेनदने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने मेें कौशल की 
कमी डिजिटल अर््थव््यवस््थथा मेें व््ययापक भागीदारी मेें बाधा डालती ह।ै

z	ई-कॉमर््स चुनौतियाँ (E-commerce Challenges): ई-कॉमर््स क्षेत्र मेें 
निष््पक्ष प्रतिस््पर््धधा और उपभोक्ता संरक्षण सनुिश्चित करना प्रमखु चनुौती बनता 
जा रहा ह।ै (उदाहरण के लिए, फ््ललिपकार््ट-अमजे़़ॅन मामला)।

z	 नैतिक दुविधाए ँ (Ethical Dilemmas): चहेरे की पहचान जैसी उभरती 
प्रौद्योगिकियाँ (उदाहरण के लिए, क््ललियरव््ययू AI मामला) परू््ववाग्रह, भदेभाव 
और गोपनीयता के बारे मेें नैतिक चितंाए ँबढ़़ाती हैैं।

z	बुनियादी ढाँचे की समस््ययााँ (Infrastructure Issues) : अपर््ययाप्त इटंरनेट 
बनुियादी ढाँचा, विशषे रूप से दरूदराज के क्षेत्ररों (उदाहरण के लिए, परू्वोत्तर 
राज््य) मेें, आबादी के एक महत्तत्वपरू््ण हिस््ससे के लिए डिजिटल पहुचँ को 
प्रतिबंधित करता ह।ै

आगे की राह

z	अंतर को कम करना (Bridging the Gap): राष्टट्रव््ययापी इटंरनेट पहुचँ 
सनुिश्चित करने और डिजिटल अतंर को कम करने के लिए बनुियादी ढाँच ेके 
विकास मेें निवेश करना।

z	कूटनीति मेें तकनीकी पहुचँ (Tech Access in Diplomacy): प्रौद्योगिकी 
तक पहुचँ को, विशषे रूप से इसकी बड़़ी और बढ़ती तकनीकी आवश््यकताओ ं
को ध््ययान मेें रखते हुए, भारत के राजनयिक संबंधोों का एक केें द्रीय पहल ूबनाना।

z	तकनीकी कूटनीति को बढ़़ावा (Boost Tech Diplomacy): भारत के 
अतंरराष्ट्रीय तकनीकी प्रभाव को सशक्त करने के लिए समर््पपित तकनीकी दतूोों 
की नियकु्ति करके ‘नई, उभरती और रणनीतिक प्रौद्योगिकियोों’ (NEST) संबंधी 
प्रभाग का विस््ततार करना।

z	डेटा गवर्ननेंस को मजबूत करना (Strengthen Data Governance): 
डेटा गोपनीयता, संचलन और उपयोग को विनियमित करने के लिए डिजिटल 
व््यक्तिगत डेटा संरक्षण काननू (DPDPL) लाग ूकरना।
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z	एक निष््पक्ष पारिस््थथितिकी तंत्रतंत्रतंत्र का निर््ममाण (Building a Fair 
Ecosystem): ई-कॉमर््स क्षेत्र मेें स््वस््थ प्रतिस््पर््धधा को बढ़़ावा दनेे वाले नियम 
विकसित करना और उपभोक्ता अधिकारोों की रक्षा करना।

z	 नैतिक ढाँचा (Ethical Framework): परू््ववाग्रह और गोपनीयता के 
उल््ललं्ललंघन के बारे मेें चितंाओ ंको दरू करने के लिए उभरती प्रौद्योगिकियोों के 
उपयोग के लिए नैतिक दिशानिर्देश विकसित करना।

इन चनुौतियोों का समाधान करके और अग्रसक्रिय दृष्टिकोण अपनाकर, भारत 
खदु को वैश्विक तकनीकी परिदृश््य मेें अग्रणी बना सकता ह।ै

निष्कर््ष 

स््थथापित विश्व व््यवस््थथा, जिस पर कभी एकमात्र महाशक्ति के रूप मेें संयुक्त 
राज््य अमेरिका का प्रभतु््व था, एक परिवर््तनकारी बदलाव के दौर से गुजर रही 
ह।ै जिसमेें चीन की तीव्र आर््थथिक और सैन््य वदृ्धि एक विकट चनुौती प्रस््ततुततुत कर 
रही ह,ै जो संभावित रूप से एक द्विध्रुवीरुवीय विश्व का प्रारम््भ कर रही ह।ै हालाँकि, 

एक तकनीकी महाशक्ति के रूप मेें भारत का उत््थथान इन प्रचलित मान््यताओ ं
का खण््डन करता ह।ै विशेष रुप से भारत की बढ़ती तकनीकी शक्ति, रणनीतिक 
रूप से महत्तत्वपूर््ण हिदं-प्रशांत क्षेत्र के, समीकरणोों मेें एक नई गतिशीलता लाती 
ह।ै उपरोक्त मदु्ददों को संबोधित करके, भारत न केवल अपनी सुरक्षा और समदृ्धि 
सुनिश्चित कर सकता ह ैबल््ककि उभरती वैश्विक व््यवस््थथा के ढाँचे को भी प्रभावित 
कर सकता ह।ै

प्रमुख शब्दावलियाँ
प्रौद्योगिकी का शक्तिशाली केें द्र, समेीकंडक््टर केें द्रित ध््ययान, डिजिटल 
विभाजन, गलत सचूना महामारी, डिजिटल साक्षरता घाटा, अतंर को कम 
करना, तकनीकी कूटनीति (NEST प्रभाग) को बढ़़ावा दनेा, डेटा गवर्ननेंस 
को मजबतू करना (DPDPL), नई प्रौद्योगिकियोों के लिए नैतिक ढाँचा, 
परिवर््तनशील वशै्विक व््यवस््थथा आदि।

ABC
Stamp




परिचय 

विदेश मंत्रालय “सॉफ््ट पावर” को, बल या आर््थथिक दबाव का सहारा लिए 
बिना, आकर््षण और अनुनय के माध््यम से दसूरोों को प्रभावित करने की राष्टट्र 
की क्षमता के रूप मेें परिभाषित करता ह।ै यह "हार््ड पावर" के विपरीत ह,ै जो 
सैन््य शक्ति या आर््थथिक प्रभाव जैसे मरू््त संसाधनोों पर निर््भर करती ह।ै
z	भारत वर््तमान मेें वैश्विक सॉफ््ट पावर सचूकांक 2024 (Global Soft Power 

Index) मेें 29वेें स््थथान पर ह।ै

प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार भारतीय सॉफ््ट पावर के 5 अहम स््ततंभ 

z	गरिमा (Dignity)

z	संवाद (Dialogue)

z	साझा समदृ्धि (Shared Prosperity)

z	क्षेत्रीय और वैश्विक सरुक्षा (Regional and Global Security)

z	सांस््ककृति क और सभ््यतागत संबंध (Cultural and Civilizational 
Links)।

भारत के सॉफ्ट पावर उपकरण 

z	प्रवासी भारतीय (Indian Diaspora): भारत का विशाल प्रवासी समदुाय, 
जिसकी संख््यया 32 मिलियन से अधिक ह,ै भारत और अन््य दशेोों के बीच एक 
सेत ुके रूप मेें कार््य करता ह।ै इसमेें आर््थथिक प्रभाव वाले अनिवासी भारतीय 
(NRI),  सांस््ककृति क संबंध बनाए रखने वाले भारत के प्रवासी नागरिक 
(OCI) और OCI मेें शामिल भारतीय मलू के व््यक्ति (PIO) शामिल हैैं।

z	संसदीय सद्भावना (Parliamentary Goodwill): भारतीय सांसदोों की 
नियमित आदान-प्रदान यात्राए ँ विदशेी समकक्षषों के साथ सकारात््मक संबंधोों 
को प्रोत््ससाहित करती हैैं और आपसी समझ और सहयोग को बढ़़ावा दतेी हैैं।

z	बहुपक्षीय जुड़़ाव (Multilateral Engagement): ब्रिक््स(BRICS), G 
-20 और आसियान (ASEAN) जैसे अतंरराष्ट्रीय मचंोों पर भारत की सक्रिय 
भागीदारी इसे वैश्विक चर््चचा को आकार दनेे और सामान््य हितोों के मदु्ददों पर 
सहयोग करने की अनमुति दतेी ह।ै

z	अतीत का भ्रमण (Touring the Past): भारत का जीवत पर््यटन उद्योग, 
बौद्ध सर््ककिट  पर््यटन जैसी पहलोों से प्रेरित होकर, विदशेियोों को दशे के समदृ्ध 
इतिहास और सांस््ककृति क चित्रपट (Tapestry) का प्रत््यक्ष अनभुव करने की 
अनमुति दतेा ह।ै
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z	सांस््ककृ तिक विरासत (Cultural Legacy): भारत के समदृ्ध ऐतिहासिक 
स््थलोों, संग्रहालयोों और कला रूपोों को बढ़़ावा दनेे वाली सरकारी पहल दशे 
की सांस््ककृति क प्रतिष्ठा को और बढ़़ाती ह।ै

z	चिकित््ससा निर््ययात (Wellness Exports): आयरु्वेद, योग और पारंपरिक 
भारतीय चिकित््ससा की वैश्विक लोकप्रियता स््ववास््थ््य और कल््ययाण के लिए 
भारत के समग्र दृष्टिकोण को दर््शशाती ह।ै

z	बॉलीवुड बूम (Bollywood Boom): एक वैश्विक मनोरंजन परिघटना के 
रूप मेें बॉलीवडु का अभतूपरू््व उदय भारतीय संस््ककृति , संगीत और नतृ््य को 
अतंरराष्ट्रीय दर््शकोों के सामने प्रस््ततुत करता ह।ै

भारत के लिए सॉफ्ट पावर का महत्त्व :

z	विदेश नीति को बढ़़ावा देना (Boosting Foreign Policy):  भारत का 
सांस््ककृति क प्रभाव, उदाहरण के लिए मध््य परू््व मेें अपनी मजबतू उपस््थथिति के 
माध््यम से, सहयोग और सद्भावना को बढ़़ावा द ेसकता ह ैऔर अतंतः विदशे 
नीति के उद्देश््योों मेें सहायता कर सकता ह।ै

z	वैश्विक नेतृत््व (Global Leadership): सॉफ््ट पावर भारत को एक 
सकारात््मक छवि प्रस््ततुत करने और अन््य दशेोों से सम््ममान अर््जजित करने की 
अनमुति दतेी ह,ै जिससे अतंरराष्ट्रीय समदुाय मेें उसका प्रभाव बढ़ता ह।ै

z	हार््ड पावर का पूरक (Complementing Hard Power): यद्यपि सैन््य 
और आर््थथिक शक्ति (हार््ड पावर) महत्तत्वपरू््ण हैैं, तथापि प्रभावी कूटनीति के 
लिए सॉफ््ट पावर की मजबतू नीींव की आवश््यकता होती ह।ै सॉफ््ट पावर को 
नजरअदंाज करने से अलगाव हो सकता ह ैऔर भारत के रणनीतिक लक्षष्ययों 
मेें बाधा आ सकती ह।ै

भारतीय सॉफ्ट पावर की चुनौतियााँ 

z	समन््वय अंतराल (Coordination Gap): सांस््ककृति क कूटनीति मेें शामिल 
विभिन््न सरकारी और निजी संस््थथाओ ंके बीच प्रयासोों के असंयोजन प्रभाव को 
कम कर सकता ह,ै इसमेें बेहतर सहयोग और परामर््श आवश््यक ह।ै

z	धार््ममिक पर््यटन मेें पिछड़ना (Lagging behind in religious 
tourism): थाईलैैंड और इडंोनेशिया जैसे दक्षिण परू््व एशियाई दशेोों की 
तलुना मेें भारत ने धार््ममिक पर््यटकोों को आकर््षषित करने मेें कमजोर प्रदर््शन 
किया ह।ै इसकी समदृ्ध आध््ययात््ममिक विरासत का लाभ उठाना एक संभावित 
विकास क्षेत्र हो सकता ह।ै

किसी देश के अंतरराष्ट्रीय क्षेत्ररों (राज््योों, निगमोों, समदुायोों, जनता आदि) मेें विभिन््न पक्षषों की प्राथमिकताओ ं और व््यवहारोों को दबाव के बजाय आकर््षण या 
अनुनय के माध््यम से प्रभावित करने की क्षमता।"

- जोसेफ न््यये (JOSEPH NYE) के अनुसार सॉफ््ट पावर
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z	सीमित संसाधन (Limited Resources): भारत के सॉफ््ट पावर प्रयास 
प्रायः समर््पपित वित्त पोषण की कमी के कारण बाधित होते हैैं। प्रभावी प्रचार 
के लिए समयबद्ध पर््ययाप्त बजट आवंटन महत्तत्वपरू््ण ह।ै

z	भारतीय सांस््ककृ तिक संबंध परिषद की अस््पष्टता (ICCR Ambiguity): 
सांस््ककृति क कूटनीति के लिए प्राथमिक निकाय भारतीय सांस््ककृति क संबंध 
परिषद (ICCR) का अस््पष्ट अधिदशे, इसकी प्रभावशीलता मेें बाधा डालता ह।ै

z	नकारात््मक छवि संबंधी चिंताए ँ (Negative Image Concerns): 
प्रदषूण, बाल श्रम और महिलाओ ंके विरुद्ध हिसंा जैसे मदु्ददों का नकारात््मक 
मीडिया चित्रण संभावित आगंतकुोों को निराश कर सकता ह ै और भारत के 
सॉफ््ट पावर प्रस््ततावन को कमजोर कर सकता ह।ै

चुनौतियोों पर नियंत्रण करने के उपाय 

z	प्रवासी समुदाय को जोड़ना (Engaging the Diaspora): भारतीय 
प्रवासियोों के साथ सक्रिय संलग््नता, विदशेोों मेें भारतीय संस््ककृति  और 
उपलब््धधियोों को बढ़़ावा दनेे के लिए उनके समहू का लाभ उठा सकती ह।ै 
भारतीय उत््सवोों को मनाने या विदशेोों मेें भारतीय शास्त्रीय कला प्रदर््शनोों का 
समर््थन करने वाले कार््यक्रम इस प्रकार की संलग््नता के उदाहरण हैैं।

z	प्रभाव को मापना (Measuring Impact): वस््ततुनिष्ठ मटे्रिक््स के साथ "सॉफ््ट 
पावर मैट्रिक््स" विकसित करने से पहल की प्रभावशीलता का मलू््ययाांकन करने मेें 
सहायता मिल सकती ह।ै यह अतंरराष्ट्रीय मीडिया मेें भारतीय संस््ककृति  के उल््ललेख 
या लक्षित क्षेत्ररों से पर््यटकोों के आगमन जैसे पहलओु ंको ट्रैक कर सकता ह।ै

z	 नेतृत््वकर््तता से सीखना (Learning from Leaders): अन््य दशेोों द्वारा 
अपनाई गई सफल सॉफ््ट पावर रणनीतियोों का व््ययापक अध््ययन मलू््यवान 
अतंर्दृष्टि प्रदान कर सकता ह।ै उदाहरण के लिए, दक्षिण कोरिया की वैश्विक 
के-पॉप परिघटना सांस््ककृति क निर््ययात की शक्ति को प्रदर््शशित करती ह।ै

z	एकीकृत  दृष्टिकोण (Unified Approach): विदशे मतं्रालय (MEA) और 
पर््यटन मतं्रालय जैसे अन््य संबंधित निकायोों के बीच बेहतर समन््वय एक अधिक 
सामजंस््यपरू््ण राष्ट्रीय सॉफ््ट पावर रणनीति बना सकता ह।ै

z	वैश्विक पर््यटन पर ध््ययान (Focus on Global Tourism): विदशेोों मेें 
भारत के पर््यटन कार््ययालयोों के तंत्र का विस््ततार विशिष्ट दशेोों के हितोों के अनरुूप 
लक्षित प्रचार की अनमुति दतेा ह।ै ताज महल के अतिरिक्त विविध पर््यटन 
स््थलोों पर प्रकाश डालने से आकर््षण बढ़ सकता ह।ै

इन रणनीतियोों को अपनाकर, भारत अपनी वैश्विक स््थथिति को सुदृढ़ करने और 
मजबूत अंतरराष्ट्रीय संबंध बनाने के लिए रणनीतिक रूप से अपनी सॉफ््ट पावर 
नीति लाभ उठा सकता ह।ै

प्रमुख शब्दावलियाँ
ग््ललोबल सॉफ््ट पावर इडेंक््स, भारतीय प्रवासी, संसदीय सद्भावना, बहुपक्षीय 
जडु़़ाव, सांस््ककृ तिक विरासत, कल््ययाण निर््ययात, धार््ममिक पर््यटन अतंराल, 
नकारात््मक छवि संबंधी चितंाए ँआदि।

सॉफ्ट पावर के उपकरण के रूप मेें संस्कृ ति 
(Culture As A Tool Of Soft Power)	

z	प्राचीन आदर््श (Ancient Ideal): उपनिषदोों मेें लिपिबद्ध "वसधैुव 
कुटंुबकम" (विश्व एक परिवार ह)ै की अवधारणा भारत की धार््ममिक समावेशिता 
की दीर््घकालिक परंपरा को दर््शशाती ह।ै

z	ऐतिहासिक विरासत (Historical Legacy): भारत की परू््व की ओर दखेो 
नीति अपनी बौद्ध विरासत का लाभ उठाती ह,ै जो बौद्ध शिक्षाओ ंके माध््यम 
से सम्राट अशोक के "धर््मविजय" (धार््ममिक विजय) पर बल दतेी ह।ै

z	सांस््ककृ तिक कूटनीति (Cultural diplomacy): सांस््ककृति क कूटनीति 
भारत की अतंरराष्ट्रीय छवि को आकार दनेे मेें महत्तत्वपरू््ण भमूिका निभाती ह।ै 
"अनेकता मेें एकता" का मलू मतं्र, संस््ककृतियो ों और सभ््यताओ ंकी जीवंत 
चित्रपट (Tapestry) को दर््शशाता ह ैजो दनुिया को आकर््षषित करता रहता ह।ै

z	समृद्ध धार््ममिक विविधता (Rich religious Diversity): भारत एक 
अद्वितीय धार््ममिक विविधता का दावा करता ह,ै जिसमेें हिदं ू धर््म, बौद्ध धर््म, 
जैन धर््म और सिख धर््म इसकी सीमाओ ंके भीतर उत््पन््न हुए हैैं, और पारसी 
धर््म, यहूदी धर््म, ईसाई धर््म और इस््ललाम भी यहाँ निवास करते हैैं।

z	भाषा और शिक्षा (Language and Education): "डेस््टटिनेशन इंडिया" 
और "भारत को जानोों कार््यक्रम" जैसी पहल भारत की समदृ्ध विरासत को 
प्रदर््शशित करती हैैं और इसे ज्ञान केें द्र के रूप मेें स््थथापित करती हैैं। भारतीय 
सांस््ककृति क संबंध परिषद (ICCR) अतंरराष्ट्रीय छात्ररों को आकर््षषित करने के 
लिए भारत की शैक्षिक शक्तियोों को सक्रिय रूप से बढ़़ावा दतेा ह।ै

z	मीडिया और संचार (Media and Communication): डीडी इडंिया जैसे 
मचंोों को मजबतू करने, इसकी वैश्विक पहुचँ का विस््ततार करने और भारत के 
इतिहास को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करने के प्रयास चल रह ेहैैं।

z	संस््ककृ ति से परे (Beyond Culture): भारत की सॉफ््ट पावर व््ययापक 
विस््ततारित ह।ै दक्षिण एशिया मेें अतंरिक्ष आधारित सेवाए ँ प्रदान करने वाला 
जीसैट-9 उपग्रह भारत की बढ़ती अतंरिक्ष कूटनीति को दर््शशाता ह।ै इसी प्रकार, 
"नमस््तते कूटनीति" और स््ववास््थ््य सेवा मेें प्रगति ने भारत को चिकित््ससा 
विशषेज्ञता और कम लागत वाले समाधान पेश करने वाले एक विश्वसनीय 
भागीदार के रूप मेें स््थथापित किया ह।ै

भारतीय सॉफ्ट पावर का व्यावहारिक कार्यान्वयन  
(India's Soft Power In Action)

भारत विभिन््न पहलोों के माध््यम से सकारात््मक अंतरराष्ट्रीय संबंध विकसित 
करने के लिए अपनी समदृ्ध धार््ममिक विरासत का लाभ उठाता ह:ै
z	धार््ममिक पर््यटन को बढ़़ावा देना (Promoting Religious Tourism): 

पर््यटन मतं्रालय भारत और नेपाल के स््थलोों को शामिल करने वाले बौद्ध सर््ककिट  
जैसे अतंरराष्ट्रीय धार््ममिक पर््यटन सर््ककिट  को बढ़़ावा दतेा ह,ै जिससे सांस््ककृति क 
आदान-प्रदान और पर््यटन राजस््व को बढ़़ावा मिलता ह।ै

z	धार््ममिक आयोजनोों की मेजबानी (Hosting Religious Events): भारत 
वैश्विक बौद्ध सम््ममेलन (2011) जैसे प्रमखु धार््ममिक सम््ममेलनोों की मजेबानी 
करता ह,ै जो इन धर्ममों के साथ अपने गहरे संबंध को प्रदर््शशित करता ह ैऔर 
सांस््ककृति क संबंधोों को मजबतू करता ह।ै (नई दिल््लली मेें दो दिवसीय वैश्विक 
बौद्ध शिखर सम््ममेलन 2023 का आयोजन)

z	इस््ललामिक जगत को शामिल करना (Engaging the Islamic 
World): इस््ललामिक सहयोग संगठन (OIC) मेें सदस््यता के लिए भारत की 
कोशिश इसकी बड़़ी मसु््ललिम आबादी के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को उजागर 
करती ह ैऔर इस््ललामिक दशेोों के साथ संबंध निर््ममाण का प्रयास करती ह।ै

z	 नेताओ ंकी सहभागिता (Leader Engagement): विदशेी नेताओ ंद्वारा 
धार््ममिक स््थलोों की उच््च दर्जे की यात्राए,ं जैसे जापानी प्रधानमतं्री की वाराणसी 
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यात्रा (हिदं ू धर््म और बौद्ध धर््म) और भारतीय प्रधानमतं्री की सिंगापरु के 
मरियम््मन मदंिर (हिदं)ू और बदु्ध दतं अवशषे मदंिर (बौद्ध धर््म) की यात्रा। 

z	प्रोजेक््ट मौसम (Project Mausam): इस पहल का उद्देश््य हिदं महासागर 
क्षेत्र के भीतर संबंधोों और संचार को मजबतू करना ह।ै सांस््ककृति क आदान-
प्रदान को बढ़़ाकर, यह विविध मलू््योों और परंपराओ ंकी आपसी समझ और 
महत्तत्व को बढ़़ावा दतेा ह।ै

सॉफ्ट पावर के रूप मेें साांस्कृ तिक चुनौतियााँ 
(CHALLENGES IN CULTURE AS SOFT POWER)

z	अनन््ववेषित पर््यटन क्षमता (Missed Tourism Potential): भारत, 
अपनी समदृ्ध बौद्ध विरासत के बावजदू, बौद्ध पर््यटकोों को आकर््षषित करने मेें 
दक्षिण परू््व एशियाई दशेोों से पीछे ह।ै

z	घरेलू तनाव (Domestic Tensions): CAA और NRC जसैी नीतियोों ने 
धार््ममिक तनाव उत््पन््न किया ह,ै जिससे भारत की सहिष््णणुता की छवि कमजोर हुई ह।ै

z	उभरती प्रतिस््पर््धधा (Emerging Competition): लुंबिनी परियोजना जैसी 
पहल के साथ बौद्ध धर््म पर चीन का बढ़ता ध््ययान एक चनुौती प्रस््ततुत करता ह।ै

z	सांस््ककृ तिक प्रचार का अभाव (Lacklustre Cultural Promotion): 
भारतीय सांस््ककृति क संबंध परिषद (ICCR) जैसे निकायोों के प्रयास भारत की 
धार््ममिक विरासत को बढ़़ावा दनेे मेें परूी तरह से प्रभावी नहीीं रह ेहैैं।

दृष्टिकोण को मजबूत बनाना 
(STRENGTHENING APPROACH)

z	धार््ममिक पर््यटन को बढ़़ावा देना (Boosting Religious Tourism): 
उन््नत बनुियादी ढाँच,े उत््पपाद विकास और लक्षित विपणन से संबंधित एक 
बहुआयामी रणनीति अधिक आगंतकुोों को आकर््षषित कर सकती ह।ै इसके लिए 
राष्ट्रीय और स््थथानीय संस््थथाओ ंके बीच सहयोग महत्तत्वपरू््ण ह।ै

z	तटस््थ सॉफ््ट पावर (Neutral Soft Power): सांस््ककृति क और धार््ममिक 
प्रचार को बिना किसी राजनीतिक प्रभाव के भारत की समदृ्ध विरासत पर 
महत्तत्व दनेा चाहिए।

z	बौद्ध शिक्षा केें द्ररों को पुनर्जीवित करना (Revival of Buddhist 
Education Centers): नालंदा जैसे विश्वविद्यालयोों और बौद्ध अध््ययन 
कार््यक्रमोों पर नए सिरे से ध््ययान केें द्रित करने से बौद्ध शिक्षा के केें द्र के रूप मेें 
भारत की स््थथिति मजबतू हो सकती ह।ै

z	नागरिक समाज की सहभागिता (Engaging Civil Society): स््थथानीय 
समदुाय विरासत को संरक्षित करने मेें महत्तत्वपरू््ण भमूिका निभाते हैैं। जन 
जागरूकता कार््यक्रम स््ववामित््व की भावना को बढ़़ावा द ेसकते हैैं और जिम््ममेदार 
पर््यटन प्रथाओ ंको प्रोत््ससाहित कर सकते हैैं।

इन चनुौतियोों का समाधान करके और प्रभावी उपायोों को लागू करके, भारत 
अपनी धार््ममिक विरासत को सॉफ््ट पावर के एक शक्तिशाली उपकरण के रूप मेें 
उपयोग कर सकता ह,ै सांस््ककृति क समझ को बढ़़ावा दे सकता ह ै और अपनी 
वैश्विक स््थथिति को मजबूत कर सकता ह।ै

प्रमुख शब्दावलियाँ
वसधुवै कुटंुबकम, धर््मविजय, धार््ममिक विविधता, पवित्र स््थल, धार््ममिक 
पर््यटन, बौद्ध सर््ककि ट, वशै्विक बौद्ध सघं, सॉफ््ट पावर के उपकरण आदि।

सॉफ््ट पावर से संबंधित पी.पी. चौधरी समिति की सिफारिशेें 
z	भारत की सॉफ््ट पावर को बढ़़ावा देना (Promote India's soft 

power): पैनल ने अनरुोध किया कि सरकार भारत की सॉफ््ट पावर और 
सांस््ककृति क कूटनीति को बढ़़ावा दनेे के लिए एकीकृत PR योजना बनाए।

z	पर््यटन का विस््ततार करना (Expand Tourism): विदशे मतं्रालय को 
विदशेोों मेें अपने पर््यटन कार््ययालयोों के नेटवर््क  का विस््ततार करने और विपणन 
पहल के लिए एक राष्टट्र-विशिष्ट रणनीति का उपयोग करना चाहिए।

z	औषधि कूटनीति (Medicine Diplomacy): संसदीय पैनल ने सरकार 
से भारतीय औषधकोश (Pharmacopoeia) को अपनाने और आयरु्वेद 
को एक चिकित््ससा प्रणाली के रूप मेें मान््यता दिलाने के लिए परिश्रमपरू््वक 
कार््य करने का आग्रह किया।

निष्कर््ष (CONCLUSION)

वर््तमान विश्व मेें अपनी प्रभावी भमूिका स््थथापित करने के लिए सॉफ््ट पावर एक 
मलू््यवान उपकरण ह,ै कितु इसे वास््तव मेें प्रभावी बनाने के लिए हार््ड पावर 
क्षमताओ ं की मजबूत आधार की आवश््यकता होती ह।ै भारत की आर््थथिक 
और सैन््य शक्ति मेें वदृ्धि वैश्विक मंच पर इसकी सॉफ््ट पावर पहल को बढ़़ाने मेें 
महत्तत्वपूर््ण होगी। उच््च आर््थथिक विकास प्राप्त करने से शिक्षा, प्रौद्योगिकी और 
सांस््ककृति क कूटनीति जैसी सॉफ््ट पावर पहलोों मेें निवेश करने के लिए मार््ग 
प्रशस््त होते हैैं। यह एक अच््छछा चक्र बनाता ह ैजहाँ एक मजबूत अर््थव््यवस््थथा 
सॉफ््ट पावर को बढ़़ावा दतेी ह,ै और एक सकारात््मक वैश्विक छवि आगे के 
आर््थथिक अवसरोों को आकर््षषित करती ह।ै

प्रमुख शब्दावलियाँ
सांस््ककृ तिक कूटनीति, सांस््ककृ तिक चुबंकत््व, अतंर-सांस््ककृ तिक समझ, 
सांस््ककृ तिक आदान-प्रदान कार््यक्रम, सांस््ककृ तिक राजदतू, अतंरिक्ष कूटनीति 
(जीसटै-9), नमस््तते कूटनीति, भारतीय सांस््ककृ तिक संबंध परिषद(ICCR), 
खले कूटनीति आदि।

विगत वर्षषों के प्रश्न

z	आतंकवादी गतिविधियोों और परस््पर अविश्वास ने भारत-पाकिस््ततान संबंधोों 
को धमूिल बना दिया ह।ै खलेोों और सांस््ककृति क आदान-प्रदानोों जैसी सॉफ््ट 
पावर किस सीमा तक दोनोों दशेोों के बीच सद्भाव उत््पन््न करने मेें सहायक हो 
सकती ह?ै उपयकु्त उदाहरणोों के साथ चर््चचा कीजिए।� (2015)
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ऊर््जजा कूटनीति मेें विदशेोों मेें सरकारी कार््रवाइयाँ शामिल होती हैैं जिनका 
उद्देश््य ऊर््जजा क्षेत्र मेें व््ययावसायिक अवसरोों का सजृन करते हुए देश की ऊर््जजा 
आवश््यकताओ ंको सुरक्षित करना ह।ै इसके दो प्रमखु लक्षष्य हैैं:
z	ऊर््जजा सरुक्षा सनुिश्चित करना (Ensuring Energy Security): इसमेें 

सामाजिक आवश््यकताओ ंऔर आर््थथिक विकास दोनोों को बढ़़ावा दनेे के लिए 
विश्वसनीय और टिकाऊ ऊर््जजा स्रोतोों को सरुक्षित करना शामिल ह।ै

z	ऊर््जजा का लाभ उठाना (Leveraging Energy): इसमेें विदशे नीति को 
प्रभावित करने और रणनीतिक साझदेारी विकसित करने के लिए एक उपकरण 
के रूप मेें ऊर््जजा संसाधनोों का उपयोग करना शामिल ह।ै

कार््यरूप मेें भारत की ऊर्जा कूटनीति 
(INDIA'S ENERGY DIPLOMACY IN ACTION)

भारत कई पहलोों के माध््यम से ऊर््जजा कूटनीति को सक्रिय रूप से आगे बढ़़ा रहा ह:ै
z	नवीकरणीय ऊर््जजा सहयोग (Renewable Energy Cooperation): 

भारत अतंरराष्ट्रीय सौर गठबंधन और इसकी "वन सन वन वर््ल््ड वन ग्रिड 
(OSOWOG)" पहल के माध््यम से नवीकरणीय ऊर््जजा का समर््थन करता 
ह।ै इस महत्त्वाकांक्षी परियोजना का लक्षष्य क्षेत्रीय ग्रिडोों को जोड़ना ह,ै जिससे 
सीमाओ ंके पार स््वच््छ ऊर््जजा का हस््तताांतरण संभव हो सके।

z	 विद्युत शक्ति संचरण (Power Transmission): भारत क्षेत्रीय पावर 
ट््राांसमिशन मेें एक प्रमखु भागीदार ह।ै 2014 सार््क  समझौते के हिस््ससे के रूप मेें 
भारत; बांग््ललादशे, नेपाल और भटूान जैसे पड़़ोसी दशेोों को विद्युत निर््ययात करता ह।ै 

z	जलविद्युत ऊर््जजा (Hydroelectric Power): भारत भटूान से ताला, चखुा, 
कुरिच ू और माँगदछुे जैसे संयंत्ररों के माध््यम से जलविद्युत आयात करता ह।ै 
इसके अतिरिक्त, भारत नेपाल की जलविद्युत परियोजनाओ,ं जैसे कि महाकाली 
परियोजना, ऊपरी करनाली परियोजना और अरुण परियोजनाओ ंमेें शामिल ह।ै

z	पाइपलाइन कनेक््टटिविटी (Pipeline Connectivity): भारत, 
तरु््क मनेिस््ततान-अफगानिस््ततान-पाकिस््ततान-भारत (TAPI) पाइपलाइन जैसी 
परियोजनाओ ंमेें शामिल ह,ै जो तरु््क मनेिस््ततान और इसमेें भागीदार दशेोों तक 
प्राकृतिक गैस की आपरू््तति करेगी।

z	परमाणु ऊर््जजा साझेदारी (Nuclear Energy Partnerships): भारत-
अमरेिका परमाण ु समझौते और भारत-जापान नागरिक परमाण ु समझौते 
जैसी रणनीतिक साझदेारियां, भारत को शांतिपरू््ण उद्देश््योों के लिए परमाण ु
प्रौद्योगिकियोों तक पहुचँ की अनमुति दतेी हैैं।

भारत की ऊर्जा कूटनीति मेें चुनौतियााँ 

z	तकनीकी निर््भरता और सरुक्षा (Tech Reliance and Security): ऊर््जजा 
क्षेत्र की प्रौद्योगिकी पर अत््यधिक निर््भरता चनुौतियाँ उत््पन््न करती ह।ै ऊर््जजा 
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क्षेत्र का बढ़ता डिजिटलीकरण और अतंर्संबंध, साइबर सरुक्षा के लिए एक 
मजबतू अतंरराष्ट्रीय ढाँच े के बिना सरुक्षा और गोपनीयता संबंधी चितंाओ ं
को बढ़़ा सकता ह।ै 

z	कोयला प्रभुत््व बनाम नवीकरणीय ऊर््जजा (Coal Dominance vs. 
Renewables Energy): भारत के बिजली उत््पपादन मेें अभी भी कोयले 
का योगदान लगभग आधा ह,ै जो पवन, सौर और बायोमास जैसे नवीकरणीय 
स्रोतोों, जो केवल 26% के आसपास योगदान करते हैैं, से बहुत ज््ययादा ह।ै

z	बुनियादी ढाँचे की बाधाए ँ (Infrastructure Hurdles): सीमा पार 
पाइपलाइनोों और विद्युत ट््राांसमिशन ग्रिड का विकास और रखरखाव महत्तत्वपरू््ण 
चनुौतियाँ प्रस््ततुत करता ह।ै

z	सीमित आयात स्रोत (Limited Import Sources): भारत अपने 60% 
से अधिक तेल और गैस आयात के लिए फारस की खाड़़ी क्षेत्र पर बहुत अधिक 
निर््भर रहता ह,ै जिससे यह भ-ूराजनीतिक व््यवधानोों के प्रति संवेदनशील हो 
जाता ह।ै

z	मूल््य निर््धधारण चुनौतियाँ (Pricing Challenges): परस््पर जडु़़े क्षेत्रीय 
नेटवर्ककों के मध््य विद्युत व््ययापार के लिए उचित ट््राांसमिशन शलु््क निर््धधारित 
करना जटिल हो सकता ह।ै

ऊर्जा सुरक्षा के लिए आगे की राह 

z	ग्रिड गवर्ननेंस पर सहयोग (Collaboration on Grid Governance): 
सशक्त अतंरराष्ट्रीय सहयोग और उचित ढाँच े का विकास सीमा पार विद्युत 
ग्रिड के प्रभावी प्रबंधन को सनुिश्चित कर सकता ह।ै

z	निवेश और वित्तपोषण (Investment and Funding): 2025 तक 
अतंरराष्ट्रीय सौर वित्त मेें 2 बिलियन अमरेिकी डॉलर का निवेश करने की 
भारत की प्रतिबद्धता स््वच््छ ऊर््जजा स्रोतोों की ओर भारत के प्रयासोों को दर््शशाती ह।ै

z	आयात मेें विविधता लाना (Diversifying Imports): विशिष्ट क्षेत्ररों या 
दशेोों पर निर््भरता से बचने के लिए भारत को रणनीतिक रूप से अपने आयात 
स्रोतोों मेें विविधता लाने की आवश््यकता ह।ै

z	स््थथान का लाभ उठाना (Leveraging Location): ऊर््जजा-समदृ्ध क्षेत्ररों से 
भारत की भौगोलिक निकटता एक रणनीतिक लाभ प्रस््ततुत करती ह ै जिसका 
उपयोग संसाधनोों को सरुक्षित करने के लिए किया जा सकता ह।ै

उपरोक्त चनुौतियोों के बावजूद, भारत रणनीतिक योजना और अंतरराष्ट्रीय सहयोग 
के माध््यम से इन््हेें नियंत्रित करने की क्षमता रखता ह।ै ऊर््जजा आयात मेें विविधता 
लाना, इसकी भौगोलिक स््थथिति का लाभ उठाना और नवीकरणीय ऊर््जजा स्रोतोों 
मेें निवेश करना महत्तत्वपूर््ण कदम हैैं। इसके अतिरिक्त, बुनियादी ढाँचे के विकास 
और साइबर सुरक्षा ढाँचे पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़़ावा देना; भारत के 
लिए अधिक सुरक्षित और टिकाऊ ऊर््जजा भविष््य का मार््ग प्रशस््त कर सकता ह।ै
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भारत की रक्षा कूटनीति रणनीतिक साझेदारी निर््ममाण और सशस्त्र बलोों के बीच 
सहयोग को बढ़़ावा देने पर केें द्रित ह।ै इस सहयोगात््मक दृष्टिकोण का उद्देश््य, 
साझा हितोों को आगे बढ़़ाना और विदेश नीति के लक्षष्ययों को प्राप्त करना ह।ै 
इसके प्रमखु पहलू हैैं:
z	सहयोग और सहभगिता (Cooperation and Collaboration): भारत 

के 53 से अधिक दशेोों के साथ रक्षा सहयोग समझौते हैैं, जो संयकु्त सैन््य अभ््ययास 
(जैसे, मालाबार अभ््ययास) और अतंरराष्ट्रीय मचंोों (जैसे, RATS-SCO) मेें 
भागीदारी को बढ़़ावा दतेे हैैं। यह सहयोगात््मक दृष्टिकोण, क्षेत्रीय स््थथिरता को 
बढ़़ावा दतेा ह ैऔर संबंधोों को मजबतू करता ह।ै

z	विश्वास निर््ममाण (Confidence Building): रक्षा सहयोग, शांतिपरू््ण 
सह-अस््ततित््व के प्रति प्रतिबद्धता का संकेत दतेा ह ै और सैन््य पारदर््शशिता, 
विश्वास और साझा हितोों को बढ़़ावा दतेा ह।ै

z	आर््थथिक लाभ (Economic Benefits): रक्षा उत््पपादन और निर््ययात संवर््धन 
नीति 2020, एयरोस््पपेस और रक्षा सामग्री और सेवाओ ंके निर््ययात को प्रोत््ससाहित 
करती ह,ै जिससे भारत के रक्षा उद्योग को बढ़़ावा मिलता ह।ै इसके अतिरिक्त, 
हथियार प्रणालियोों का सह-उत््पपादन और प्रौद्योगिकी हस््तताांतरण, अनसुंधान 
और विकास को बढ़़ावा दतेे ह।ै

z	क्षमताओ ं को बढ़़ावा देना (Boosting Capabilities): रक्षा सहयोग 
भारतीय सेनाओ ं को उन््नत प्रौद्योगिकियोों, सिद््धाांतोों और साझदेार दशेोों के 
यदु्ध अनभुव से परिचित होने की अनमुति दतेा ह,ै जिससे क्षमता निर््ममाण को 
प्रोत््ससाहन मिलता ह।ै

रक्षा कूटनीति के समक्ष चुनौतियााँ :

z	भू-राजनीतिक चुनौतियाँ  (Geo-political Concerns): दक्षिणी चीन 
सागर क्षेत्र मेें चीन की आक्रामक कार््रवाइयाँ एक महत्तत्वपरू््ण चनुौती प्रस््ततुत 
करती हैैं।

z	संरचनात््मक सीमाए ँ (Structural Limitations): प्रमखु शक्तियोों की 
तलुना मेें कई दतूावासोों मेें समर््पपित रक्षा विंग की कमी प्रभावी सहयोग मेें 
बाधा डालती ह।ै

z	असंगत कार््ययान््वयन (Inconsistent Implementation): वर््तमान मेें 
रक्षा सहयोग दशे-स-ेदशे आधार पर संचालित होता ह,ै जिसमेें एकीकृत 
रणनीति का अभाव ह।ै

z	समन््वय समस््यया (Coordination Issues): रक्षा सहयोग मेें शामिल 
मतं्रालयोों के बीच असंबद्ध संचार कुशल कार््ययान््वयन मेें बाधा उत््पन््न कर 
सकता ह।ै

z	संसाधन की सीमाए ँ (Resource Constraints): सीमित रक्षा व््यय 
(2022-23 मेें सकल घरेल ू उत््पपाद का 2%) क्षमताओ ं और साझदेारी को 
बाधित कर सकता ह।ै

रक्षा कूटनीति को मजबूत करने के लिए सुझाव :

z	नीतिगत ढाँचा (Policy Framework): स््पष्ट नीति दिशा-निर्देश विकसित 
करने से यह सनुिश्चित हो सकता ह ैकि रक्षा सहयोग गतिविधियाँ विदशे नीति 
के उद्देश््योों के अनरुूप संचालित हो रही हैैं।

z	एकीकृत  योजना (Integrated Planning): रक्षा सहयोग का विस््ततार 
करना और वैश्विक स््तर पर रणनीतिक सैन््य उपस््थथिति स््थथापित करना राष्ट्रीय 
हितोों की रक्षा कर सकता ह।ै

z	विशिष्ट कार््ममिक (Specialized Personnel): रक्षा सहयोग मेें विशषेज्ञता 
वाले समर््पपित और अनभुवी अधिकारी इसके विभिन््न पहलओु ं की दखेरेख 
कर सकते हैैं।

z	क्षेत्रीय स््थथिरता को बढ़़ाना (Enhancing Regional Stability): पड़़ोसी 
दशेोों के साथ संबंधोों को मजबतू करने से चीन के प्रभाव का सामना किया जा 
सकता ह ैऔर क्षेत्रीय स््थथिरता को बढ़़ावा दिया जा सकता ह।ै

z	मूल््ययाांकन और सधुार (Evaluation and Improvement): लागत-
प्रभावशीलता का आकलन करने और प्रमखु क्षेत्ररों पर ध््ययान केें द्रित करने के 
लिए गतिविधियोों का नियमित परीक्षण महत्तत्वपरू््ण ह।ै

इन चनुौतियोों का समाधान करके और प्रस््ततावित उपायोों को लागू करके, भारत 
अपनी रक्षा कूटनीति को मजबूत कर सकता ह ैऔर अपने सुरक्षा और सहयोग 
लक्षष्ययों को आगे बढ़़ा सकता ह।ै



परिचय 

z	हालिया संदर््भ: 2023 मेें, भारत ने द्वितीय वॉइस ऑफ द ग््ललोबल साउथ 
सम््ममेलन (VOGSS) की मजेबानी की। इस शिखर सम््ममेलन का उद्देश््य एक 
ऐसी विश्व व््यवस््थथा की दिशा मेें सकारात््मक गति को बनाए रखना ह ैजो अधिक 
समावेशी, प्रतिनिधित््वपरू््ण और प्रगतिशील हो।

z	प्रधानमतं्री मोदी ने "दक्षिण" (DAKSHIN) का अनावरण किया, जो ग््ललोबल 
साउथ के अतंर््गत उत््ककृष्टत ा (Global South Center of Excellence) के 
लिए समर््पपित एक केें द्र ह।ै उन््होोंने ग््ललोबल साउथ के लिए पांच प्रमुख सिद््धाांतोों 
(5Cs) के महत्तत्व पर भी बल दिया: परामर््श (Consultation), सहयोग 
(Cooperation), संचार (Communication), रचनात््मकता (Creativity) 
और क्षमता निर््ममाण (Capacity Building)।

z	इससे परू््व भारत ने VOGSS उद्घाटन समारोह की मजेबानी की, जो "आवाज 
की एकता, उद्देश््य की एकता" (Unity of Voice, Unity of Purpose) 
विषयवस््ततु के तहत ग््ललोबल साउथ के 125 दशेोों को एक साथ लाया था।

ग्लोबल साउथ (THE GLOBAL SOUTH): 

z	1980 मेें, ब््राांट रेखा द्वारा भौगोलिक रूप से विश्व को उत्तरी संपन््न और दक्षिणी 
निर््धन दशेोों मेें विभाजित किया गया। 

z	इसके आधार पर, ग््ललोबल साउथ एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमरेिका के उन 
दशेोों को संदर््भभित करता ह ैजो सामान््यतः ग््ललोबल नॉर््थ के औद्योगिक दशेोों की 
तलुना मेें आर््थथिक रूप से कम विकसित हैैं। ये दशे प्रायः उपनिवेशवाद के समान 
अनभुव और अधिक न््ययायसंगत अतंरराष्ट्रीय व््यवस््थथा की इच््छछा साझा करते हैैं।

z	भारत, अपनी बड़़ी आबादी और उभरती अर््थव््यवस््थथा के साथ, ग््ललोबल साउथ 
मेें एक महत्तत्वपरू््ण स््थथान रखता ह।ै यह व््ययापार, जलवाय ुपरिवर््तन और वैश्विक 
शासन जैसे मदु्ददों पर विकासशील दशेोों के हितोों की वकालत करता ह।ै

ग्लोबल साउथ का महत्त्व 

z	जलवायु परिवर््तन की संवेदनशीलता (Climate Change 
Vulnerability): समदु्र के जलस््तर मेें वदृ्धि, चरम जलवाय ु घटनाए ँ और 
बाधित कृषि; ग््ललोबल साउथ के लिए एक संकट ह।ै अतः इस क्षेत्र मेें स््थथित 
दशेोों को अनकूुलन के लिए अतंरराष्ट्रीय समर््थन की आवश््यकता ह।ै

z	दक्षिण-दक्षिण सहयोग (South-South Cooperation): विकासशील 
दशेोों के बीच सहयोग उन््हेें गरीबी और असमानता से निपटने मेें अनभुव और 
सर्वोत्तम प्रथाओ ंको साझा करने की अनमुति दतेा ह।ै

z	प्राकृत िक संसाधन संपदा (Natural Resource Wealth): ग््ललोबल 
साउथ प्राकृतिक संसाधनोों से समदृ्ध ह,ै लेकिन पर््ययावरणीय क्षति के बिना 
विकास को बढ़़ावा दनेे के लिए टिकाऊ प्रबंधन आवश््यक ह।ै

z	ऊर््जजा संचरण (Energy Transition): स््वच््छ ऊर््जजा स्रोतोों को विकसित 
करने, जीवाश््म ईधंन से दरू जाने, ऊर््जजा सरुक्षा और न््ययाय सनुिश्चित करने के 
लिए वित्तपोषण महत्तत्वपरू््ण ह।ै

ग्लोबल साउथ  के प्रति भारत की रणनीति :

z	सामान््य मुद्ददों का समर््थन (Championing Common Issues): भारत 
गरीबी, भखुमरी और स््ववास््थ््य सेवाओ ं तक पहुचँ जैसी साझा चनुौतियोों का 
समाधान करने के लिए अन््य विकासशील दशेोों के साथ कार््य करता ह।ै

z	रणनीतिक गठबंधन बनाना (Building Strategic Alliances): वैश्विक 
मचं पर अपना प्रभाव बढ़़ाने के लिए भारत अन््य विकासशील दशेोों, विशषेकर 
अफ्रीका के साथ अपने संबंधोों को मजबतू करता ह।ै

z	दक्षिण-दक्षिण सहयोग पर ध््ययान (Focus on South-South 
Cooperation): भारत विशषेज्ञता साझा करने, प्रौद्योगिकी हस््तताांतरण और 
क्षमता निर््ममाण जैसी पहलोों के माध््यम से विकासशील दशेोों के बीच सहयोग 
को बढ़़ावा दतेा ह।ै

z	नव-उपनिवेशवाद का विरोध (Countering Neo-Colonialism): 
भारत संपन््न दशेोों के प्रभतु््व का विरोध करता ह ैऔर अधिक बहुध्रुवीय विश्व 
व््यवस््थथा पर बल दतेा ह ैजहाँ दक्षिण की आवाज सनुी जाती ह।ै

ग्लोबल साउथ के समक्ष प्रमुख चुनौतियााँ

z	विगत अप्रभावशीलता (Past Ineffectiveness): गटुनिरपेक्ष आदंोलन 
जैसे मौजदूा संगठन विकासशील दशेोों का पक्ष रखने मेें अत््यधिक सफल 
नहीीं रह ेहैैं।

z	घरेलू प्राथमिकताए ँ (Domestic Priorities): भारत की अपनी विकास 
चनुौतियाँ, जैसे सीमित संसाधन, दसूरोों की सहायता करने की क्षमता को 
सीमित कर सकती हैैं।
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z	विविधता और एकता का अभाव (Diversity and Disunity): 
विकासशील दशेोों के मध््य गहन आर््थथिक मतभदे और राजनीतिक असहमति 
एक एकीकृत नीति बनाने के मार््ग मेें बाधा उत््पन््न करती ह।ै

z	पश्चिमी प्रभाव (Western Influence): पश्चिमी दशेोों का वित्तीय प्रभतु््व 
भारत की महत्तत्वपरू््ण वित्तीय सहायता प्रदान करने की क्षमता को सीमित करता ह।ै

सहभागिता बढ़़ाना :

z	साझेदारी बढ़ाना (To develop the): एशिया-अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर 
जैसी परियोजनाओ ंपर समान विचारधारा वाले दशेोों के साथ सहयोग से ग््ललोबल 
साउथ को लाभ हो सकता ह।ै

z	नियमित सहयोग (Regular Cooperation):  नियमित शिखर सम््ममेलन 
सहयोग और साझा समाधान को बढ़़ावा द ेसकते हैैं।

z	विश्वास का निर््ममाण (Building Trust): सांस््ककृति्ककृति ्ककृतिक आदान-प्रदान 
कार््यक्रम और विश्वास-निर््ममाण के उपाय संबंधोों को घनिष्ठ कर सकते हैैं।

z	अग्रणी हित (Championing Interests): भारत विकासशील दशेोों की 
आवश््यकताओ ंऔर आकांक्षाओ ंको प्राथमिकता दनेे के लिए G - 20 जैसे 
मचंोों पर अपनी स््थथिति का लाभ उठा सकता ह।ै

निष्कर््ष 

इस प्रकार ज्ञात होता ह ैकि ग््ललोबल साउथ संकट मेें ह ैकितु यह टिकाऊ भविष््य 
की कंुजी भी ह।ै इसके अतिरिक्त, वैश्विक दक्षिण के साथ भारत की सफल 
भागीदारी के लिए विविधता और अतीत की सीमाओ ंकी चनुौतियोों से निपटना 
आवश््यक ह।ै साझा हितोों को प्राथमिकता देकर, मजबूत साझेदारियोों और 
विकास परियोजनाओ ं को बढ़़ावा देकर, भारत विकासशील दशेोों को सशक्त 
बनाने मेें महत्तत्वपूर््ण भमूिका निभा सकता ह।ै
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